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 अध्यक्ष  महोदय  पीठासोन

 प्रइनों  के  मोखिक  उत्तर

 केन्द्र  हारा  प्रायोजित  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम

 $|8|.  शो  एच०  एन०  ननन््जे  गोढा  :

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  में  संशोधन
 किया

 यदि  तो  हम  संशोध्नों  के  परिणामस्थरूप  लम्बे  रेशे  की  ध्रोर  स्रध्यम  लम्बाई  के  रेसे
 को  कपास  का  कितना  भ्रतिश्िक्त  उत्पादन  भोौर

 क्या  विश  मंत्रालय  मे  उक्त  प्रस्तावों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :

 जी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  बे  में  6  लाख  गांठे  ।

 जी  हां  ।

 शो  एच  ०  एल०  नन््जे  गौडा  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस

 प्रयोजन  के  लिये  कुल  कितनो  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  भौर  क्या  इस  परिशोध्चन  के  बाद
 संगठन  के  ढांचे  में  कोई  परिवतंन  हुशध्चा  है  यथा  तालुक  भौर  जिला  स्तर  पर  स्टाफ  उपलब्ध

 प्रचालन  प्रभारों  प्राक्षनों  प्रौर  प्रमाणित  बीजों  पर  राज  सहायता  प्रदान  करना  ।  यदि  तो  इन

 सभी  कार्यों  में  राज्य  सरकारों  की  भागीदारी  कितने  प्रतिशत  है  ।

 थरो  योगेश  सकवाता  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रबधि  के  दौरान  इस  योजना  के  लिये

 1629.17  लाख  रुपये  को  राशि  का  नियतन  किया  गया  जिसमें  से  भारत  सरकार  का  अंश  834.47

 लाख  रुपये  यदि  भाप  राज्यवार  प्रांकड़े  हैं  तो  मैं  वह  भी  दे  सकता  हूं  किन्तु  इतनी  ही
 रु

 i



 प्रइनों  के  मौखिक  उत्तर  10  1987

 राशि  नियत  की  गई  यह  नियतन  प्रजनक  बोजों  के  लिये  बीज  मूल  बीजों  के  उत्पादन

 के  लिये  झौर  प्रमाणिक  बीजों  के  विंतरण  के  प्रदर्शन  के  कपास  वर्गीकरण  केन्द्रों  के
 पौध  संरक्षक  उपकरणों  के  हवाई  छिड़काव  भादि  के  लिये  किया  गया  है  ।

 शो  एच०  एन०  नन््जे  गोडा  :  हसमें  राज्यों  की  कितनी  भागीदारी  है  ?

 भरो  योगेन्द्र  समकबाना  :  जसा  कि  मैंने  कहा  50  प्रतिशत  ।

 भरी  एज०  एन०  नन््जे  गौड़ा  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  पंचवर्षीय  योजना  अंतिम

 वर्ष  में  7  लाख  गांठें  होंगी  ।  इस  लक्ष्य  की  प्राप्सि  बहुत  कुछ  राज्य  सरकारों  के  सक्रिय  सहयोग  पर

 निर्भर  करता  कुछ  ऐसी  राज्य  सरकारें  उदाहरण  के  तौर  हमारी  कर्नाटक  राज्य

 जहां  के  वेतन  भोगी  लोगों  के  चैंकों  का  भुगतान  भी  महीने  में  15  या  20  दिन  तक  नहीं  किया  जाता

 उनके  पास  बेतन  भोगी  सरकारी  कमंचारियों  को  भी  भ्रदा  करने  के  लिये  रुपया  नही  होता  ।
 ‘wa
 जब  यह  स्थिति  तो  उनसे  50  प्रतिशत  की  भागीदारी  करने  की  झ्राशा  किस  प्रकार  की  जा  सकती
 सकती  है  ?  यदि  वे  भ्रसफल  होते  तो  भ्राप.राज्य  सरकारों  को  किस  प्रकार  प्रनुशासित  कर  पायेंगे
 तथा  इस  योजना  में  उनका  सक्रिय  सहयोग  प्राप्त  कर  सकेंगे  ?

 श्री  योगेर्र  सकवाना  :  भारत  सरकार  की  योजनायें  पूरे  देश  को  ध्यान  में  रखकर  अनाई  ज।ती
 जाती  शिसी  राज्य  सरकार  विशेष  की  भ्राथिक  स्थिति  कमजोर  हो  सक्ती  किन्तु  यदि  वे
 विकास  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  इस  योजना  में  भाग  लेना  ही  होगा  झौर  उन्हें  भ्पने  बजट  में

 करना  ही  उन्हें  प्रथमिक्रताय  निर्धारित  करनी  होगी  यदि  वे  इसे  प्राथमिकता  के  क्षेत्र
 में  रखना  चाहते  भौर  यह  प्राथमिविता  का  विषय  है  क्योंकि  यह  राष्ट्रीय  प्रथं  व्यवस्था  में  सहधोग
 करता  राज्य  सरकारों  को  पअ्रपने  खजाने  से  इसमें  सहायता  प्रदान  करनी  चाहिये  ।

 झओोसतो  बसबराजइवरी  :  किन-क्न  राज्यों  ने  उनको  श्राघे के  ्लाधार  पर  इस  योजमा  १)  पूरा
 करने  का  जिम्मा  लिया  है  श्रौर  इस  योजना  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता
 हैँ  कि  क्या  सरकार  को  पता  है  वि  समुज्ति  का  पास  वर्गीकरण  न  होने  झौर  कपास  को  खरीददारो
 की  प्रमुख  केन्द्रों  पर  जांच  मर्श,नों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  उन्हें  ध्रपना  माल  बेच ने  में  ब्ी
 भारी  परेशानी  उठानी  पड़ी  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  उपाय के  प्रमुख  खरीद  केन्द्रों
 पर  उन  उपकरणों  को  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ?

 ओ  योगरद्र  मकबाना  :  मैं  आपके  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  को  नहीं  समझ  सका  ।  कया  प्राप  उसे
 दोहरायेंगे  ?

 झौमतो  बसवराजश्वरी  :  किन-किन  राज्यों  ने  आधे-प्राघे  क ेआप्यर  पर  श्राई०सी०डी  ०पी०
 योजना  में  आरम्भ  की  हैं  ?

 भरी  योगेरा  सकवाता  :  ये  राज्य  आंध्र  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  इन  राज्यों  ने  इस  योजना  में  भाग  लिया  इन

 सभी  राज्यों  में  कपास  वर्गीकरण  केन्द्र  कपास  वर्गीकरण  केन्द्रों  के लिये  भी  भारत  सरकार  तथा
 राज्य  सरकारें  भ्राधा-प्राधा  घन  लगाती  हैं  ।

 भोसतो  बसवराजेश्वरो  :  नई  जांच  करने  वाली  मशौनों  का  क्या  रहा  जिनकी  बहुत  अधिक
 आवश्यकता  पड़ती  है  ?  वहां  इन  मशीनों  के  न  रहने  के  कारण  किसानों  को  बहुत  अधिक  प्रसुविधा
 होती  न  तो  सी०सो०आई०  भ्रौर  नहीं  ए  ०पी  ०एस  ०सी  ०  के  पास  ऐसे  उपकरण



 19  1909  )  प्रश्नों  क ेमौलिक  उत्तर

 श्री  योगया  मकवाना  :  कर्नाटक  में  छः  केन्द्र  खोले  जा  रहे

 भो  बनवालो  साल  पुरोहित  :  प्रध्यक्ष  कपास  की  पंदावार  ज्यादा  उसके  लिए
 ध्रावश्यक  है  कि  किसान  को  भ्च्छा  भाव  मिले  |  महाराष्ट्र  में  एकाधिकार  कपास  योजना  किसानों  को
 ज्यादा  प॑सा  मिलने  के  लिये  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कपास  एक्सपोर्ट  कार्यक्रम  की  भी  आपसे
 परमीशन  ली  लेकिन  इसमें  सेंटर  ने  देरी  की  ।  देरी  होने  से  भाव  बढ़  गये  इससे  90  करोड़  रुपये
 का  किसानों  को  नुक्सान  हुप्रा  ।  इसके  लिये  केन्द्र  सरकार  से  मांग  की  गई  हैं  कि  वह  घाटा  पूरा  करना

 महाराष्ट्र  सरकार  के  इस  प्रस्ताव  पर  केन्द्र  सरकार  क्या  करने  वाली  है  जिससे  कि  किसान
 घाटे  से  बच  सके  ।

 ]
 श्री  योगेरा  मफवाना  :  यह  एकाधिकार  कपास  खरीद  योजना  राज्य  सरकार  की  योजना

 वास्तव  इस  योजना  के  कारण  महाराष्ट्र  की  सहकारी  समितियों  को  भी  नुकसान  हुभा
 महाराष्ट्र  को  भी  अन्य  राज्य  सरकारों  के  यराबर  होना  चाहिये  ।  बे  कोई  प्रथम  योजना  नहीं  चला
 सकते  इस  योजना  में  हुए  नुकसान  के  लिये  भारत  सरकार  प्राथिक  सहायता  प्रदान  नहीं

 दिल्ली  छाबनो  क्षेत्र  में  महादोर  एन्कलव  में  मकानों  का  गिराया  जाना

 *183.  शी  सेवा  सिह  गिल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  द्धावनो  क्षेत्र  में  महावीर  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  नियमित  कौ
 गई  कालोनी

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  27  1987  को  इसे  गिराये  जाने
 के  ग्रादेश  दिए  जाने  के  क्या  कारण

 मकान  गिराये  जाने  की  कार्यवाही  के  दौरान  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  शौर  वहां  के

 निवासियों  को  कितनी  हानि  हुई  भर

 क्या  पीड़ित  व्यक्तियों  को  मुप्राबजा  दे  दिया  गया  शोर  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण

 धाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  हां  ।

 गिराने  का  कार्य  महावीर  में  न  होकर  मिर्जापुर  गांव  में  दल्ली  विकास

 प्राधिकरण  की  हाल  ही  में  कब्जा  की  गई  रिक्त  भूमि  पर  अतिक्रमण  को  हटाने  के  लिए  किया
 गया

 था  ।  यह  क्षेत्र  महावीर  एन््कलेब  से  दूर  है  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इसे  नियमित  नहीं

 किया  गया  है  ।

 हिंसक  भीड़  को  नियंत्रित  करने  के  पुलिस  को  प्रात्म-रक्षा
 के  लिए  गोली

 चलानी  पड़ी  जिसमें  एक  ब्यक्ति  की  मृत्यु  हो  झ्नधिक्ृत  निर्माण  को  गिराने  के  कारण  हुई  हानि

 का  प्रनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।
 ‘
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 क्योंकि  गिराने  का  कार्य  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  बने

 झ्रनधिकृत  अतिक्रमण  को  हटाने  के  लिए  किया  गया

 झो  सेवा  सिह  गिल  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  निर्माण  गिराने  का

 यह  काम  छले  क्षेत्र  में  हुआ  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  यह  श्रतिक्रमण
 कब  से  चल  रहा  था  क्योकि  पह  समझा  जा  सकता  है  कि  यह  भ्रतिक्रमण  रातो-रात  नहीं  हो
 झारम्भ  में  ही  इसे  रोकने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  क्या  कटम  उठाये  गये  थे  ?  क्या  सरकार  ने  भनधिकृत
 कब्जेदारों  के  विरुद्ध  आपराधिक  प्रतिक्रमण  का  कोई  भ्रपराधिक  मामला  दर्ज  किया  था  ?

 श्री  दलबोर  माननीय  सदस्य  का  जो  प्रश्न  महावीर  इनबलेव  से  संबंधित  उसके
 बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  महावीर  इनक्लेव  को  एम०  सी०  डी०  ने  रेगुलराइज्ड  कर  दिया  है
 प्लोर  मिर्जापुर  विलेज  में  डी०  डी०  ए०  की  कब्जा  को  गई  रिक्त  भूमि  पर  श्रतिक्रमण  को  हटाने  के
 लिए  ऐसा  किया  गया  था  |  सितम्बर  1986  में  हमें  इसका  पजेशन  मिला  उसके  बाद  हमने
 पिछले  वर्ष  दिसम्बर  में  कार्यवाही  शुरू  की  ।  लेकिन  बहुत  ज्यादा  रेजोडेंस  के  रहने  की  वजह  से  यह
 कार्यवाही  बंद  कर  दी  भ्रभी  फिर  27  जून  को  हमने  वहां  एनक्रोचमेंट  को  हटाने  के  लिए  ऐसा
 किया  क्योंकि  यह  डो०  eho  ए०  का  लेंड

 श्री  सेवा  सिंह  गिल  :  इस  कायंवाही  में  एक  व्यक्ति  मारा  गया  मैं  सरकार  से
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  बलों  के  प्रयोग  करने  से  पहले  सरकार  ते  कोई  काननी  कायंवाही
 की  थी  ?  क्या  सरकार  ने  ग्रापराधिक  प्रतिक्रण  का  कोई  मामला  दर्ज  किया  क्या  उसने  उन
 व्यक्ति  के  विरुद्ध  प्रवेध  रूप  से  जमा  होने  का  कोई  मामला  दर्ज  किया  था  जो  उस  समय  हिंसा  पर
 उतारू  बताये  गये  थे  ?  एक  व्यक्ति  को  जान  से  हाथ  धोना  पड़ा  है  ।

 भो  दलबोर  सिंह  :  प्रध्यक्ष  वास्तव  में  यह  डी  डी  ए  की  लैंड  है  भौर  यह  जो
 प्रनभ्नथराइज्ड  कालोनाइजसं  हैं  इनकी  तरफ  से  रातों-रात  एन्क्रोषमेंट  हो  जाता  इसमें  दीवालें
 खड़ी  की  गई  जबकि  पहले  से  वहां  डी  डी  ए  का  बोर्ड  लगा  हुआ  जहां  पर  ये  पजेशन्स  किए  गए

 वहां  पर  पहले  से  ही  लोगों  को  एनाउन्समेंट  की  गई  और  जितनी  भी  कानूनी  कार्यवाही  है  वह
 इसके  पहले  एकाडिगलो  की  गई  है  भ्रौर  तभी  उसका  पजेशन  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  के  तहत  डीडी  ए
 को  मिली  एन्टायली  यह  डी  डी  ए  की  जमीन  है  और  उस  पर  बोर्ड  भी  लगा  हुआ  था  शोर  जो
 लोग  भ्रवेध  रूप  से  इसमें  निर्माण  कार्य  कर  रहे  उन्हीं  को  वहां  से  हटाया  गया  है  ।

 कषकों  को  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  में  प्रतिनिधित्व

 न
 *184  प्रो  ०  सजु  दण्डकसे  :

 भी  प्रताप  राब  बी०  सोसले  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 19  1909  प्रश्नों  के

 क्या  सरकार  कृषकों  को  कृषि  लागत  झौर  मूल्य  भ्ायोग  में  प्रतिनिधित्व  दिये  जाने  पर

 सहमत  हो  गई

 यदि  तो  क्या  कृषकों  के  प्रतिनिधियों  को  भ्रायोग  में  नियुक्त  किया  गया

 यदि  तो  इन  प्रतिनिधियों  के  नाम  क्या  हैं  भौर  उनकी  भहूंताएं  क्या  भोर

 यदि  तो  उनकी  इस  प्रकार  नियुक्ति  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कथि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :

 सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कृषि  लागत  तथा  मूल्य
 झायोग  में  तीन  गर-सरकारी  सदस्यों  को  शामिल  किया  जाय  ।

 गंर-सरकारी  सदस्य  भभी  नियुक्त  किए  जाने

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  को  कई  राज्य  सरकारों  और  भश्रन्य  सामाजिक  राजनंतिक
 फर्त्ताप्ों  से  कई  सिफारिशें  प्राप्त  हुई  सरकार  इन  सिफारिशों  पर  तत्परता  से  विचार  कर

 रही  है  ।

 प्रो०  मधु  बष्डबते  :  मैं  माननीय  मत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन्हें  थाद  है  कि
 21  मार्च  1985  के  शुरू  में  जब  मैंने  नियम  193  के  श्न्तगंत  कृषि  उत्पाद  के  लिए  उचित  मूल्यों  पर

 बाद-विवाद  प्रारम्भ  किया  था  तो  उस  वाद-विबाद  के  दौरान  बाद-विभाद  का  उतर  देते  हुए  मंत्री

 महोदय  ने  पहले  ही  भ्राश्वासन  दिया  था  कि  हमारे  बिभाग  में  कृषकों  के  प्रतिनिधियों  को  कृषि  मूल्य
 आयोग  में  नियुक्त  करने  की  बात  है  ताकि  उनको  समस्याप्रों  पर  बिस्तार  से  चर्चा  की  जा  सके  भोर
 उनके  साथ  न्याय  किया  जा  सके  ।

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बाद  में  |  माच  1987  को  इसी  सभा  में  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते

 हुए  कृषि  मंत्री  डा०  हिल्लों  ने  पहले  ही  कहा  था  कि  कृषकों  के  प्रतिनिधियों  के  झ्लाबा  इस  प्रायोग
 में  ये  ग़ेर-सरकारी  सदस्य  मियुकत  किये  जायेंगे  ?

 यदि  1985  प्लौर  1987  में  ये  स्भ्राश्वासन  दिये  गये  थे  तो  भामतौर  पर  सरकार  इन
 सनों  की  पूति  करने  में  और  यह  सुनिश्चित  करने  में  कितना  समय  लेगी  कि  सर्वप्रथम  किसानों  के
 प्रतिनिधियों  को  नियुक्त  करके  तथा  फिर  उन्हें  कृषि  उत्पादों  के  लिए  उचित  मूल्य  निर्धारित  करके
 आवश्यक  छूट  देकर  किसानों  के  प्रति  न्याय  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ढिल्लों  भापके  जबाब  देने  से  पहले  मुझे  एक  शेर  याद  झाता  हैं  :

 माना  कि  तगाफुल  न  करोगे
 खाक  हो  जायेंगे  हम  तुमको  खबर  होने

 प्रौ०  मधु  वण्डबते  :  प्रापका  जबाब  ज्यादा  प्रच्छा

 कृषि  मंत्री  जो  ०  एस०  :  स्पीकर  श्रव  आपको  मैं  क्या  जवाब  दू  कि

 तगाफुल  है  या  ध्यान  है  इसमें--मेरा  आपसे  उलझते  श्रच्छा  नहीं  लेकिन  प्रोफेशर  दण्डवते  जी
 को  मैं  जवाब  देना  चाहता  हूं  ।
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 किक  ।
 वह  अंग्रेजी  में  प्रश्न  पूछ  रहे  थे  ।  मैंने  मुझे  आपको  अंग्रेजी  में  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  बच्डबते  :  अब  मैं  हिन्दी  में  भी  प्रनुपूरक  प्रश्न  पूछूगा  |  चिन्ता  न

 हि डा०  जो०  एस०  ढिल्ली  :  यह  ठीक  है  कि  झ्ापने  कहा  था  भौर  मैंने  कहा  था  एक  से  बढ़ाकर

 3  रिप्रेजेंटेटिव  क

 वे  सभी  कृषकों  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।

 हमने  इसका  पहले  हो  फंसला  वर  लिया  है  या  इसके  प्रन्तिम  भ्रनुमोदन  के  लिए  इन्तजार  कर

 रहे  हमारे  जाने  से  पहले  या  उसके  थोड़े  समय  बाद  वे  इस  सभा  के  सामने  होंगे  ।  मैं  स्वयं  इसको
 समय-सीमा  का  वायदा  नहीं  कर  सबता  हूँ  |  लेबि  न  वे  भ्रा  रहे  उन्हें  नियुबत  किया  जा  रहा  है  ।

 इसमें  कुछ  समय

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  प्रध्यक्ष  दिककत  यह  है  कि  मंत्रियों  की  इतनी  मतंबा  तब्दीली

 होती  रहती  है  कि  भया  मंत्री  जो  प्राता  है  उसके  ध्यान  में  यह  नहीं  रहता  है  कि  पुराने  मंत्री  ने  कया

 प्राश्वासन  दिया  ठीक  यह  तो  इनका  भन्दरूनी  सवाल  हैं  प्रधानमंत्री  जी  लेकिन  मैं

 झापसे  प्राथंना  करना  चाहता  हू  जरा  यह  बताइये  क्या  यह  बात  सच  नही  है  कि  जिन  फामंसते  के

 नुमाइन्दे  वहां  न  होने  की  वजह  से  बड़ी  संडया  नई  मतंवा  श्रखबार  वालों  ने  भी  यह  शिकायत  को

 एग्रीकल्चर  एकोनामिस्टों  ने  भो  शिकायत  की  है  सरकार  से  कि  जो  एग्रीकल्चर  पाइसेज  श्राप  तय
 करते  हैं  कि  लामदायक  मूल्य  गरीब  किसानों  को  मिलने  चाहिए  वह  कई  मतंबा  एड-हाक  फंसले

 रहते  हर  साल  के  बाद  ग्राप  नया  फैसला  करते  लेकिन  कोई  लम्बी  दूरी  का  ख्याल  करते  हुए
 झ्राप  लांग-टमं-पॉलिसी  तय  नहीं  करते  उसकी  एक  वजह  यह  है  कि  जिन्हें  कृषि  से  ज्यादा
 अस्पी  ऐसे  बहुत  कम  लोग  वहां  इसलिए  प्रापकी  सारी  पॉलिसी  एडहॉक  चलती  मैं
 झापको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  और  राय  जानना  चाहता  हू  ।  क्या  गह  सच  नहीं  है  कि  जितने
 भी  इन्डस्ट्रियल  गुडस  पैदा  किए  जाते  उनकी  जब  प्राइस  तय  की  जाती  तो  बड़े  बड़े
 मिष्ट्स  सारा  ख्याल  करते  हैं  उनको  रॉ-मेटिरियल  में  क्तिना  पैसा  देना  पंड़ता  ट्रांसपोर्ट  के  लिए
 कितना  पंसा  देना  पड़ता  इलेक्ट्रिसिटो  क ेलिए  कितना  पंसा  देना  पड़ता  है  और  यदि  कारखाना

 दूसरी  जगह  तो  कितना  रन््ट  देना  पढ़ता  तथा  इनपुट्स  के  लिए  कितना  पैसा  देना  पड़ता  है  ।
 यह  सब  तय  करके  भाप  इन्डस्ट्रियल  गुड्स  की  प्राइस  तय  करते  नये  तीन  रिप्रजेन्टेटिव  जब  भी
 प्वाने  वाले  तब  भा  तब  यह  प्रधिकार  इन्डस्ट्रियल  गुड्स  की  प्राइस  तय  करते  समय  जो
 गाइड  लाइन्स  भ्राप  तय  करते  वही  गाइड  लाइन्स  हमारे  एग्रीकल्चर  प्रोड्युस  के  लिए  दे  में

 यह  जानना  चाहता  यह  भप्राश्वासन  श्राप  देने  के  लिए  तंयार  हैं  या  नहीं  ?  यहू  ठोस  सवाल  मैं
 झापसे  पूछ  रहा  इसका  ठोस  जवाब  दीजिए  ।

 डा०  जो०  एस०  हिल्लो  :  प्रध्यक्ष  प्रोफेसर  साहब  कई  दफा  अपनी  नेक  नौयती  भ्रपने
 सामने  भा  जाती  वह  भी  इतने  साल  जमाना  एक  ही  से  काम्त  चलता  मैंने  इसको

 6
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 लिया  है  कि  एक  ठीक  महीं  इसके  जितने  आफिशियल  उनके  बराबर  ही  यह  होना  चाहिए  ।
 यह  सारी  तकरोर  रखी  गई  है  और  इसको  कंबिनेट  ने  मान  लिया  मैं  श्रापको  जब  भी
 एप्बाइंटमेंट  होना  होता  तो  हाउस  के  मेम्बरान  राय  देते  है  कि  यह  ठीक  भौर  वह  ठीक

 नहीं  रहेगा  ।  इसको  भी  ले  लो  प्लौर  उसको  भी  ले  लो  |  मैंने  यह  लेते-लेते  इतना  टाइम  गुजार
 झ्रव  यह  फंसला  किया  है  कि  मेरिट  पर  कौन  भ्रच्छा  किसान  किस  फोल्ड  में  एक्सपट
 ड्राइलेंड  में  है  या  दूसरे  फोल्ड  में  यह  सारा  कुछ  तय  करेंगे  प्रौर  तकरीबन-तकरीबन  हम  फैसले
 पर  पहुंच  चुके  यह  तो  पहले  इतने  साल  से  ही  काम  चलता  रहा  प्लापने  कभी  गिला  नहीं

 अब  फंसला  तीन  में  किया  तो  आप  इतने  इम्प॑शेस्ट  हैं  कि  दो  महीने  भी  इन्तजार  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।

 प्रो०  मध  दष्डवते  :  पुराना  गिला  करने  वाले  हैं  ।

 डा०  जी०  एस०  हिल्लो  :  प्राप  तो  पुराना  गिला  करने  वाले  हम  नए  श्राए  थे  भ्लौर  उसी
 वक्त  यह  काम  शुरू  कर  दिया  ।  पुराना  गिला  मेरे  नए  से  तो  मत  लेकिन  झापका  यह  हो
 जाएगा  ।

 प्रापने  इन्टस्ट्रीज  के  बारे  में  किसान  की  फल  की  टम्स  श्राफ  रिफ्रेंस  कुछ  ज्यादा  कर
 दी  गई  ।  इममें  क्राइटेरिया  इस  हाउस  में  दो  दफ्फ  बता  चुई  हैं  ।  वही  क्राइटेरिया  लेकिन  टम्से
 भ्राफ  रिफ्रेंस  इन्डस्ट्रीज  में  कहा

 |
 किसान  क्या  पाते  हैं  श्रौर  किसान  क्या  देते  हैं  ।

 इसको  भी  लाजमो  तोर  पर  रखा  जाएगा  और  यह  इन्क्ल्युड  कर  लेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  प्रष्यक्ष  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  नया  सवाल  नहीं
 मैंने  पहले  ही  कहा  था  कि  ठोस  जवाब  दीजिए  ।  मेरा  सीधा  सवाल  यह  था  और  प्रापने  भ्रभी  दलीः

 पेश  की  है  कि  काफी  नाम  एमपीज  की  तरह  से  एग्रौकल्चरिस्ट्रस  की  तरफ  से  भाए  उसमें  समय

 लगेगा  ।  लेकिन  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  क्या  यह  सच  नहीं  प्रोद्योगिक  »एनों  के  लिए  भाप

 समिति  तय  करते  हैं  चाहे  कितने  भी  आपके  पास  सुझाव  पश्राए  लेकिन  भ्राप  जल्दी  फैसला  कर  देते

 हैं  श्लौर  कमेटो  मुकरिर  करते  हैं  ?  यह  जिम्मेदारी  झ्राप  हम  लोगों  के  ऊपर  मत  डालिए  कि  हम  लोगों

 एमपीज  लोगों  ने  काफी  सुझाव  भेजे  इसलिए  श्रापके  दिल  में  कन्फ्यूजन  हो  गया  कि  क्या  फंसला

 करें  और  इसलिए  देरी  हो  रही  श्राप  कृपा  करके  जवाब  दीजिए  कि  कब  फार्मसं  के  रिप्रजेंटेटिव

 कमेटो  में  टाइम  बाउण्ड  प्रोग्राम  बता  दीजिए  ?

 डा०  जो०  एस०  हिल्लों  :  यह  जवाब  तो  प्राप  पर  नहीं  यह  प्रपने  ऊपर  डाल  रहा
 '

 इसमें  कुछ  मन्जूरी  लेते  हुए  देर  हो  तजबीज  करते  तो  कभी  इधर  से  शभ्रों  जाता  तो  कभी

 उधर  से  झा  जाता

 ]
 यह  मंत्रिमंडल  द्वारा  मंजूर  कर  दिया  गया  भ्रब  हम  इस  पर  भ्रागे  का्यंबाही

 ०९
 करेंगे  ।
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 बड़ी  जल्दी  होने  वाला  आप  विश्वास  तो  बहुत  जल्दी  कर

 प्रो०  मधु  दंडखले  :  टाहम  बाउण्ड  तो  पता  कर

 डा०  जी  एल०  छिहलों  :  टाहम  बाउण्ड--जल्दी  ।

 प्रो०  सु  दंडबते  :  यह  समय  की  सीमा  कहते  हैं  जल्दी  कर  देंगे  ।

 सामान्यतया  वे  कहते  हैं  कि  यह  विचाराधीन  इस  पर  सक्तिय  रूप  से  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  भ्राप  पूछ  सकते  हैं  ।  कितने  समय  से  क्या  मतलब  है  ?

 प्रोਂ  मधु  दडबते  :  इस  लोक  सभा  के  सत्र  पूरा  होने  तक  यह  फैसला  होगा  ?

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  हाऊस  हटने  से  पहले  ही  कर  देंगे  ।

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  यह  सत्र  समाप्त  होने  से  पहले  कर  देंगे  ।

 डा०  जो  ०  एस०  मैं  यह  एश्योरंपत  नहीं  देता  हूं  लेकिन  कोशिषा  करूंगा  ।

 राव  बोरेन्द्र  स्पोकर  साहब  से  नाम  लेकर  अ्राप  नोमोनेट  कर  दें  ।  आप  स्पीकर  साहब
 पर  छोड़  दीजिए  ।

 डा०  लो०  एस०  ढिल्लों  :  स्पीकर  साहब  मुझ  पर  नहीं  छोड़ते  मैं  इन  पर  क्यों  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  राव  यह  डिस्क्रिमिनिशन  मत  करिये  att डी० whe यादव : खेतिया माल ate करखतिया माल के भाव
 ॥

 राय  बोरेन्दर  सिह  :  ये  बदला  निकाल  रहे  हैं  ।.

 झो  डी०  बी०  यादव  :  खेतिया  माल  ध्लोर  करखतिया  माल  के  भाव  में  समन्वय  के  लिए  यह
 झावश्यक  है  कि  खेती  की  पद्धति  एग्रीकल्बचर  टेक्नोलाजों  को  श्रप-टू-डेट  किया  जाए  भौर  भाज
 के  जमाने  में  श्रापकी  एग्रीकल्चर  टेक्मोलाजी  मुश्किल  से  20  प्रतिशत  लेबोरेटरी  से  लेंह  तक  गई  है
 झोर  80  फोसदी  टेक्नोलाजी  का  ट्रान्फर  नहीं  हुआ  है  ।  इस  संबंध  में  श्राप  क्या  कर  रहे  भेरा
 पहला  सवाल  यह  है  |

 पूसरी  बात  यह  है  कि  एग्रीकल्चरल  इम्पलौमेंट्स  का  डेप्लायमेंट  जब  तक  साईटीफिक  तरीके
 से  नहीं  तब  तक  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  के  भाव  बढ़ते  रहेंगे  ।  इस  संबंध  में  भरापकी  बया  राय  है
 झौर  कया  मीति

 ओऔ  योगना  मकवाना  :  यह  जरूरी  है  कि  जो  भी  लेबोरेटरी  में  तैयार  किया  वह
 किसानों  के  ज्षेतों  तक  ण्हूंचे  प्रोर  उसके  लिए  राज्यों  में  एक्सटेंशन  मशीनरी  है  ।  हम  भी  कुछ  किसान
 भेलों  को  श्रार्गंनाइज  करके  झौर  इनपुट्स  फोर्टनाईट  प्रार्गनाइज  करके  एक्टेंशन  के  काम  को
 करते  हस  तरह  से  गबनंमेंट  आफ  इन्डिया  झ्ौर  स्टेट  गवर्णमेंट्स  दोनों  इस  काप्न  को  कर
 रही
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 जहां  तक  प्रोडक्शन  के  खर्च  में  कंमी  लाने  कौ  बात  उसके  लिए  नई  टेक्नोलॉजी  डेबलप  कर
 रहे  हमारे  जो  साइंटिस्टस  वे  डे  टूं  डं  श्रौर  एवरी  डे  इसको  कर  रहे  हैं  ।

 प्रनुसंघान  धौर  विकास  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 ज्यादा  उत्पादन  इसके  लिंए  ऐसे  बीज  तैयार  करते  जिनसे  रोग  न  हो  भ्लौर  ऐसे  बीज

 तंयार  करते  हैं  जिनसे  प्रोडक्शन  कास्ट  में  कमी  हां  ।  जब  रोग  न  होगा  भौर  ऐसे  बीज  जिनसे
 दबाई  न  तो  उससे  प्रोडक्शन  की  कास्ट  कम  होती  ह  ।  ऐसा  हम  रिसचं  एण्ड  डेवलपमेंट
 के  माध्यम  से  कर  रहे  हैं  ।

 थ्रो  बो०  तुलसो  राम  :  प्रध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  दंडबते  जी  को  जो  जवाब  दिये  हैं  भौर
 उसमें  प्रापने  शर  पढ़ा  था

 अध्यक्ष  भहोबय  :  दोबारा  शर  पढ़  द  ।

 शो  बो०  तुलसोराम  :  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हैँ  कि  गर-सरकारी  तीन  सदस्य

 लाने  के  बारे  में  जो  मंत्री  जी  नें  स्टेटमेंट  में  बताया  उसमें  यह  प्राश्वासन  वे  दें  कि  उसमें
 किसान  को  हो  वे  लेंगे  भौर  किसान  से  हट  कर  किसी  को  नहों  लेंगे  श्रौर  जो  छोटा  किसान

 उसको वे  लें  ।

 थी  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  यह  शेडयूल्ड  कास्ट  का  हो  ।

 को  बो०  तुलसोराम  :  भ्रगर  ऐसा  विचार  तो  बहुत  भच्छा  भापकी  बड़ी  महरबानी

 होगी  बश्रगर  ऐसा  हो  जाए  ।

 क्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  एक  शंड्यल्ड  कास्ट  होना  चाहिए  भौर  एक  शंडयूल्ड  ट्राइब  होना

 चांहिए  ।

 श्री  बो०  तुलसीराम  :  प्रगर  चंयरमेन  किसान  तो  बहुत  बढ़िया  है  भौर  ऐसा  भापका

 विचार  है  क्योंकि  दिसम्बर  में  भ्ौर  जनवरी  में  नाथ  इन्डिया  में  जैसे  यू०पी  ०

 भ्रौर  मध्य  प्रदेश  में  जो  किसान  ठंड  में  पानी  देता  ठंड  में  बंठ  कर  अकड़तो  हुआ्ना  खेतों  को  पानी

 देता  उसी  को  मालूम  होता  है  कि  कितनी  मुप्तीबत  होती  है  और  जो  गरम  रजाई  में  पड़ा  हुआ

 होता  उसको  उस  मुसीबत  के  बारे  में  क्या  मालूम  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  किसान  को

 उस  कमेटी  का  चैयरमेन  श्राप  बनाएंगे  क्या  ”  ऐसा  भश्र।/पका  विचार  है  ?  प्रपने  कहा  है  कि  हम  जल्दी

 से  जल्दी  कोशिश  करंगे  लेकिन  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  श्राप  कोशिश  ही  करते  रह  जाएं  भ्ोर  प्रापका

 पोर्टफोलियो  बदल  जाए  ।

 डा०  जी०  एस०  हिल्लों  :  मैं  हृतना  बता  दूं  कि  चँयरमेन  जो  होता  बह  बाई  रूलस  होता

 है  भर  उसमें  मेरे  बस  की  कोई  बात  नहीं  होती

 वह  एमीनेंट  एग्रो-इकोनोमिस्ट  हं'ते  जा  तीन  प्राफिशियल  मेम्बर  होते  है  वे  भी

 प्रपनी  लाईन  में  एक्सपर्टंस  होते  एमोनेंट  एजूकेशनिस्टस  होते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ः  उनका  कहना  यह  है  कि  जो  सर्दी  में  काम  करेंनें  वाले  किसान  होते  हैਂ
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 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  नान-आफिशियन्स  के  बारे  में  भापने  जो  बताया  उसका  भी

 पूरा  ध्यान  रखा  जायेगा  |  उतमें  भी  एक  साउथ  से  नाथं-ईस्टनं  स्टेड्स  से  एक  होगा  भोर

 एक  नाथ  से  उनमें  भी  स्माल  ड्राई  लेंड  ड्राट  प्रोन  एरियाज  वाले  ये  सब

 होते  हैं  ।

 शो  डो०  एन०  रेडडो  :  विस्थापित  लोगों  के  बारे  में  क्या  किया  गया  है  ?

 शा०  जो  ०  एस०  हिल्लों  :  उन्होंने  चेयरमैन  की  प्रप्बाएंटमेंट  के  बारे  में  बताया  उसका

 मैंने  यह  जवाब  दिया  है  ।

 यदि  प्राप  चाहते  हैं  तो  मैं  भ्रापको  अंग्रेजी  ने  बता  सकता  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि
 सभापति  एक  किसान  होना  चाहिए  ।  मैंने  उन्हें  बताया  है  कि सभापति  की  नियुक्ति  के  लिए  प|
 से  ही  सुनिश्चित  प्रक्रियाये)ं  और  नियम  उसे  क्रृषि  श्रथंव्यवस्था  में  उच्च  शहर्ता  प्राप्त  हो
 चाहिए  ।

 वह  पहले  से  ही  सदस्यों  में  स ेतीन  सरकारी  सदस्य  है  जो  श्रपने  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ
 उनको  पहले  ही  अनुमोदित  कर  दिया  गया  जहां  तक  श्रन्य  तीम  कृषक  समुदाय  के  सदस्यों  की
 बात  यह  फैसला  किया  जाग्रेगा  कि  क्या  वे  छोटे  किसान  होने  चाहिए  या  भ्रन्य  किसान  होने  चाहिए
 या  वे  दक्षिण  से  हों  या  पूर्वोत्तर  से  या  उत्तर  से  |  इन  बातों  पर  लगभग  फैसला  लिया  जा  चूका  है  ।
 उनकी  नियुक्तित  करनी  बाको  है  ।

 डा०  प्रभात  कुमार  सिश्र  :  मैं  पूछना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  ने  समिति  में  सदस्यों
 को  लिए  जाने  के  लिए  कोई  मानक  या  मानदड  निर्धारित  किये  दूसरे  क्या  क्रृषि  मंत्री  को  मूल्य

 सिचाई  आदि  कार्यों  के  लिए  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  के  संबंध  में  संसदीय  कृषक  मंच
 को  सिफारिश  प्राप्त  हुई

 श्री  योगेश  सकवाना  :  हुए  सदस्यों  के  संसदीय  मंच  के  साथ-साथ  काफी  संड्या  में  संसद
 सदस्यों  से  व्यक्तिगत  रूप  से  सिफारिश  प्राप्त  हुई  इसमें  जो  मानदंड  ग्रपनाये  गये  हैं  वह  ये  हैं  कि
 सदस्य  को  कृषकों  का  एक  प्रतिनिधि  होना  चाहिए  |  मूल  रूप  से  वह  एक  किसान  होना  चाहिए  ।  यह
 पहला  मानदंड  दूसरे  “:

 भी  रणवौर  सिंह  :  प्रध्यक्ष  महोदय

 *

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरो  प्रनुमति  के  बगेर  कुछ  भी  कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  थोगेया  सकवाना  :  जब  मैं  किसान  कहता  हूं  तो  मेरा  तात्पयं  उस  व्यक्ति  से  नहीं  है--जो
 दिल्ली  में  रह  रहा  हैं--या  जिसका  दिल्ली  के  झ्रास-पास  फार्म  किसानों  का  चयन  भिन्न  कृषि

 जलवायु  खण्डों  से  किया  जाता  है  जिनका  मेरे  माननीय  साथी  पहले  हो  जिक्र  कर  चुके  सभी  कृषि

 जलवायु  खण्डों  पूर्व  भौर  पश्चिम  जिनमें  शुष्क  भूमि  सिज्चित  चावल
 की  खेती  वाले  गेहूं  के  खेती  बाले  मोटे  प्रनाज  की  लेता  वाले  क्षेत्र  श्रादि  सम्मिलित  का
 ध्यान  रखा  जाता  हरेक  कृषि  जलवायु  खण्डों  के  किसानों  के  प्रतिनिधियों  को  इसका  सदस्य  बनाने
 पर  विचार  किया  जाता

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  .  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  स्वयं  एक  किसान  हे  यद्यपि  बहुत  धनवान
 किसान  नहीं  हूं  ।  भ्रापको  प्राश्वस्त  करने  के  लिए  कि  मैं  एक  किसान  हूं  मैं  प्रापसे  प्राग्रह  करता  हूं  कि
 कल  मेरे  साथ  मेरे  फार्म  पर  मैं  प्रापको  वहाँ  कल  शाम  ले  जाऊंगा  ।  यह  ध्मतसर  जिले  में  है
 लेकिन  जोखिम  प्रापको  उठाना  होगा  ।

 श्री  रामनगोना  सिञ्र  :  माननीय  प्रष्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जो  से  जानना

 चाहता  हुं  कि  भ्राज  से  पहले  जितनी  भी  सरकारी  कमेटियां  बनी  उनकी  क्या  हालत  हुई
 बूझ  प्राए-लडका  डबे  यह  तो  वही  बात  है  कि  एक  एक्सपर्ट  को  नदी  क्रास  करनी

 थी  उसके  साथ  तीन-चार  बच्चे  उसने  हिसाब  लगाया  श्रौर  सबकी  लम्बाई  का  और  नदी  की
 गहराई  का  प्लौसत  निकाल  कर  कहा  कि  सब  नदी  पार  कर  लेकिन  जब  नदी  के  बीच  में  पहुंचे
 तो  बच्चे  डबने  उस  झ्रादमी  ने  कहा  कि  मैंने  तो हिसाब  ठीक  लगाया  लेकिन  पता  नहीं
 बच्चे  क्यों  इब  रहे  यही  हालत  प्राज  हमारी  इन  कमेटियों  को  है  जो  लोग  उनमे  बैठ  मंत्री
 जी  ने  कहा  कि  मैं  खेतिहर  मैं  भी  खेतिहर  ब्राह्मण  होकर  मैंने  प्रपने  हाथ  से  हल  चलाया
 में  जानना  चाहता  हू  कि  एक  एकड़  गन्ना  बोने  एक  एकड़  गेहूं  बोने  में  क्या  लागत  भ्राती  प्राज

 ब्राप  माब  के  किसी  भी  किसान  से  हलफिया  पृ  लोजिए  शायद  ही  कोई  किसान  कर्ज  से  न  लदा  हो  ।

 झाज  गन्ने  के  दाम  जिस  तरह  से  तय  होते  समिति  दाम  तय  करती  है  वे  ठीक  नहीं  होते  इसलिए
 भारत  सरकार  को  क्षुछध  बढ़ाने  पड़ते  प्रभी  माननीय  सदस्य  ने  बिल्कुल  ठीक  सवाल  किया  यह
 ठीक  है  कि  जब  तक  इंडस्ट्रोज  को  तरफ  से  फसलों  के  दाम  भी  ठीक  हिसाब  लगाकर  तय  नहीं  किए

 तब  तक  किसानों  का  भला  नहीं  हो  सकता  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सवाल

 श्री  रास  नगोना  मिश्र  :  एग्रीकल्चर  डूब  जायेगा  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  केबल  शुद्ध
 किसान  जो  खेती  करने  वाले  उनको  ही  इसमे  लिया  विशेषज्ञों  की  रिपोर्ट  से  कोई  फायदा

 नहीं  हुआ  इसलिए  क्या  प्राप  प्राश्वासन  देंगे  कि  उसमें  किसानों  को  ही  रखा

 दूसरी  चीज  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  कमेटी  तय  करने  में  सरकार  को  क्या

 बाघा  है  |  जब  सारे  लोग  कहते  हूम  सब  कहते  हैं  कि  खेती  को  तरबकी  तो  बया  कारण  है  कि

 ऐसी  कमेटी  भ्राज  तक  नहीं  बनी  ?

 हे
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 भी  बोगेन्द्र  सकवाना  :  भ्रध्यक्ष  मैं  मानता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  सिफारिश
 की  है  वह  सही  जो  किसान  सेल  उसने  भी  यही  रिकमण्ड  किया  है  कि  उस्ममें  क्षिसानों  के
 प्रतिनिधि  हो  ।  मैं  समझता  हू  कि  ऐसा  तो  नहीं  किया  होगा  हमारे  प्रतिनिधियों  ने  कि  गैर-किम्तानों
 को  किसानों  की  जगह  पर  रिकमण्ड  किया  हम  उसमें  से  जिनको  चुनने  वाले  हैं  ओर  भी

 सजेर्शन  भाए  हैं  वे  किसानों  के  ही  गैर-किसानों  के  नहीं  हैं  भ्रौर  उन्ही  में  से  हम  लगे  ।

 थी  भागवत  झा  आजाद  :  हम  एक  के  बाद  दूसरे  मंत्री  के  भ्राभारी  हैं  जिन्होंने  हमें  बहुत  सारे
 झ्राश्वासन  भ्राज  मैं  एक  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  वे  केवल  वास्तधिक  कृषक  प्रतिनिधियों  को

 ही  नाम  निर्दिष्ट  करेंगे  ।

 हमारे  सारे  प्रयास  व्यथं  हो  जायेंगे  यदि  हमें  कम  से  कम  एक  और  प्राश्वासन  न  मिले  और

 वह  यह  है  कि  किसानों  का  एक  नया-वर्ग  है  यानी  सिने  उद्योगपति  राजनीतिज्ञों  का  वर्ग

 जिन्होंने  कभी  भी  फार्म  नहीं  देखा  है  लेकिन  वे  बड़े  फार्मों  के  मालिक  हैं  ।

 क्या  मुझे  माननीय  मंत्री  स ेएक  आश्वासन  मिल  सकता  है  कि  इस  समिति  में  किसानों  के

 इस  वर्ग  को  नामनिर्दिष्ट  नहीं  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  साथ  एक  भौर  क्यों  नहीं  जोड़  देते  कि  सन  1945  या  1947  के  बाद
 जो  नए  फाममंस  झाए  उनको  फामंर  गिना  ही  म  जाये  और  उनको  इनकम  टेक्षस  के  झ्ल्तगंत  लिया
 जाय  ।  उन्होंने  सारे  नाजायज  फायदे  उठाए  हैं  ।

 *

 शो  भागवत  झा  आजाद  :  मैं  इसे  स्वीकार  करता  इस  संझोघन  के  साथ  मैं  यह

 की  योगर  सकवाता  :  यह  दुर्भाग्य  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  कई  कामून  जैसे

 काश्तकारी  भूमिਂ  प्रधिकतम  सीमा  प्रधिनियम  श्रौर  कई  भ्रन्य  प्रगतिशील  भूमि  संबंधी  विधान
 बनाने  के  बावजूद  हमारे  यहां  दूरवासी  अमींदार  बड़े  भूस्थामी  हैं  ।

 इनमें  कई  खामियां  हैं  जिनका  ये  तथाकथित  राजनीतिश्न  भौर  अन्य  फायदा  उठाते  ने

 दूरवासी  जमींदार  हम  ध्यान  रखेंगे  कि  वे  इन  समितियों  में  नामावित  न  किये  जाये  बल्कि
 वास्तविक  किसान  ही  नामनिदिष्ट  किये  जायें  ।

 श्लो  के०  रघुमा  रेड्डो  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  प्लौर  आपने  मुझे  एक  पूरक  प्रश्न  पूछने
 का  प्रवसर  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  इस  श्रश्न  के  लिए  श्राधा  घंटा  दे  चुका  प्॒ब  श्री  राज
 कुमार  राय  ।
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 नारायणा  श्रोद्योगिक  दिललो  में  श्रम  कामों  का  उल्लंघन

 +$]85.  झो  राज़  क्रमार  राय  :  क्या  भ्रम  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सारायणा  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  विश्लो  में

 कुछ  उद्योगों  के  मालिक  श्रम  कामूनों  को  कथित  उल्लंघन  कर  रहे  भौर

 बया  इन  उद्योगों  में  कायरत  कमंचारियों  को  संख्या  रजिस्टरों  में  दिखाई  गई  संख्या  से
 झधिक  यदि  तो  इस  प्रकार  क्षम  कानूनों  का  उल्लंघन  रोकने  हेतु  सरक्रार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  :  भौर  उन  उद्योगों
 जिनके  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  श्रम  कानूनों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  जहां  तक
 नारायणा  श्रौद्योगिक  एरिया  का  संबंध  है  ॥ई  भी  शिकायत  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  श्राईं
 है  ।  तथापि  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  नारायणा  प्रौद्योगिक  दिल्ली  के

 संबंध  में  श्रम  काननों  के  जिनमें  कमंचारियों  के  उचित  रिकार्डों  झौर  रजिस्टरों  को  न

 रखना  मी  शामिल  के  संबंध  में  समय-समय  प२  शिकायतें  प्राप्त  हुई  दिल्ली  प्रशासन
 सरकार  के  रूप  द्वारा  ऐसे  मामलों  में  दोषी  नियोजकों  के  खिलाफ  संगत  कानून  के  अन्व्गंत  उचित

 कारंबाई  को  जाती  है  |

 श्रो  राज  कुमार  राय  :  माननोय  प्रध्यक्ष  शुरू  से  ही  हमारी  सरकार  ढ़िग़निटी  प्राफ
 लेबर  कायम  करने  के  लिए  तंयार  है  भौर  शुरू  से  ही  हम  लोग  देख  रहे  हैं  कि  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  में
 मानवता  का  विनाश  हो  रहा  बच्चों  से  काम  जिया  जा  रहा  है  श्रौर  स्त्रियों  के  साथ  दुष्यंवहार
 किया  जा  रहा  मैं  तो  इससे  कम  ही  उम्मीद  करता  था  माननीय  मंत्री  जी  इतना  साफ  जबाब

 देंगे  ।  लेकिन  इसमें  इन्होंने  यह  कहकर  अपने  को  छुडा  लिया  कि  ये  जो  मामले  उनके  सामने  प्राए
 वे  दिल्लो  एड़मिनिस्ट्रक्षन  से  संबंधित  केन्द्रीय  सरकार  से  संबंधित  नहीं  पता  ब्रहीं  कौन  सी

 लाईन  बांध  रखी  है  जहां  से  केन्द्रीय  सरकार  और  बिल्ली  एडमिनिस्ट्र शन  का  ज्यूरिसडिक्झ्नन  मानते

 हो  '  मैं  एक  उदाहरण  श्रापको  दूंगा  ।  स्टील  रोलिंग  इडस्ट्रीयल  बच्चो  रपुर  में

 3-8-87  को  फैक्टरी  में  काम  करते  हुए  एक  लखई  यादव  की  प्र॒श्यु  चार  झोर  पत्र  को  दो  दिन

 तक  पोस्ट  मारटंम  नहीं  हुप्रा  । छह  तारीख  को  जब  मैंने  डी०  भ्राइ०  जी०  राजेन्द्र  मोहन  को  ठेलीफोन
 न  तो  लेबर  इन्सपैक्टर  गया  और  न  फंक्टरी  का  ग्रादमी  ऐसे  मामले  में  जहां

 सी०  ग्रार०  पी०  सी०  स्पष्ट  कहता  एक्ट  ध्ाफ  पालियामेंट  हो  श्ौर  उसका  उल्लंघन  होता  हो
 पभौर  तीन-तीन  दिन  तक  पोस्ट  मार्टम  न  तो  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  के  ऊपर  छोड़कर  माननीय
 मंत्री  जी  को  जवाब  बचाने  की  कया  प्रावश्यकता  जब  डिगनिटी  भ्राफ  लेबर  रखना  उनके  हिलों
 की  रक्षा  करनी  है  तो  माननीय  मंत्री  जी  को  साफ-साफ  उनकी  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  प्रश्न  कीजिए  ।
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 श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  मेरी  सूचना  को  सही  मानकर  के  इस  बात
 की

 जांच  करायेंगे  कि  भोल्ड  विलेज  नारायण  इंडस्ट्रीयल  कासमिक

 सरस्वती  प्राफसेट  मणिलाल  पटेल  एड  क०  21/9,  बेस्टेक्स  क०  तथा

 बाकी  की  हमसे  लिस्ट  जहाँ  डेढ़  सौ-दो  सौ  वर्क  हैं  प्लोर  मिनिमम  वेजेस  का  उल्लंघन  तथा

 इंडस्ट्रीयल  डिस्प्युट  एक्ट  ध्लोर  चाइल्ड  लेबर  व  उल्लघन  हो  रहा  है  प्लौर  लेबर  इन्सपेक्टर  को  पैसा

 देकर  रजिस्टरों  में  पांच-सात  आदमी  दिखाए  जाते  क्या  उसकी  जांच  करा

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  हमें  केन्द्रीय  सरकार  भौर  राज्य  सरकारों  के  बीच  प्रन्तर  करना
 क्योंकि  ऐसे  उद्योग  और  संस्थाएं  हैं  जिनके  लिए  केन्द्रोय  सरकार  उचित  सरकार  भौर  कुछ  ऐसी
 औद्योगिक  संस्थाएं  भी  हैं  जिनके  लिए  राज्य  सरकार  उचित  सरकारें  प्रतः  अंतर  तो  करना  ही
 होगा  ।  '

 जहां  तक  नारायणा  प्रोद्यौगिक  क्षेत्र  का  संबंध  वहां  केवल  दो  प्रतिष्ठान  ऐसे  हैं  जिनके
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  उचित  सरकार  है  भारतीय  खाद्य  निगम  और  बंक  ।  कोई  भी  उद्य
 भारत  सरकार  के  भ्रधिकार  में  नहीं  शेष  दिल्ली  प्रशासन  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  है  ।  च्ंकि
 माननोय  सदस्य  के  प्रश्न  सामान्य  दिल्ली  प्रशासन  ने  इनवा  उत्तर  दिया  भौर  तदनुसार  मैंने
 उत्तर  दिया  है  ।

 झ्रब  माननीय  सदस्य  ने  दो  विशेष  घटनाग्नों  का  उल्लेख  क्या  मैं  निश्चय  ही  इनकी  जांच
 करू

 भरी  राज  कुमार  राय  :  जहां  क्रिमीनल  प्रोसीजर  कांड  का  सीधा  वायोलेशन  हुआ  हो  प्रौर
 पोस्ट  मार्टम  में  देर  हुई  है  तो  क्या  वहाँ  माननीय  मंत्री  जी  के  श्रम  कानूनों  के  उल्लंघन

 ज्यरीसडिक्शन  नहीं  होता  है  तो  ऐसे  मामलों  में  माननीय  मंत्री  जी  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्रो  पो०  ए०  संगमा  :  मंत्री  का  इस  पर  कोई  ग्रधिकार  नहीं  पुलिस  को  ही  कार्यवाही
 करनी  प्रौर  यह  न्यायालयों  को  ही  करना  होगा  |  श्रम  मंत्रालय  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता
 है  ।  जिसका  उन्होंने  उदाहरण  दिया  है  यह  एक  पुलिस  केस है  प्रर्थात  शव-परीक्षा  भ्रादि  नहीं  की  गई
 है  ।  मैं  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  मैं  इस  मामले  की  जांच
 करूंगा  प्र्थात  प्रद्यतन  स्थिति  क्या  श्लौर  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करूगा  ।

 थी  प्रकाश  चस्र  :  अध्यक्ष  क्या  माननीय  मंत्री  को  मालूम  है  कि  बहुत  से  इंडस्ट्रीयल
 एस्टेट  जो  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  हैं  भ्ौर  जहां  सरकार  की  करोड़ों  की  पूंजी  लगी  हुई  उन  सब
 स्थानों  पर  प्राज  इंडस्ट्रोज  बंद  हो  चुकी  हैं  तथा  मजदूर  भूखे  मर  रहे  हैं  भ्रौर  मालिक  लोग  वहां  से
 भाग  चुके
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 ऐसा  एक  उदाहरण  हमारे  सामने  आया  हमारे  संसदीय  क्षेत्र  में  खतवां  एक  स्थान
 बिहार  में  ।  उस  जगह  लोग  भूखे  मर  रहे  हैं  प्रौर  मालिक  लोग  वहां  से  भाग  चुके  जिन  गरीब
 लोगों  ने  जमीन  दी  है  वह  भ्रब  उससे  महरूम  हो  गये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कुछ  सोचती  है  ?
 क्या  बिहार  सरकार  या  प्नन्य  सरकारों  को  कोई  निर्देश  देने  का  विचार  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं  यह  संगत  नहीं  है  ॥

 दृरवशत  से  पूरी  के  रथ  यात्रा  उत्तव  का  सीधा  प्रसारण

 नः
 *187.  भरी  श्रोबल्लभ  पाणिग्नहो  :

 ओर  सोमनाथ  रच  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पुरी  के  विश्व  प्रसिद्ध  रथ  यात्रा  उत्सव  का  टेलीविजन  से  सीधा  प्रसारण  करने  की

 कोई  मांग  की  गई  प्रोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 वतंमान  नीति  के  सीधा  टी  ०वी०  प्रसारण  राष्ट्रब्यापी  प्रासंगिकता  की  घटनाझ्रों
 तथा  गणतंत्र  दिवस  स्वतंत्रता  अंतर्राष्ट्रीय  महत्वपूर्ण  छ्लेल  भ्रादि
 तक  सीमित  प्रन्य  महत्वपूर्ण  सामाजिक  सांस्कृतिक  घटनाओं  के  दूरदशंन  पर  बाद  में
 टेलीकास्ट  क्रिए  जाने  के  लिए  टी०  बी०  रिपोर्ट  तेयार  की  जातो  पुरी  का  रथ  यात्रा  उत्सव  भी
 इसी  प्रकार  उपयुक्त  ढंग  से  टेलीकास्ट  किया  गया  था  ।

 भी  भीवल्लभ  पाणिप्नहो  :  भापने  उत्तर  सुता  इसका  सार  यह  है  कि  पुरी  रथ
 विश्व  प्रसिद्ध  पुरी  रथ  याज्रा  दूरदर्शन  से  सीधे  प्रसारण  करने  योग्य  नहीं  किन्तु  मैं  श्रापके  द्वारा
 माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  उत्तर  उस  वक्तव्य  का  प्रतिवाद  नहीं  है  जो  मंत्री  जो

 ने  पुरी  मंदिर  की  यात्रा  करने  के  बाद  भगवान  जगन्नाथ  के  दर्शन  करने  के  बाद  संसद  के  बाहर  कही
 पत्रकारों  से  बातचीत  करते  हुए  कही  उन्होंने  स्पस्ट  रूप  से  कहा  था  कि  इस  वर्ष  पुरो  की  रथ
 यात्रा  का  सीधा  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  किया  यही  बात  उन्होंने  संसद  सदस्यों  के  एक  दल  से

 कही  थी  जो  उनसे  पुरी  रथ  यात्रा  के  बाद  मिलने  गया

 मैं  जानना  हूं  कि  उपर्युक्त  श्राश्वासन  क्यों  नहीं  लागू  किया  उच्होंने  वहाँ  कुछ
 ध्रोर  हो  बात  कही  ।  इसमें  क्यों  इतना  भारी  भ्न्तर  जो  बात  उन्होंने  यहाँ  भ्रपने  उत्तर  में  कहीं
 ध्रौर  जो  बात  उन्होंने  संसद  के  बाहर  संसद  सदस्यों  के  एक  दल  और  पत्रकारों  से  कही  उनमें  प्रन्तर
 क्यों

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वह  सदन  में  इस  बात  का  प्राश्वासन  देते  तो  मैं  उन्हें  जिम्मेदार  ठहरा
 सकता  था  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  संसद  के  बाहर  उन्होंने  क्या  कहा
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 श्री  ए०  के०  पांजा  :  जहाँ  तक  प्रथम  भाग  का  संबंध  मैं  व्यक्तिगत  रूप  में  भगवान
 जगन््ताथ  के  मंदिर  में  गया  जहाँ  तक  पत्रकारों  को  दिए  जाने  वाले  श्राष्वासनों  का  सबंध

 ऐसा  कोई  प्राष्वासन  नहीं  दिया  गया  था  ।  जब  मानमीय  सदस्यों  ने  इतनी  गांग  की  थी  ध्लौर  कटक
 धौर  भुवनेश्वर  में  प्रेस  वालों  ने  भी  मांग  की  थी  तब  मैंने  यह  कहा  था  कि  जब  मैं  दिल्ली  वापस
 जाऊंगा  तो  मैं  प्रयल्त  करू गा  झोर  इस  बात  पर  अधिकारियों  के  साथ  चर्चा  बरूगा  जो  यह  बताएंगे
 कि  कया  यह  तकनीकी  दुष्टि  से  व्यवहायं  यह  देखा  गया  कि  पुरी  भ्रौर  कटक  के  बीच  कोई
 माइक्रोवेव  तंपक  नहीं  है  जिससे  उसी  दिन  द्रदर्शन  से  सीधा  प्रसारण  हो  सकता  हो  ।  इसी  लिए  यह
 संभव  नहीं  पाया  गया  जहाँ  तक  नीति  संबंधी  मामले  की  बात  यह  राष्ट्रीय  महत्त्व  का  विषय  होना

 धौर  दूरदर्शन  के  आने  कै  बाद  से  इसी  नीति  का  पालन  किया  जा  रहा
 ॥

 क्रो  श्रीडल्लभ  पाणिशहो  :  झ्रापने  उत्तर  सुन  लिया  प्राप  भ्रन्तर  देख  लीजिए  ।  येहां  तो  बह

 कुछ  और  हो  कह  रहे  वह  कहते  हैं  कि  कटक  ध्लौर  पुरी  के  बीच  कोई  शक्तिशाली  माइक्रोवेव
 सम्पर्क  नहीं  है  इसलिए  ऐसा  संभव  नहीं  हो  सका  ।  यह  भ्रन्तर  अब  मैं  प्रापके  माध्यम  से

 मंत्री  जी  से  आग्रह  करूगा  फि  वह  हमें  दह  बताएं  कि  क्या  इन  दो  स्थानों  के  बीच  शक्तिशाली  और

 प्रभावशाली  मोइक्रोबेब  संपर्क  स्थापित  किया  जाएगा  ताकि  प्रगले  बषं  पुरी  रथ  यात्रा  समारोह  के

 राष्ट्रीय  महत्व  के  कारण  इसका  सीधा  प्रसारण  विया  जा  सके  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  प्रति  ब्
 सभी  जातियों  प्रादि  के  लगभग  10  लाख  लोग  वहाँ  होते  वहाँ  विदेशी  भी  होते
 यह  एक  राष्ट्रीय  उत्सव  है  जिससे  राष्ट्रीय  एकता  श्रौर  अखंडता  झौर  मजबूत  हो  जाती  है  जिस  की
 झ्रधिकतम  प्रावश्यकता  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  आपके  माध्यम  से  निवेदन  कर  सकता

 हूं  भ्ौर  यह  कह  सकता  हूं  कि  उसको  ध्यान  में  रद्धते  हुए  जो  कुछ  विगत  में  कहा  था  उन्हें  भ्रब
 कमियों  को  दूर  करना  चाहिए  भोर  दो  स्थानों  के  बीच  प्रभावशाली  माइक्रोवेव  संपर्क  स्थापित  करना
 चाहिए  पश्लौर  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  अगले  वर्ष  पुरी  को  रथ  यात्रा  का  सीधा  टी०  वी०
 प्रसारण  हो  ?

 थी  ए०  के०  पॉजा  :  जहां  तक  इस  रथ  यात्रा  का  संबंध  है  यद्यपि  इसका  सींधा  प्रसारण  नहीं
 किया  गया  था  परन्तु  यात्रा

 के  दिन  28  1987  को  9.50  म०प०  को  कष्टक  केन्द्र  से  पूरे  एक  घंटे
 के  लिए  इसे  दिलद्लाया  गया  फिर  29  1987  को  10.25  म०५०  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में
 30  मिनट  के  लिये  दिखाया  गया  ।  भ्रतः  इसे  न  दिखाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  मैं  हस  समय  झापको
 शीधे  प्रसारण  का  कोई  प्राश्वंसन  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 क्री  भोबल्लम  पाणिग्रही  :  जब  फुट-बाल  मंचों  का  सीधा  प्रसारण  होता  तो  रथ  यात्रा  का
 क्यों  नहीं  हो  सकता  है  ?  झोर  उन्होंने  पहले  भी  हसका  आश्वासन  दिया  क्या  वह  इस  विषय  पर
 पुनः  विचार  करेंगे  ?

 थी  सी०  सम्ब  :  दिल्ली  दूरर्ंन  ने  हर  शुक्रवार  को  रात  के  समय  प्रमाणपत्र  चलचित्ों
 को  दर्शाना  भारंभ  किया  है  |  किन्तु  वह  जनता  को  अधिक  मनोरंजन  नहों  दे  रही  मैं  माननी
 मंत्री  से  निवेदन  करता  हैं  कि  मध्यरात्रि  ट्रान्समिशन  में  कुछ  रोचक  फिल्में  दिखाएं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  इससे  कोई  सबंध  नहीं  है  ।

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  यह  संगत  नहीं  है  ।

 य
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 सभी  किसानों  के  लिए  फसल  बोसा  योजना  लागू  करना

 *188,  शो  एस०  जी०  घोलप  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्यापक  फसल  बीमा  योजना  इस  समय  क्रेवल  उन्हीं  किसानों  तक  ही  सोमित
 हैं  जो  निगम  बाणिज्यिक  बेंकों  प्रोर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  स ेफसल  के  लिए  ऋण  ले
 रहे

 यदि  तो  इसे  सीमित  रख्चने  के  क्या  कारण  भोर

 राज्य  सरकारों  द्वारा  भ्रभावग्रस्त  घोषित  किए  गए  क्षेत्रों  के किसानों  को  इसके  लाभ  न
 दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :
 जी  हाँ  ।

 ऋण  न  लेने  वाले  किसानों  को  शामिल  करने  से  प्रिमियम  का  उत्पादन  का
 उपज  संबंधी  आंकड़ों  की  दावों  की  भ्रदायभी  प्रादि  कार्य  करने  के  लिए  एक  बिस्तत

 प्रशासनिक  मशीनरी  का  सृजन  करके  लागू  करने  की  प्रावश्यकता  होगी  ।

 फसल  बीमा  योजना  के  प्रन्तगंत  राज्य  सरकारों  द्वारा  अ्धिसूचित  क्षेत्रों  में  बीमाकुत
 फसल  उगाने  वाले  ऋणी  किसान  फसल  उपज  संबंधी  प्रांकड़ों  के  श्राघार  पर  प्राकृतिक  आपदा  के
 मामले  में  इस  योजना  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 शो  एस०  जो०  घोलप  :  उत्तर  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  इस  योजना  का

 लाभ  फसल  उवज  संबंधी  आंकड़ों  के  भ्राधार  पर  दिया  जाता  किन्तु  राज्य  सरकार  द्वारा  घोषित
 प्रभाव  भी  फसल  की  उपज  पर  झ्ाघारित  यदि  यह  50  प्रतिशत  से  कम  तो  राज्य  सरकार
 द्वारा  उस  क्षेत्र  को  अभाव  का  क्षेत्र  धोषित  किया  जाता  जिन  ग्रामों  को  प्रभाव  क्षेत्र  घोषित  किया
 जाता  है  उनको  यह  लाभ  महीं  मिलता  फिर  इस  विशेष  फसल  के  उत्पादन  के  ध्ांकड़ों  को  प्राधार
 माना  जाता  राज्य  सरकार  के  इस  मानदण्ड  को  क्यों  न  स्वीकार  किया  जाए  ?

 थी  योगेख  भकबाना  :  यह  तो  राज्य  सरकार  विशेष  को  ही  अधिसूचित  करना  होगा  कि  वह
 कोन से  क्षेत्र  हैं  जो फसल  बीमा  योजना  के  प्रन्तगंत  ध्राने  यह  काम  राज्य  सरकारों  पर  छोड़
 दिया  गया  है  ।

 री  एस०  जी  ०  घोलप  :  प्रश्न  यह  है  कि  जहां  किसान  कमी  से  प्रभावित  है  वहां  उन्हें  लाभ

 नहीं  मिल  रहा  राज्य  सरकार  यह  मानदण्ड  स्वीकार  नहीं  करती

 एक  साननोय  सदस्य  :  इसे  स्वीकार  किया  जाता

 श्रो  एस०  जी०  घोलप  :  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  है|

 क्रो  योगेला  भकथाना  :  फसल  की  कटाई  के  प्रयोग  का  एक  मापदण्ड  झभौर  इसका  निष्कर्ष
 राज्य  कृषि  वैज्ञानिकों  भ्रादि  हारा  किया  जाता  भोर  हम  इसे  स्वीकार  करते  हैं  ।
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 co ७ ए  एफऑफफफऊ्र्ऊल््ल  ््फपफणफा:णए

 थी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  प्रध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 झापने  झ्रभी  क्रोप  इन्श्योरेंस  योजना  की  सदन  में  जानकारी  आपको  पता  है  कि  राजस्थान  में

 पिछले  5-6  सालों  से  ड्रौट  की  स्थिति  बराबर  चलती  आ  रही  है  झौर  वहां  क्रोप  इन्श्योरंस  योजना  न

 होने  की  वजह  से  वहां  के  फारमसं  को  हालत  बद  से  बदतर  होती  जा  रहा  उसको  ध्यान  में  रखते

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  राजस्थान  सरकार  को  निर्देश  देंगे  कि  उन  तमाम  क्षेत्रों  में  जहां  डोट  को

 स्थिति  बनी  हुई  है  प्रौर  जिसके  कारण  वहां  के  किसानों  का  भारी  नुकसान  हुआ  क्रौप  इन्शयोरंस
 योजना  लागू  करके  कृषकों  को  मुप्नावजा  दिया  जाए  ताकि  उनकी  प्राथिक  हालत  कुछ  सुधर  सके  पश्ौर
 उनका  काम  चलता  रहे  ।

 भ्री  योगेन्द्र  समकवाना  :  हमने  तो  सभी  स्टेट  गबनंमैंटस  से  कहा  है  कि  वे  प्पने  यहां  क्रोप

 इन्श्पोरंस  योजना  को  लागू  जो  उसे  एक्संप्ट  करेगी  वहां  हम  लागू  कर  देंगे  हमने  राजस्थान
 सरकार  को  भी  कद्टा  सम्भव  है  राजस्थान  सरकार  ने  इसे  एक्संप्ट  न  किया  हो  ।

 शो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  नहीं  आप  बताइये  कि  कया  प्राप  राजस्थान  की  ड्रोट  को  स्थिति
 को  देखते  हुए  वहां  क्रोप  इन्श्योरंश  योजता  लागू  करेंगे  या  भ्रापने  राजस्थान  सरकार  से  कहां
 या  उसका  प्रश्न  नहीं  ?  ।  वहां  राज्य  के  किसानों  का  भारी  नुकसान  हुआ  है  ॥

 ]
 भ्री  योगेन्दर  सकवाना  :  इतका  पता  लगाना  राज्य  सरकारों  का  काम  हैँ  ।

 शो  गिरधारो  लाल  व्यास  :  राजस्थान  के  किसानों  की  हालत  लगातार  बिगड़ती  चली  जा
 रही  है  परन्तु  प्रभी  तक  भारत  सरकार  की  झोर  से  वहां  क्रोप  इन्श्योरेंस  योजना  लागू  नहीं  हुई  है
 जिससे  किसानों  की  मदद  नहीं  हो  रही  उनको  श्राथिक  हालत  खराब  होती  जा  रहो  है  ।

 श्री  योगेख  मकबाना  :  राजस्थान  सरकार  ने  फसल  बीमा  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया
 था  तथा  इसे  कुछ  क्षेत्रों  में  लागू  किया  गया  था  ।  प्रस्य  क्षेत्रों  मे ंइसकी  घोषणा  करना  राज्य  सरकार
 का  काम  पंजाब  तथा  हरियाणा  जंसी  राज्य  सरकारें  भो  हैं  जिन्होंने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 हर
 बात  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दी  गई  है  तथा  इसे  लागू  करना  भारत  सरकार  का  काम

 नहीं  है  ।

 भरी  विग्विजय  सिंह  :  जेसा  कि  प्राप  जानते  हैं  कि  कृत्रिम  रेशे  के  उत्पादन  से  वृद्धि  होने  के
 कारण  कपास  का  उत्पादन  भ्रनिश्चित  हो  गया  फसल  बीमा  दोजना  के  कपास  को
 शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  क्या  मैं  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  कि  इसे  शामिल  क्यों  नहीं
 किया  गया  है  ?  विभिन्न  कृषि  उत्पादों  को  शामिल  करने  का  कया  माप-दण्ड  है  ?  क्या  इसे  व्यापक
 फसल  बीमा  योजना  के  ग्रन्तगंत  शामिल  करने  के  लिए  विचार  किया  जायेगा  ?

 भरी
 योगेख

 सकबाना  :  यह  एक  नई  योजना  है--एक  भ्रग्रगामी  योजना  है--जिसे
 हमने  1985  में  शुरू  किया  था  और  हर  वर्ष  हम  इसकी  समीक्षा  कर  रहे  भब  कृषि  मंत्रालय  के
 एक  झतिरिक्त  सचित्र  की  प्रध्यक्षता  में  इस  योजना  की  समीक्षा  करने  तथा  प्रग्य  क्षेत्रों  तक  इसका

 18



 19  1909  प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 विस्तार  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  कुछ  फसलों  को  इसमें  शामिल  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारें  तथा  संसद  सदस्यों  ने  कई  सुझाव  दिये  फिलहाल  कपास  को  शामिल  नहीं  किया
 गया  बाजरा  जेसी  मदों  को  प्रव  इसमें  शामिल  किया  गया  भविष्य  में
 इस  गोजना  का  विस्तार  भ्रन्य  फसलों  तक  भी  किया  जा  सकता

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  परन्तु  बीमा  योजना  के  प्रन्त्गंत  एक  फसल  विशेष  को  शामिल  करने  के

 लिए  प्राथमिकता  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  है  ?

 श्री  योगेन्र  मरुबाना  :  माप-दण्ड  प्रशासकीय  ढाँचा  क्या  इसका  संचालन  करना  सम्भव

 होगा  यह  बात  प्रशासकीय  ढाँचे  इत्यादि  पर  निभंर

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 + 189,  श्री  तम्पन  थासस  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ?

 ॥|
 हु

 क्या  सरकार  का  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  परिकलन  उचित  मूल्य  की  दुकानों  पर

 वस्तुझों  की  सप्लाई  की  वास्तविकता  उपलब्धता  के  ग्राघार  पर  करने  का  प्रस्ताव

 उनका  ग्राहपता  के  भ्राधार  पर  परिकलन  करने  के  पुराने  तरीके  को  छोड़ने  के  बया
 बा  रण  भोर

 क्या  इस  नए  तरीके  का  मजदूर  संघों  द्वारा  समर्थन  किया  गया  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  :  हां  ।

 भौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  परिकलन  करने  के  लिए
 1982  को  प्राघार  बषं  मानते  हुए  की  अपेक्षा  को  आधार  मानकर

 जित  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  परिकलन  विद्यमान  काय  प्रणाली  की  तुलना  में  भ्रधिक  बेहतर
 क्योंकि  यह  वास्तविक  खपत  पैटने  के  अधिक  निकट  होगा  ।

 इस  पर  ट्रेड  यूनियनों  के  साथ  क्षेत्रीय  भ्रोर  राष्ट्रीय  स्तरों  पर  विचार-विमर्श  किया  जा

 श्री  तम्पन  थामसः  1982  को  आधार  वर्ष  मान  कर  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में

 नया  संशोधन  करने  से  लगभग  500  लाख  श्रमिक  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  हुए  1960  का  प्राधार
 वर्ष  मानकर  1977  में  श्रमिकों  की  ओर  से  दिये  गये  आवेदनों  के  पभ्राधार  पर  रथ  प्रायोग  गठित
 क्रिया  गया  था  झौर  उन्होंने  पाया  कि  श्रमिकों  को  7  अंकों  में  हानि  हो  गयो  थी  ।  प्रब  1982  को

 आ्राधार  वर्ष  डा०  सील  की  प्रध्यक्षता  में  एक  पध्रन्य  आयोग  गठित  किया  गया  था  ।  इस
 आपोग  की  सिफारिशों  के  भ्राधार  पर  लार्डਂ  कया  हुश्ला  कि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में
 22  भंकों  की  हानि  हो  गई  इसका  अथं  हुप्रा  कि  इस  देश  में  केवल  महगाई  भत्ते  पर  ही  श्रभिकों
 को  लगाया  175  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  ऐसा  क्यों

 किया  ।  क्या  सरकार  इसमें  संशोधन  करेगी  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  न्यामालय  नहीं  क्या  भाष  न्यायालय  में  हैं  ?
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 थ्रो  तस्पन  चामस  :  महोदय  लाइंਂ  प्राब्द  भी  भ्रापके  लिए  उपयुक्त  फिलहाल
 सरकार  ने  टेलिविजन  तथा  अन्य  वस्तुझों  पर  ध्यान  दिया  जिन्हें  महत्व  दिया  गया  मैं

 पूछना  चाहता  हु  कि  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  करेगी  भोर  एक  समिति  मियुबत
 करेगी  जिसमें  वर्तमान  संशोधित  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  उद्योग-पत्तियों  तथा  अन्य  लोगों
 का  समुचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।

 भी  पो  ०  ए०  संधमा  :  यह  सच  नहीं  है  कि  नई  व्यू  खला  के  परिणाम  स्वरूप  लाछ्ों  लोग

 पहले  ही  प्रभावित  हो  गये  हैं  क्योंकि  नई  पए  खला  की  शुरुआत  नहीं  की  गई  है  ।  अतः  प्रश्न  ही  पंदा

 नहीं  होता  ।

 जहाँ  तक  रथ  समिति  का  संबंध  मैं  माननीय  सदस्य  महोदय  को  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।
 22  अंकों  के  भ्रन्तर  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  समिति  ने  इस  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 झो  तम्पन  थामस  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  श्रमिक  सैंधों  ने
 भ्रभ्यावेदन  दिये  कया  सरकार  श्रमिक  संखों  से इस  विषय  पर  विचार-विमर्श  करेगी  तथा  वर्तमान
 सिफारिश  लाग्  नहीं  करेगी  ।

 भी  पौ०  ए०  संगमा  :  हम  विभिन्न  स्तरों  पर  श्रमिक  संघों  के  साथ  विचार-विमश  कर  रहे
 हैं  ।  बास्तव  केन्द्रीय  स्तर  पर  जव  8-1-87  को  हमारी  बंठक  हुई  थी  तो  मैंने  बंठक  की  स्वयं
 प्रध्यक्षता  की  क्षेत्रीय  स्तर  घर  20-2-87  को  कानपुर  3-3-87  को  मद्रास  6-3-87  को
 बम्वई  18-3-87  को  दिल्ली  में  तथा  2-7-87  को  कलकत्ता  में  हमारो  बंठक  हुई  मजदूर
 संघों  के  साथ  ये  बंठक  हुई  शीघ्र  ही  हम  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  और  बंठक  करने  जा
 रहे

 कोयला  स्तनों  में  सुरक्षा  उपाय

 +]  0.  डा०  वी०  बेंकटेश  :

 थी  भव्नेबवर  तांतो  :  क्या  श्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कोयला  खानों  मे  सुरक्षा  उपायों  के  कार्यान्वयन  का  भ्रध्ययन  करने  हेतु
 एक  समिति  गठित  करने  का  विचार  श्रौर

 यदि  हां  तो  कोयला  खानों  में  बढ़ती  हुई  दुघंटनाभ्रों  को  रोवने  के  लिए  कौन  स्रेउपाय
 किए  गए  हैं  ?

 असर  संघालय  के  राज्य  मंत्री  पीौ०  ए०  :  नही  +

 एक  बविधरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ख्वानों  में  सुरक्षा  के  बारे  में  खान  1952  और  उसके  ध्रध्नीन  बनाए  गए  नियमों
 भ्रौर  विनियमों  में  संमाविष्ट  उपबंधों  को  श्ञान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा  लाग  किया  जाता

 ध्रौर  इस  नियमित  तौर  पर  सांविधिक  निरीक्षण  किये  जाते  विगत  5  वर्षों  के
 कोयसा  थानों  में  दुर्घटनापों  झोौर  के  बारे  में  स्थिति  नीचे  बतायी  गई  है  ।
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 19  1909  प्रश्नों  के मौद्विक  उत्तर

 बष  घातक  दुघंटनाभों  की  गंभीर  दुषघंटनाबों  की  संश्या

 1982  158  1135

 1983  156  1169

 1984  160  1196

 1985  5  175  1007

 1986  180  1145

 2.  कोयला  विभाग  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  को  बढ़ाबा  देः

 लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :--

 (1)  सुरक्षा  समिति  की  नियमित  बेठकों  के  जरिये  सुरक्षा  मामलों  में  कमंकारों  की
 खान  क्षेत्र  स्तर  झौर  निगम  स्तर  पर  ब्रिपक्षीय  सुरक्षा  बंठक

 धाशजित  करना  ।

 (2)  विधि  के  उपबधों  का  ग्रनुपालन  करने  के  विभिन्न  सम्भेलनों  भ्ौर
 स्थायी  समितियों  की  सिफारिशों  को  लागू  करना  ।

 (3)  कमंचारों  को  प्रशिक्षण  ओर  दोबारा  प्रशिक्षण  देना  ।

 (4)  भूमिगत  खानों  में  छत  प्रौर  साइडों  को  सपोर्ट  पर  किशेष  इबान  श्रोह

 लौंग  वाल  खनन  भौर  पग्रोपन  कारट  खनन  में  प्रधिक  सुरक्षित  तकनीकों  का
 प्रयोग  करना  ।

 (5)  टेली  मानीटरिंग  पद्धति  दूर  संचार  पद्धति  को  प्रारम्भ  खान  सुरक्षा
 सप्ताहों  का  भ्रायोजन  भोर  विशेष  सुरक्षा  झ्प्चियान  श्रादि  प्रायोजित
 करना  |

 थी  ०  बेंश्ठेश  :  मानतोय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  के  1982  से  1986  तक

 खनन  क्षेत्रों  में  भयंकर  दुर्घटनाओं  की  संख्या  बढ़  रही  मैं  कोलार  सोवा  खानों  से  श्रा  रहा  हूं  ।

 बहाँ  भूतल  से  लगभग  2  किलो  मोटर  नीचे  खनन  काये  किया  जाता  है  ।  भोर  1982  में  158  दुघंनाव

 हुई  थी  जो  बढ़  कर  1936  में  180  हो  गई  ।  गम्भीर  दुधंनाप्रों  में  भी  वद्धि  स्वतः  ही  हो  रही

 परन्तु  मंत्री  जी  कह  रहे  हैं  कि  इनकी  जाँच  करने  के  लिए  एक  नई  समिति  नियुक्त  करते  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  नहीं  कोलार  सोना  खानों  में  प्रतिदिन  एक  दुषघंटना  होती  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दुघंटनाप्ों  विशेष  तौर  पर  कौलार  सोना  खानों  पैं  दुर्घटनाओं  की

 रोक-थाम  के  लिए  क्या  सरकार  कोई  प्राधुनिक  प्रौद्योगिको  लागू  करेगी  ।

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  यह  सच  है  कि  घातक  दुर्घटनाप्लों  की  संख्या  1982  में  158  थी  जो

 बढ़कर  1986  में  180  हो  गई  है  ।  परन्तु  हमें  यह  भी  महसूस  करना  चाहिए  कि  खनन  क्षेत्रों  में  ख़नव
 कार्य  भी  बढ़  रहा  है  तथा  खनन  क्षेत्रों  में  श्राने  वाले  श्रमिकों  की  संदया  भी  बढ़  रही  उदाहरण  के
 तौर  पर  1982  में  कोयले  का  कुल  उत्पादन  1340  लाख  टन  1986  में  बढ़कर  यह  1630  लाख
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 penne nn  we  25८८८  पर दाता-तााूू००मफपकनाहाओ

 प्रश्नों  क ेमौछिक  उत्तर  10  1987

 व

 टन  हो  गया  ।  परन्तु  मेरे  कहने  का  भाव  यह  नहीं  है  कि  चूंकि  खनन  काय॑  में  वृद्धि  हो  रही  है  तो

 दुघंटनाओों  में  भी  वृद्धि  होनी  हमें  इसकी  रोकथाम  भवश्य  करनी  चाहिए  ।  इस  दिशा  में  हम

 हर  सम्भव  कदम  उठाने  की  कोशिष्ठ  कर  रहे  वास्तव  में  दुघंटनाश्रों  की  रोकथाम  के  लिए  जो

 उपाय  किये  जाने  हैं  व ेखनन  विभाग  तथा  कोयला  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  हम
 उनसे  सम्पकक  बनाये  हुए  भविष्य  में  दुघंटनाभ्ों  की  रोकथाम  के  लिए  सभी  प्रावश्यक  कदम  उठाये

 डा०  दो०  बेंकठेझ्न  :  मंत्री  जी  ने  अभी  कहा  है  कि  उत्पादों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  दुधंनाओं
 की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  परन्तु  कोलार  सोना  खानों  का  क्या  हुआ  ?  वहां  उत्पादन  कम  शोर

 दुषंटनायें  प्रधिक  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानवा  चाहता  हू  कि  क्या  सरकार  इन  दुघंटनाभों  की

 रोकथाम  विशेष  तौर  पर  कोलार  सोना  खानों  में  दुर्घटनाप्लों  की राक्याम  के  लिए  नया  तरीका
 झपनायेगो  ?

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  इस  समय  कोलर  सोना  खानों  के  प्रांकड़  मेरे  पास  नहीं  परन्तु  मैं

 यहाँ  प्रवश्य  कहता  हूं  कि  दुघंटनायें  केवल  भारत  में  ही  नहीं  होती  विश्व  भर  मे  दुघंटनायें  होती
 यदि  हम  तुलनात्मक  आँकड़ों  को  देखें  कि  विश्व  में  भ्रन्यत्र  क्या  हुआ  है  तो  हमारे  ध्ाँकेड़े

 नात्मक  दृष्टिट  से  काफी  संतोषजनक  हैं  |  भारत  में  धातक  दुर्घटनाओं  की  दर  प्रति  हजार  व्यक्ति  0,22

 है  जबकि  जापान  में  यह  दर  3.97  इसी  प्रकार  भ्रन्य  देशों  में  दुघंटनाप्नों  के  प्लांकड़ें  हमारे  से
 भ्धिक  हैं  यद्यपि  वे  हमारी  अपेक्षा  बहुत  प्राघुनिकी  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  पश्चिम
 जम॑नी  तथा  प्रमरीका  में  भ्राधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  के  बावजूद  घातक  दुघंटनाझ्ों  की  दर

 हमारे  देश  की  भ्रपेक्षा  कहीं  अधिक  है  ।

 पेय  जल  योजनाओं  को  उच्च  प्राथमिकता  देना

 न
 *191,  भी  बृद्धि  चन्द  लग  :

 ओऔी  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  झौर  राज्य  सरकारों  ने  सिचाई  झभोर  विद्युत  को  प्रमुख  क्षेत्र  में
 शामिल  किया  है  और  घन  का  श्राबंटन  करते  सभ्य  इन  योजनाश्रों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी
 जाती

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  पेयजल  की  समस्या  को  तुरन्त  हल  करने  के  लिए
 इस  समस्या  को  भौर  उच्च  प्राथमिकत  देने  भ्रोर  इसके  लिए  श्रधिक  धन  की  व्यवस्था  करने  तथा
 राज्यों  पर  भी  ऐसा  ही  करने  के  लिए  जोर  डालने  का  :;  भ्रौर

 यदि  तो  कब  झौर  कंसे  ?

 हृथि  संत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामानस्द  :  से
 एक  बिवबरण  सप्ता-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  ढ़
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 सिंचाई  तथा  विद्युत  क्षेत्रों  को  योजनाप्रों  में  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  क्योंकि  ये  क्षेत्र

 उद्योग  और  प्रथं-व्यवस्था  के  प्रन्य  क्षेत्रों  क ेविकास  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  हैं  ।

 सातवीं  योजना  के  कुल  परिव्यय  में  सिंचाई  क्षेत्र  का  भाग  8.9  प्रतिशत  विद्यत  क्षेत्र  के  लिए

 प्रनुमोदित  परिव्यय  सातवीं  योजना  के  कुल  परिव्यय  का  19  प्रतिशत

 जी  |  केन्द्रीय  सरकार  पेयजल  योजना  ग्रामीण  जल  सप्लाई  का  के

 लिए  भ्रधिक  धन  को  व्यवस्था  कर  रही  है  तथा  राज्यों  पर  भी  ऐसा  ही  करने  के  लिए  जोर  दे

 रही

 निम्नलिश्चित  तालिबा  में  छठी  सातवीं  योजना  और  वाथिक
 1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  पेयजल  सप्लाई  क्षेत्र  के  प्नन्तगंत  उपलब्ध  कराये  गये

 परिड्ययों  को  दर्शाया  गया  है  :--

 रुपये

 छठी  योजना  सातवीं  जोजना  1985-86.  1986-87.  1987-88

 राज्य/संघ  शारित  3307.80  5285.64  838.30  1000.10  1168.56
 क्षेत्र  योजना

 से  न्यूतम  1407.11  2253,25  356.71  417.38  490.85
 क  ता

 काय

 केन्द्रीय  थोजना  604,22"  22*  1236  83  300  00  329,70  392,34

 से  त्वरित  725.00**  1201.22  298.88  316.75  369.75
 ग्रामीण  जल  सप्लाई
 का  यं

 जल  तथा  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  ग्रौर  नियंत्रित  करने  के  लिए  12  करोड़  रुपये
 शामिल  हें  जो  अब  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  क्षेत्र  को  हस्तांतरिस  कर  दिए  गए

 क+  इसमें  प्रोत्साहन  बोनस  योजना  के  लिए  125  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  शामिल  है  जो
 छठी  योजना  को  भ्रन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  श्रनुमोदित  किया  गया

 इस  क्षेत्र  के लिए  सातवीं  योजना  के  दौरान  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  और  साथ  ही  साथ  केन्द्रीय
 योजना  दोनों  के  प्रस्तगंत  प्रधिक  परि-व्यय  प्रदान  किये  गये  कि  छठी  योजना  में  प्रदान  किए
 गए  परिव्यय  से  दुगने  से  भी  कहीं  भ्रधिक  |  सातवीं  योजनावध्धि  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दोरान
 राज्य/संप्रशासित  क्षेत्र  योजना  और  केन्द्रीय  योजना  में  परिव्ययों  को  क्रमिक  रूप  से  बढ़ाया  गया
 सातबों  योजना  के  शेष  2  वर्षों  में  श्रोर  भी  भ्रधिक  परिव्ययों  की  संभावना  है  ।



 प्रश्नों  क ेमौद्िक  उत्तर  10  1987

 राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  पर  इस  क्षेत्र  के  लिए  भ्रौर  भ्रधिक  निधियां  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  जोर  दिया  जाता  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कारयंक्रम  के
 झम्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  का  शावंटन  इस  शर्त  के  ध्राधार  पर  किया  जाता  है  कि  इतनी  ही  राशि
 राज्य-क्षेत्र  के  भ्यूनतम  प्रावश्यकता  कार्यक्रम  में  उपलब्ध  कराई  11  तथा  12  ।987
 को  हुए  राज्यों  के जल  सप्लाई  तथा  स्वच्छता  के  प्रभारी  सचिबों  झौर  मुख्य  प्रभियन्ताशों  के
 सम्मेलन  में  यह  सर्व-सम्मति  हुई  थी  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  सप्लाई  कार्यक्रम  को  योजना  के

 प्रमुख  क्षेत्र  मे ंरखा  जाना  चाहिए  झोर  प्न्य  सभी  योजना  स्कीमों  में  इस  योजना  को  सर्वाधिक
 मिकता  दी  जानी  सातवीं  योजनाबधि  के  प्रन्त  ग्रामीण  जनसंख्या  को  स्वच्छ  पेय  जल
 की  सप्लाई  करने  के  सातवीं  योजना  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  और  विक्तीय  संसाधनों  का
 झाबंटन  करना  ध्निवायं  समझा  गया

 भरी  बुद्धि  चन्द्र  जेन  :  प्रध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  ने  सिचाई  और  विद्युत  को  प्रमुख  क्षेत्र  में
 शामिल  किया  है  धोर  धन  का  प्राबंटन  करते  समय  भी  इन  योजनाश्नों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी
 प्लान  का  8.9  परमेंट  सिचाई  पर  खर्च  किया  जा  रहा  19  परसेंट  विद्युत  पर  ख्र  किया  जा  रहा
 पधौर  3.2  परसेंट  पीने  के  पानी  पर  ख््र  किया  जा  रहा  चोफ  मिनिस्टर  भौर
 पझ्रन्य  सभी  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  सर्वोच्च  प्राथमिकता  पीने  के  पानी  को  दी  जानी
 चाहिए  ।।  केन्द्र  सरकार  ने  सिर्फ  1200  करोड़  रुपये  का  प्रावीजन  पीने  के  पानी  के  लिए  किया
 क्या  सातवीं  पंचवषीय  योजना  में  इस  क्षेत्र  में  श्लोर  प्रावीजन  कर  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल
 किया  जायेगा  ओर  पीने  के  पानी  को  कोर  सेक्टर  में  लाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रए्न-काल  समाप्त  हु्ना  ।
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 दरदधांत  पर  प्रसारण  के  लिए  धाराबाहिक  कार्यक्रमों  धौर  फोचर

 फिल्मों  का  चयन

 +192.  झी  एस०  वी०  चर  शेखर  मति  :

 ही  बनवारी  लाल  प्रोहित  :  क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दूरदरांन  पर  प्रसारण  के  लिए  धारावाहिक  कार्यक्रमों  और  फीचर  फिल्मों

 का  चयनः/गुणदोष  के  अलावा  अन्य  आधार  पर  किए  जाने  के  बारे  में  एक  ही  प्रकार  की  बार-बार

 शिकायतें  किए  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  ये  शिकायतें  किस  प्रकार  की  और

 इस  संबंध  में  कोनसे  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 ओर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  से  दूरदर्शन  पर
 टी०  वी०  धारावाहिकों  और  फीचर  फिल्मों  के  चयन  पर  दक्षकों  ने  प्रशंसास्मक  और  कभों-कभी

 खनात्मक  प्रतिक्रियायें  व्यक्त  की  कोई  ठोस  आरोप  लगाते  हुए  कोई  विशिष्ट  शिकायत

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई

 टी०  वी०  धारावाहिकों  और  फीचर  फिल्मों  के  चयन  में  वस्तुनिष्ठता  लाने  के  लिए  दूरदशंन  ने

 समितियों  का  गठन  किया  है  जिनमें  प्रदयात  गैर-सरकारी  व्यक्ति  शामिल  प्रायोजित  धारावाहिकों
 के  मामले  एक  तीन  स्तरीय  व्यवस्था  शुरू  की  गई  है  जिसमें  प्राथमिक  चयन  समिति  और

 अपील  समिति  शामिल  किसी  वेयक्तिक  विपथन  की  संभावना  को  दूर  करने  के  लिए  चयन  समिति

 और  अपील  समिति  में  गेर-सरकारी  सदस्यों  को  भी  सहयोजित  किया  जाता  इसी  फीचर

 फिल्मों  के  चयन  के  लिए  समितियों  का  भी  जानकारी  युक्त  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  के

 लिए  पुनर्गठन  किया  गया  चयन  किसी  व्यक्ति  की  राय  पर  आधारित  नहीं  होता  ओर  निर्णय  निष्पक्ष

 ढंग  से  सामूहिक  रूप  से  गुणवत्ता  के  आधार  पर  लिए  जाते  हैं  ।

 द्रदशंन  में  समायार  सेवा  प्रणाली

 #194,  श्री  चिश  महता  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दूरदह्वंन  में  समाचार  सेवा-प्रणाली  में  परिवर्तत  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रश्ा  जाता  है  ।
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 सिंकटण

 राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  समाचार  बुलेटिनों  को  अधिक  प्रासंगिक  और  दृश्ष्य  उन्पुखी  बनाने के  सिर
 दूरदर्शन  ने  समाचार  ढांचे  को  सुदुढ़

 '  रने  को  एक  स्कीम  बनाई  मुख्यालय  स्तर  पर  कुछ  वरिष्ठ

 समाचार  काभिकों  की  मंजूरी  दी  गई  ।  मुख्यालय  इस  ढांचे  का  कार्य  सामयिक  महत्व  को  घटनाओं  के

 हिन्दी  और  अंग्रेजी  भें  कार्यक्रमों  की  व्यवस्थां  करने  के  समाचारिक  मूल्य  की  महत्वपूर्ण
 राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं  के  दृष्य  कवरेजों  की  थोल्षना  बअभाना  ओर  उनको  व्यवस्था  करना

 है  ।

 2.  समाचार  सेवा  में  व्यवसायिकाता  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  समाचार  कक्ष  अब  अनुभवी  स॑माधार
 व्यावसायिक  व्यक्ति  के  अधीन  इस  ढांचे  को  सशक्त  बनाने  के  अन्य  कदम  के  रूप  दूरदर्शन
 समाचार  सहायक  समाचार  संवाददाताओं  तथा  समाचार  संपादकों  के  नए  57  पदों  की

 मंज्री  दी  गई  है  |  केन्द्रीय  समाचार  कक्ष  को  दृश्य  मेजने  के  लिए  इन  संवाददाताओं  के  साथ  पृथक
 कंमरा  टीमों  को  सम्बद्ध  करते  का  निर्णय  लिया  गया  दूरदराज  और  सुदृरवर्ती  स्थानों में  होंगे'कीलि
 महत्वपूर्ण  घटनाक्रमों  के  दृश्यों  का  तीश्र  संकलन  करने  के  लिए  जीपों  ओर  हेलीकाप्टरों  के  प्रावधान  की
 भी  परिकल्पना  है  ।

 3.  समूचे  समाचार  ढांचे  को  अंतर्राष्ट्रीय स्तर  का  बनाने  के  लिए  समर्पित  उपकरणों  तथा
 कार्यालय  से  युक्त  पर्याप्त  हाइंवेयर  उपलब्ध  करके  इस  ढांचे  का  पुनगंठन  करने  की  भी  परिकल्पना

 अखबारी  कागज  के  मृल्य  में  बद्धि

 +]95,  श्री  ठी०  बशोर  :  कया  सूचना  और  प्रमारेण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  और  मध्यम  दर्जे
 के

 समाचार  पत्र  अश्वबारी  कागज के  यूल्य  में
 हाल  ही  में  हुई  बद्धि  को  वहन  करने  में  असमर्थ  और

 यदि  तो  सरकार  का  छोटे  ओर  मध्यम  दर्ज  के  समाचार  पत्रों  कीकठिभाहयों  को
 दूर  करने  के  लिए  कौन  सी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  पांजा  :  इस  आंशंय'कां  कौई
 संकेत  नहीं  है  कि  लघ्  और  मभझौले  समाचार  पत्र  आयातित  अखबारी  कांगज  के  मूल्यों  में  हाल॑  हीं  में
 हुई  वृद्धि  वहन  करने  में  असमर्थ  31-12-1982  से  स्वदेक्ली  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  कोई
 संशोधन  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  संबंधों  अनुसंधान  ओर  विकास  कार्य  में  प्  जो  निवेश  बढ़ाना
 *196.  भी  सो०  साधव  रेडडो  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  संबंधी  अनुश्बंघान  और  घिकास  काय॑  में  पूंजी  निवेश  बढ़ाने
 का  जंसा  कि  9  1987  के  इकानामिक  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  सरकार  का  किये  गये  पूंजी  निवेश  से  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  कृषि
 सम्बन्धी  अनुसंधान  और  विकास  यूनिटों  तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  अनुकूल  वेज्ञानिक  वातावरण
 उत्पन्न  करने  और  वंज्ञानिक  उत्तर-दायित्व  की  व्यवस्था  भी  लागू  करने  का  विचा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्री  जो०  एस०  :  इस  समय  क्ृषि  अनुसंधान  में  पूंजी  निवेश  बढ़ाने
 पर  कोई  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  वर्ष  1987-88  के  दोरान  राष्ट्रीय  तिलहन  विक/स
 प्रायोजना  फे  लिए  हाल  ही  में  7  करोड़  रु०  का  अतिरिक्त  आवंटन  किया  गया  तिलहन  कार्यक्रम
 के  लिए  धन्र  के  कुछ  अतिरिक्त  आवंटन  पर  योजना  आयोग  फे  तहृत  विचार  किया  जा  रहा

 कृषि  अनुसंघान  पर  किये  जाने  वाले  पूंजी  निवेश  से  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने  के

 लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  अनुकूल  वंज्ञानिक
 वातावरण  मौजूद  है  ।  वेशञानिक  उत्तर-दायित्व  की  बात  यहां  पहले  से  ही  मौजूद

 कृषि  वैज्ञानिकों  के  लिए  दो  सेवाओं  अर्थात्  कृथि  अनुसंधान  सेवा  आर०
 तथा  अनुसंधान  प्रबन्ध  सम्बन्धी  पदों  एम०  का  क्रमशः  1975  में  तथा

 1976  में  गठन  किया  गया  नयी  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  जीवनवृत्ति  के  जो  अवसर  प्रदान

 किए  गये  हैं  उससे  समपित  कार्यकत्ताओं  को  अधिकतम  प्रोत्साहन  प्राप्त  होता  है  ।

 महत्वपूर्ण  अनुसंघान  प्रबोधन  तथा  मूल्यांकन  जैसे  वाषिक  वाधिक

 शालाओं ,  क्षेत्रीय  समिति  की  वैज्ञानिक  पंनल  की  पंचवर्षीय  समीक्षा  दलों  तथा
 कप्नि  समीक्षाओं  के  द्वारा  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  में  वेशातिक  उत्तरदायित्व  का  निर्वाह  किया
 जा  रहा

 दिल्ली  के  लिए  स्वायत  शासी  गंदी  बस्तो  थोर्ड

 $]97.  ही  पी०  एम०  सईव  :

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  दिल्ली  प्रशासन  से  दिल्ली  में  एक  स्वायत्तशासी  गन्दी  बस्ती

 बोर्ड  स्थापित  करने  की  सिफारिश  प्राप्त  हुई  है और  उसने  उस  पर  विचार  किया

 यदि  तो  यह  बोर्ड  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  और

 बोडं  के  मुख्य  कृत्य  क्या

 हाहरी  विकास  मंत्री  सोहिना  :
 से  दिल्ली  में  एक  मलिन

 बस्ती  ब्लोर्ड  के  सद्नन  सहित  बिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  के  पुनग्रेंठन  का  प्रदन  सरकार  के

 फीन

 महिला  विमान  चालक

 *]98.  क्री  कुशर  राण  :  क्या  मागर  विसानम  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देह  में  महिल्ना  विमान  चालकों  की  संख्या  कितनी
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 देश  के  विभिन्न  विमान  चालक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  महिलाओं  के  लिए  कितने  स्थान

 भारक्षित  और

 इस  क्षेत्र  में  अधिक  संख्या  में  महिलाओं  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की
 गई  है  ?

 नागर  बिमातन  मंत्रालय  के  राज्य  सग्त्रो  तथा  पयंटम  संज्ालय  के  राज्य  मंत्रो  ज़गदीश
 देह  में  महिला  विमान  चालकों  को  विभिन्न  श्रेणियों  के  183  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 देश  में  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  महिलाओं  के  लिए  सीटों  का  कोई  आरक्षण  नहीं  तथापि
 वनस्थली  विद्यापीठ  केवल  महिलाओं  के  लिए  उडान  प्रशिक्षण  दे  रही

 अधिक  महिला  विमान  चालकों  को  आकर्षित  करने  की  कोई  अलग  योजना  नहीं  है  ।

 हेली  फिल्मों  का  लयन

 +199,  डा०  बी०  एल०  शोलेश  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 दूरदांन  ने  टेली  और  धारावाहिकों  और  प्रादेशिक  भाषाओं
 दोनों  को  स्वीकार  करने  के  सम्बन्ध  में  कौन  से  नवीनतम  मार्गनिर्देश  निर्धारित  किए

 इनके  दूरदशंन  पर  प्रसारण  और  दूददर्शन  बेटवर्क  पर  प्रमुख  समय
 के  आबटन  का  तरीका  क्या

 इन  टेली  धारावाहिकों  तथा  नाटकों  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  मुगतान  किया
 जाता  ओर

 इस  समय  दूरदशंन  की  स्वीकृति  के  लिए  कुल  कितनी  टेली  फिल्में  पड़ी  हुई  हैं  और  इन्हें
 किस  प्रकार  निपटाने  का  विद्वार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  दूरदर्धन
 द्वारा  टेली  फिल्मों  की  स्वीकृति  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  ।

 (1)  दूरवोंन  के  सहयोग  से  टेली  फिल्मों  का  तिर्माण  करना  ।

 दूरदर्शन  के  सहयोग  से  एक  टेली  फिल्म  बनाने  के  लिए  दूरदर्धान  द्वारा  निर्माण  की  विभिन्न
 अवस्थाओं  पर  5  लाख  रुपए  की  राशि  दी  जातो  शोष  व्यय  निर्माता  द्वारा  वहन  किया  जाना  होता
 है  ।  दूरदर्शन  के  पास  केवल  शाएवत  टी  ०  वी०  अधिकार  रहते  अन्य  सभी  अधिकार

 थियेटर  रिलीजों  इत्यादि  के  अधिकार  शामिल  निर्माता/प्रायोजक  के  पास  रहते  हैं  ।
 विज्ञापनों  से  होने  वाली  वाणिज्यिक  आय  यदि  कोई  वो  दूरदर्शन  को  मिलती  है  ।

 (2)  प्रायोजित  डेली  फिल्में

 इस  श्रेणी
 में

 आने  वाली  टेली  फिल्मों  की  समूच्षी  निर्माण  लागत  निर्माता/प्रायोजक  द्वारा  वहन
 की  जाती  है  तथा  टेलीकास्ट  का  शुस्क  के  रूप  में  दूरदर्शन  को  लाख  रुपए  की  राशि  दी  जानी  होती

 इसके  बदले  में  निर्माता/प्रायोजक  को  चार  मिनट  का  निःशुल्क  वाणिज्यिक  समय  दिया  जाता
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 इस  प्रकार  की  टेली  फिल्मों  के  मामले  में  दूरदर्शन  के  अधिकार  केवल  तीन  टेलीकास्टों  तक  ही  सीमित

 रहते  धोष  सभी  अधिकार  निर्माता|प्रायोजक  के  पास  रहते

 टेली-फिल्मों  के  थयन  की  प्रक्रिया  |

 इस  समय  दूरदक्षन  25.9.1986  से  टेली  फिल्मों  के  लिए  किसी  भी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं
 कर  रहा  लम्बित  प्रस्तावों  पर  निम्नलिखित  विधि  से  कारंवाही  की  जाती

 (1)  दूरदर्शन  के  सहयोग  से  निर्माण  के  लिए  पेंडिग  प्रस्तावों  पर  दूरदर्शन  तथा  निगम  के  मध्य

 हुई  व्यवस्था  के  परिणामस्वरूप  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  में  कारंवाई  की  जा  रही
 इन  प्रस्तावों  की  राष्ट्रीय  फिल्य  विकास  निगम  के  विष्ेषज्ञों  के एक  पैनल  द्वारा  जांच

 की  जा  रही  है  जिसमें  दूरदर्शन  के अधिकारी  भी  शामिल  टेली  फिल्मों  का  निर्माण

 दूरदर्टां  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  तथा  निर्माता  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  किया
 जाएगा  ।

 (2)  प्रायोजित  टेली  फिल्मों  के  लिए  प्रस्तावों  का  आंकलन  दूरददांन  की  एक  समिति  द्वारा
 किया  जाएगा  जिसमें  उपमहानिदेशक  तथा  कार्यक्रम  नियंत्रक

 शामिल  यदि  प्रस्ताव  को  शुरू  में  उपयुक्त  पाया  जाता  है  तो  इसकी  स्वीकृति
 से  निर्माता  को  सूचित  कर  दिया  जायेगा  ताकि  वह  फिल्म  का  निर्माण  कर  सके  ।

 निर्भित  फिल्म  का  फीचर  फिल्म  चयन  समिति  द्वारा  प्रिव्यू  किया  जाएगा  जिसमें  सरकारी  तथा
 शेर-सरकारी  सदस्य  होते  हैं  ।

 हेलो  गाठक

 दूरदशंन  प्रसिद्ध  लेखकों  द्वारा  लिखित  तथा  उच्च  कोटि  के  मंचीय  नाटकों  पर  आधारित  देली
 नाटकों  के  लिए  प्रस्ताव  स्वीकार  करता  विचार  दूरदर्शन  के  दर्शकों  को  लोकप्रिय  तथा  उच्च  स्तर

 के  मंथीय  नाटकों  दिखाने  का  प्रस्तावों  की  निर्माता  की  साख  ओर  नाटक  की  गुणवत्ता  के आधार  पर

 निदेशालय  में  जांच  की  जाती  अन्तिम  मंजूरी  दूरदर्शन  महानिदेशालय  »  सरकारी  समिति  द्वारा
 -  की  जाती  है  ।  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  टेली-नाटक  महीने  में  एक  बार  शनिवार  को  रात  9.50  बजे  टेली

 कास्ट  किए  जाते

 प्रापोजित  धाराबाहिक

 प्रायोजित  किए  जाने  वाला  कार्यक्रम  मानव  रूचि  के  किसी  भी  विषय  अथवा  कथावस्तु  पर
 आधारित  हो  सकता  है  ओर  यह  दूरदर्शन  की  वाणिज्यिक  विज्ञापन  संहिता  के  अनुरूप  होना
 प्रायोजित  धारावाहिकों  के  लिए  प्रस्तावों  को  मोटी  श्रेणियों  अर्थात्  (1)  कथा  साहित्य  (2)  गेर  कथा

 साहित्य  और  (3)  काट न  में  वर्गीकृत  किया  चयन  समिति  एक  श्रेणी  वर्ग  से  सम्बन्धित  सभी

 प्रस्तावों  पर  एकल  ढेरी  के  रूप  में  विचार  करती  दी  गई  समंयावधि  में  एक  विशिष्ट  श्रणी  के

 प्रायोजित  कार्यक्रमों  के लिए  दूरदर्दोन  की  आवद्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चयन  समिति  उस  श्रेणी
 में  उपलब्ध  प्रस्तावों  में  से  अपेक्षित  संख्या  में  प्रस्तावों  का चयन  करती  प्रस्तावों  को  अनुमोदित
 करते  समय  चयन  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित  आवश्यकताओं  को  भी  ध्यान  में

 रखती  है  :--
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 (1)  मानव  एकता  सभी  घ॒र्मो  का
 समान  साम्प्रदायिकता  दुभावना

 और  तनाव  का  प्रतिकार  तथा  अन्धविश्वासी  औ  पक्षपातों  स  मुक्त  जसे  मूल
 सांस्कृतिक  मूल्यों  को  बढ़ावा

 (2)  देश  की  समृद्ध  सांस्कृतिक  विविधता  को  प्रतिम्बित  और

 (3)  मीडिया  का  प्रयोग  इस  तरह  से  करना  कि  यह  नयी  पीढ़ी  में  उचित  तरह  से

 दृष्टिकोणों  और  स्तरों  को  बनाने  में  सहायता  कर  सके  ।

 घारावाहिकों  का  चयन

 प्रस्तावों  की  संकल्पना  पर  पहले  एक  सरकारी  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  जिसकी

 सिफारिश  दूरदर्शन  को  प्रस्तुत  की  जाती  इस  प्रारम्भिक  समिति  द्वारा  अनुशंसित
 प्रस्तावों  को  चयन  समिति  को  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जिसमें  सरकारी  और  गंर-सरकारी  सदस्य  होते

 यदि  चयन  समिति  प्रस्ताव  अनुमोदित  कर  देती  है  तो  निर्माता  को  पायलट  बनाने  के  दिए  कहा  जाता

 है  ।  तब  पायलट  को  चयन  समिति  के  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जाता  जंसे  ही  पायलट

 मोदित  हो  जाता  है  निर्याता  से  परख  के  लिए  चार  काझत्रम  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जाता  है  ।  इन
 आ्वार  कार्यक्रमों  के  प्राप्त  होने  और  अनुमोदित  हो  जाने  पर  टेलीकास्ट  की  तारीख  और  समय  निश्चित

 करके  निर्माता  को  बताया  जाता  है  ।

 घारावाहिकों  क ेलिए  समय  का  आबंटन  कार्यक्रम  की  समग्र  लक्ष्यदर्शक  और  दरदछ्शंन

 कार्यक्रम  आवश्यकताओं  जंसी  विभिन्न  बातों  पर  नि्मर  करता

 इस  समय  द्रदर्शन  निम्नलिखित  समय  पर  धारावाहिक  टेलीकास्ट  करता

 हर  रविवार  को  9.00  बजे  से  दोपहर  12.30  बजे  तक  और  सायं  5.00  बूजे से
 सांय  5.45  बजे  तक  ।

 सभी  दिनों  में  रात  9.00  बजे  ।

 हर  सोमवार  ,  मंगलवार  और  बुधवार  को  रात  10.20  बज  ।

 किसी  प्रायोजित  टेली  फिल्म  (90-109  के  मामले  निर्माता  को  चार  मिनट
 का  निःक्ुल्क  वाणिज्यिक  समय  आवंटित  किया  जाता  लेकिन  निर्माता  को  दुरशंन  को  |  लाख  रुपये
 की  टेलीकास्ट  फीस  अदा  करनी  होती  इस  प्रकार  की  टलीफिल्मों  पर  दूरदर्शन  का  अधिकार  केवल
 3  टेलीकास्टों  तक  सीमित

 दूरदशन  के  सहयोग  से  बनाई  जाने  वाली  टेलीफिल्मों  के  दूरद्ंन  द्वारा  फिल्म  निर्माण
 की  विभिम्न  अवस्थाओं  पर  5  लाख  रुपये  का  मुगतान  किया  जाता  है  ।

 प्रायोजित  टेली-नाटकों  और  धारावाहिकों  के  दूरदर्शन  कोई  मुगतान  महीं  करता  ।
 निर्माण  लागत  प्रोड्यूसर  प्रायोजक  द्वारा  वहन  की  जाती  दूरदर्शन  निर्धारित  दर  कार्ड  के  अनुसार
 टेलीकास्ट  फीस  वसूल  करता  .  धर

 326  प्रस्तावी  जिनके  लिए  पार्टियों  से  वित्तीय  स्रहायता  मांगी  गई  राष्ट्रीय  फिल्म
 विकास  निगम  को  उल्लिखित  व्यवस्था  के  अन्तगंत  कारंवाही  द्वेतु  मेज  दिया  गया  टेली  फिल्मों  के
 लिये  28  अन्य  जिनके  लिये  वित्तीय  सहायता  नहीं  मांगी  गई  की  दूरदशन  में  जांच  की
 जा  रही

 ः
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 बच्शों  के  लिए  किल्मों को  सिर्माण

 +200.  शो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बच्चों  के  लिए  अच्छी  किस्म  की  फिल्मों

 के  निर्माण  में  भारत  पिछंडा  हुआ

 यदि  तो  बच्चों  क ेलिए  अच्छी  किस्म  की  अधिक  फिल्मों  के  निणि  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 क्या  सरक!र  फा  फिल्म  और  टेलीविजन  पुणे  के  कलाकारों  के  सहयोग  से

 बच्चों  के  लिए  अच्छी  फिल्में  बनाने  का  विचार

 यदि  हां  तो  तर्त्सधंची  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसॉरण  मंत्रालय  के  राज्य  मसत्री  ए०  के०  :  से  भारत  में
 फिल्म  उद्योग  लगभग  पूर्णतया  निजी  क्षेत्र  में  फिल्मों  के  निर्माण  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोडड  द्वारा  रखे  गए  प्रमाणीकरण  के  आंकड़े  से  यह  पता  चलता  है  कि  देश
 निरमित  बाल  फिल्मों  की  संख्या  अन्य  फिल्मों  की  संख्या  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ।  वर्ष  1985  और
 1986  के  कुल  प्रमाणीकृत  912  और  840  फीचर  फिल्मों  में  स ेबाल  फिल्मों  की  संझया
 केवल  1]  और  3  उसी  अवधि  के  दौरान  प्रमाणीकृत  1533  और  1428  लघु  बाल  फिल्मों  में  से

 लघु  बाल  फिल्मों  की  संख्या  2  और  4  थी  ।

 2.  संख्या  पंजीकरण  अधिनियम  के  अंतगेत  पंजीकृत  बाल  चित्र  भारत  देश  में  बाल
 फिल्मों  के  आंदोलन  को  बढ़ावा  देने  में  रत  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  समिति  कठपुतली

 एनीमेशन  फीचर  फिल्मों  और  लघु  फिल्मों  जैसे  फार्मटों  का  उपयोग  करते  हुए  विभिन्न
 भारतीय  भाषाओं  में  बाल  फिल्मों  का  निर्माण  करती  रही  अपनी  फिल्मों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने
 की  दृष्टि  से  बाल  चित्र  भारत  ने  1985  में  अपनी  निर्माण  रीतियों  में  संशोधन  किया
 सरकार  स्वयं  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण  नहीं  करती  ।  अच्छी  गुणवत्ता  की  बाल  फिल्मों  के
 निर्माण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  इस  प्रकार  की  फिल्मों  को  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर
 टेलीकास्ट  करने  और  दृशं  द्श  न  केन्द्रों  से  टेलीकास्ट  करने  के  लिए  देय  शुल्क  में  पर्याप्त  वृद्धि  की

 हज  यात्रा  के  लिए  किराया

 +  201.  श्री  संयद  शाहब॒द्दीत  :  क्या  नगर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  ;

 एयर  इंडिया  द्वारा'इस  वर्ष  हज  यात्रियों  स ेकिनता  वापसी  किराया  लिया  गया

 क्या  हज  किराये  में  सउदी  अरेबियन  एयरलाइन्स  को  देय  रायल्टी  का  कोई  भाग  भी
 शामिल

 क्या  इस  वर्ष  का  किराया  रुपयों  में  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विभान  परिवहन  एसोसिएशन
 एयर  ट्रांसपोर्ट  के  चालू  किराए  के  प्रतिशत  हमेशा  से  अधिक  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 मागर  जिसानम  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पयंटम  मरत्रालय  के  राज्य  संज्रो  जगदीदा
 :  एयर  इडिया  द्वारा  जहाह-भारत  मार्ग  पर  लिए  जा  रहे  किराए  निम्नलिखित

 प्रकार  से  हैं  :--

 जहाह/बम्बई  3,850.00  रुपये

 जद्ाह/दिल्ली  3,957.00  रुपये

 जहाह/मद्रास  4,700.00  रुपये

 नहीं  ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिवहन  संघ  के  चालू  किरायों  के  प्रतिशत  की  तुलना  में

 इस  वह्ं  किराए  उच्चतम  नहीं

 फास्फेट  युक्त  उवरकों  की  नयी  क्षमता

 1961.  भी  झार०  एस०  भोये  :  क्या  क्थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  फास्फंट  युक्त  उवंरकों  को  बहुत  भांग  है  और  लागत  में  लाम  के  प्रथोजन  को

 देखते  हुए  भविष्य  में  इसकी  कमी  आयात  करके  हो  पूरी  की  जा  सकती

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  रिपोर्ट  में  को  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कारयंवाही  की  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  उवंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्यार०  :  से  फास्फेटिक

 उबरकों  की  वर्तमान  मांग  को  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरा  किया  जाता  है  जिसमें  आयात  प्रतिपूर्ति  शामिल

 भावी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  फास्फंटिक  उर्वरक  की  अतिरिक्त  क्षमता  विकसित  की

 जारी

 विभाग  द्वारा  गठित  अध्ययन  दल  ने  भावी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  फास्फेटिक  उर्दंस्कों  के

 स्वदेशी  उत्पादन  की  तुलना  में  आयातों  को  वरीयता  दी  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  पर  अभी  विचार

 नहीं  किया  है  ।

 फास्फेटिक  उवंरकों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  अत्यन्त  परिवतनशील  हैं  और  सरकार  सभी  संबंध

 पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  उ्वरकों
 की

 खरीद  अथवा  उनके  विकल्प  पर  निरन्तर  निगरानी

 रखेगी  ।

 हिस्ुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  कंचारी
 संघ  का  अम्याबेदन

 1962.  भी  पूर्ण  बन्द  मलिक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  स्थित  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  एकक  के  |

 कर्मचारी  संघ  से  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 उस  पर  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 कृषि  संजालय  में  डर  रक  घिसाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  :  और

 कमंचारी  संधसे  दो  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  जो  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  आफ  इंडिया
 एफ०  के  दुर्गापुर  एकक  के  विस्तार  तथा  पुनरुद्धार  से  सम्बन्धित  थे

 इस  एकक  के  विस्तार  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जहां  तक  इसके  पुनरुद्धार
 तथा  आधुमिकीकरण  का  सम्बन्ध  एज०  एफ०  सी०  के  सभी  चालू  एककों  का  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  करने

 का  पहले  ही  निर्णय  किया  जा  चुका  है  ।

 दिल्ली  दृरदर्शभ  पर  नई  दिल्लो  भगर  पालिका  के  अध्यक्ष  के  साथ
 भेंटबार्ता  का  प्रसारण

 1963.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  झहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  4  1987  को  दिल्ली  दूरदांंन  पर  अध्यक्ष  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  साथ

 एक  मेंटवार्ता  प्रसारित  की  गई

 यदि  तो  उसमें  कौन-कौन  से  विषयों  पर  चर्चा  की  गई

 चर्चा  किए  गए/उठाये  गए  मुद्दों  पर  क्या  कार्यवाही  की  और

 क्या  इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  दिल्ली  नगर  निगम  और  दिल्ली  छावनी  बोर्ड  पर  भी

 लागू
 ॥

 हाहरी  जिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 यह  दिल्ली  में  विशापन  पटों  के  प्रदर्शंन  से
 सम्बन्धित

 था  जो  विदोषकर  अदलील  प्रकृति
 के

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  अपने  क्षेत्र  में  कोई  विज्ञापन  पट्ट  लगाने  की  अनुमति  नहीं  देती

 है  भौर  जो  अनषिकृत  रूप  से  लगाये  जाते  उन्हें  निरन्तर  रूप  से  हटा  देती  कुछ  मामलों

 में  पार्टियों  ने  न्यायालयों  से  रोका  देश  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  रोका  देशों  को

 निरस्त  कराने  के  प्रयास  कर  रही  है  ।

 छावनी  बोर्ड  ऐसा  कोई  विज्ञापन  पट्ट  छावनी  क्षेत्र  में  लगाने  की  अनुमति  नहीं  देता

 दिल्ली  नगर  निगम  अपने  क्षेत्र  में  अनधिकृृत  विज्ञापन  पट्ट  लगाने  की  अनुमति  नहीं  देता  है  और

 जब  भी  ये  ध्यान  में  आते  इन्हें  हटा  दिया  जाता  कुछ  मामलों  में  कुछ  पार्टियों  ने  न्यायालयों

 से  रोका  देश  प्राप्त  कर  लिए  इस  प्रकार  के  विज्ञापन  पट्टों  को  हटाने  के  लिए  रोका  देशों  को  निरस्त

 करने  के  प्रयास  किए  जाते  अह्लील  प्रकृति  के  विशापन  जब  भी  ध्यान  में  आते  उन्हें  भी  हटा  दिया

 जाता  है  |

 देशा  सें  ध्वति  झोर  प्रकाश  कार्यक्रम  शुरू  करता

 1964.  भी  असर  सिंह  राठथा  :  क्या  सूचता  और  प्रसारण  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 33



 ५)  की
 लिखित  उत्तर  10  £98

 सरकार  ने  देश  के  किन-किन  स्थानों  पर  ध्वनि  और  प्रकादा  कार्यक्रम  शुरू  किए

 क्या  कुछ  अन्य  स्थानों  पर  भी  ध्वनि  और  प्रकाश  कार्यक्रम  शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  इसके  लिए  किन-कित  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  और  यह  कार्थ  क्रम  कब

 तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  ध्वनि  और  प्रकोश

 कार्यक्रमों  का  निर्माण  और  प्रस्तुत  करने  के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  गीत  और  नाटक  प्रभाग

 के  दो  केन्द्र  बंगलौर  झ्लौर  दिल्ली  में  स्थित  आमतौर  से  ये  जो  राष्ट्रीय  साम्प्रदायिक

 अस्पश्यता  स्वतन्त्रता  परिवार  वल्याण  और  आदि  पर  होते  फेरी  वाले

 हैं  ।  वर्ष  1986  के  दौरान  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  गंगटोक  कलकत्ता

 तिरूपति  और  हैदराबाद  में  अयौजित  किए  गए  थे  ।

 और  :  हां  ।  चाल  वित्तीय  वर्ष
 के

 दौरान  ध्वनि  और  प्रकाश  कार्यक्रमों  को

 मध्य  उत्तर  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  राज्यों  के  कुछ  स्थामों  पर  प्रस्तुत

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सल्लापुरम  में  कम  शक्ति  का  द्रांसमोटर  लगाना

 1965.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  केरल  के  मल्लापुरम
 जिले  में  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  2  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्क  733  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डिब्र् गढ़  में  कम  शक्ति  (100  का  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  लगाने  के  लिए

 मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  यदि  तो  इसे  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संभावना

 मल्लापुरम  में  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  कब  तक  लगा  दिया  और

 क्या  इस  कम  शक्ति  के  टी०  वी  ट्रांसमीटर  के  लगाए  जाने  पर  पूरे  जिले  में  दूस्दर्शान
 कार्यक्रम  देखे  जा  सकेंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  और  गढ़
 के  100  वाट  के  दूरदशंन  ट्रांसमीटर  के  वर्ष  1987-88  के  दौरान  रिलीज  हो  जाने  की  उम्मीद  है  और
 उसके  बाद  ही  उसे  मल्लापुरम  में  स्थापित  और  चालू  किया  जाएगा  ।

 मूभागीय  स्थितियों  के  अधीन  रहते  हुए  यह  मल्लापुर्म  जिले  का
 लगभग  500,  क्षेत्र  कवर  करेगा  ।

 भारतीय  कामगारों  तथा  पंजाब  केसि-प्लांटस
 बगदाद  के  प्रबंधकों  के  बीच  समझोता

 1966.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  बगदाद  स्थित  भारतीय  दूतावास  गर-सरकाडी

 कम्पनी  द्वारा  भर्ती  किए  गए  भारतीय  कामगारों  तथा  केमि-प्लांटंस  लिमिटेड  के  प्रबन्धक्षों  के  बीच
 12  1986  को  एक  सौहादंपूर्ण  समझौता  कराया  गया
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 यदि  तो  क्या  उनका  ध्यान  13  1987  के  एक्सप्रप्रेसਂ  में  सीकस

 ड्यूप्ट  एक्सप्लायटेड  इन  इराकਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आऊकह्ृप्ट  किया  गया
 और

 यदि  तो  क्या  समभौते  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्रस॒  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  ए०  :  से  मंत्रालय  को  इस
 समाचार  के  बारे  में  जानकारी  परन्तु  इस  आरोप  के  बारे  में  कोई  प्रमाणीकृत  सूचना  या  शिकायतें

 नहीं  हैं  कि  प्रश्नगत  कम्पनी  ने  दादन  श्रमिक  को  अवध  रूप  से  भर्ती  किया  या  उसे  ठया  था  या  उसे

 तंग  किया

 मँससे  पंजाब  केमि-प्लांटसू  लि०  के  कमंकारों  को  1985  से  1685  तक  की

 अवधि  का  वेतन  उसके  एन०आर०आई०  खातों  में  जमा  कर  दिया  गया

 इराक  की  बसराह  हाऊसिंग  परियोजना  में  नियोजित  उक्त  कम्पनी  के  630  भारतीय  कमंकारों

 में  533  कमंकारों  को  पहले  ही  स्वदेश  मेजा  जा  चुका  है  और  शेष  कमंकारों  को  स्वदेश  मे  जने  के

 लिए  प्रयास  जारी  हैं  ।

 स्  रेपसोड  झोर  सरसों  का  उत्पादन

 1967.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  क॒बि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  चीन  और  फ्रांस  की  तुलना  में  मू  रेपसीड  और  सरसों  का  कितना  उत्पादन

 होता

 क्या  इन  देशों  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  मू  रेपसीड  और  सरसों  की  उत्पादकता

 कम

 यदि  तो  उनके  बराबर  उत्पादन  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  ओर

 इस  संबंध  में  क्या-क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए

 क॒बि  मंत्रालय  में  कषि  श्रोर  सहकारिता  बजिभाग  में  राज्यमंत्री  :
 और  नीचे  दी  गई  सारणी  में  इस  देश  में  तथा  इसकी  तुलना  में  चीन  तथा  फ्रांस  में

 मू
 गफली  और

 तोरिया  तथा  सरसों  की  उत्पादकता  दी  गई  है  :--

 फसल  देश  उपज

 प्रति

 मूं  गफली  चीन  1902

 भारत  (1985-86)  759

 तोरिया  तथा  सरसों  चीन  1243

 फ्रांस  2991

 भारत  (1984-85)  771

 चीन  और  फ्रांस  के  आंकड़े  कं॑लेण्डर  बर्ष  1985  के  हैं  ओर  भारत  के  संबंध  में  ये  फसल  वर्षों  से
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 $$  कम  वन  LLL  LLL  LLL  LS  संबंधित हैं। खाद्य तथा कृषि संगठन के उत्पादन अब्दकोष में फ्रांस में मू गफली के आंकड़ नहीं  3.

 संबंधित  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  उत्पादन  अब्दकोष  में  फ्रांस  में  म ूगफली  के  आंकड़  नहीं  दिए

 गए  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  इन  देशों  के  मुकाबले  भारत  में  मू  गफली  और  तोरिया  तथा  सरसों

 की  उत्पादकता  कम

 और  विभिन्न  जिनमें  मू  गफली  और  तोरिया  तथा  सरसों  शामिल  का

 उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  के  माध्यम  से  विभिन्न

 कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  इस  परियोजना  के  आदानों  तथा  आदान  सेवाओं  और

 किसानों  के  खेतों  पर  प्रदर्शन  आयोजित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 नए  अंतर्राम्यीय  बस  टमिनल

 भी  सी०  लंगा  रैड्डो  :  कया  हाहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  की  दिल्लीਂ  की  योजना  के  प्रारूप  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि

 दिल्ली  के  लिए  5  नए  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनल  आवश्यक  हैं  ;

 यह  योजना  प्रारूप  कब  प्रस्तुत  किया  गया

 कितने  टर्मिनलों  के  संबंध  में  काम  शुरू  कर  दिया  गया  भौर

 टमिनलों  के  प्राथमिकता  के  अनुसार  उन  पांच  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  स्थापित  किए
 जाने  की  संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  तथा  दिल्ली

 2001  की  संदर्श  योजना  प्रारूप  में  प्राथमिकता  को  ददायि  बिना  निम्नलिखित  स्थानों  पर  5  नये
 रज्यीय  बस  अड्डा  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  गई  है  :-

 1.  पूर्व  में  यमुनापार  क्षेत्र

 2.  दक्षिण  में  ओखला  के  पास

 3.  दक्षिण  पद्टिचम  में  शहरी  विस्तार  में  मंथल  के  नजदीक

 4.  शहरी  विस्तार  में  उत्तरी  दिल्ली  में

 5  .  धोलाकुआं  या  निजामुद्दीन  के
 नजदीक  रिग  रोड  ओर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बाइपास  के  चौराहे पर  ।

 इन  परियोजनाओं  में  से  किसी  में  भी  कार्य  के आरम्भ  होने  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई
 सूचना  नहीं  ॥॒

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  की  3
 को  दिल्ली  विकास

 किए  जाने  की  आशा

 “6-87  को  हुई  अपनी  बेठक  में  अपनाये  गए  योजना  प्रारूप
 1957  के  अधीन  कारंवाही  के  लिए  शीघ्र  ही  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत

 समुह्दी  संसाथनों  का  दोहन
 1969.  श्री  चिस्तासणि  लेगा  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अनन्य  आशिक  क्षेत्र  के  समुद्री  संसाधनों  का  पूरी  तरह  दोहन  न  किए  जाने  वा  एक  कारण

 गहरे  समुद्र  में  चलने  वाले  अत्याधुनिक  जहाजों  और  प्रशिक्षित  जनद्गित  का  अभाव  ओर

 यदि  तो  हस  मामले  में  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  मंत्री  योगेश  :  जी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  करने  वाले  जलयानों  को

 संख्या  विद्यमान  120  से  बढ़ाकर  560  कर  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  प्रशिक्षित  जन-शक्ति  की  जरूरत

 को  पूरा  करने  के  कोच्चियन  स्थित  केन्द्रीय  मात्स्यकी  नोवहन  तथा  इन्जीनियरी  प्रशिक्षण  संस्थान

 में  अपनी  मद्रास  तथा  विशाखापत्तनम  स्थित  इकाइयों  के  साथ  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  करने  वाले

 जलयानों  का  चलाने  वाले  कामिकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कई  पाठ्यक्रम  आरम्म  किए

 दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता

 1970.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  प्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  दूध  की  अलग-अलग  उपलब्धता  कितनी
 |

 विष्व  में  दूध  की  उपलब्धता  प्रति  व्यक्ति  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देशा  में  प्रति  ब्यक्षि  दूध  की  उपलब्धता  विदव  में  सबसे  कम  है
 झलौर  यदि  तो  उसके  गया  कारण  ओर

 दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्री  योगेसला  :

 बर्थ  1986-87  में  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  लगभग  57.]  कि०प्रा०  प्रति  वर्ष  देश  में  ग्रामीण

 और  नागरीय  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  अलग  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विदव  में  दूध  की  प्रतिव्यक्ति  उपलब्धता  104.8  किलोग्राम  प्रतिवर्ष

 नहीं  ।

 सरकार ने  देक्ष  में  दृध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  तथा  वेज्ञानिक  आधार  पर  पशु/मेंस
 विकास  को  बढ़ावा  देने  ताकि  उनका  स्वास्थ्य  और  उत्पादकता  बढ़  कई  कदम  उठाए

 मई  सुझ्य  नीतियां  और  कार्यनीतियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  गौणश्ुओं  की  राष्ट्रीय  तौर  पर  महत्वपूर्ण  नस्लों
 के

 उनके  अपने  क्षोत्रों  में  वयनात्मक

 प्रजनन  द्वारा  आनुवंशिक  सुधार  ओर  अन्य  चुनिन्दा  क्षेत्रों  में

 (2)  अज्ञात  नस्ल  के  कम  दूध  देमे  वाले  गोपश्ुओं  का  विदेशी  डेयरी  नस््लों  के  साथ  संकर

 (3)  वयनात्मक  प्रजनन  द्वारा  मेंस  की  महत्वपूर्ण  नस््लों  का  प्रगामी  आनुवंशिक  सुधार  और

 दुरघ  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अज्ञात  नस्ल  की  मेंसों  का

 (4)  पशुओं  को  पर्याप्त  पोषण  प्रदान  करने  के  लिए  आहार  ओौर  घारे  के  संसाधनों  का
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 (5)  उत्पादन  कार्यक्रम  की  सहायता  के  लिए  प्रभावी  पशु  स्वास्थ्य  सेवायें  संगठित

 (6)  आपरेशन  फ्लड  के  अन्तगंत  दुग्ध  उत्पादक  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  अधिक  दुग्ध
 उत्पादन  के  लिए  आदान  मुहैया  कराने  तथा  विपणन  के  लिए  बुनियादी  ढांचे  का  विस्तार

 किया  जा  रहा

 अस्न्न  प्रदेश  में  खाबल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजना

 1971.  श्री  एस०  पलाकौड़ायड्  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  वर्ष  1984-85  तथा  1986-87  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  एक  प्रायोगिक  परियोजना  आरम्भ  की  गई  और

 यदि  तो  आंध्र  प्रदेश  में  उक्त  परियोजना  शुरू  करने  पर  चावल  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि
 की  दर  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योर्त्न  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मत्स्यन  नौक्षाओं  को  खरीद  के  लिए  ऋण  देसा

 १972.  डा0०  सधीर  राय  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  काम  में  कितनी  मत्स्पन  नौकाएਂ  लगी  हुई

 क्या  सरकार  नौकाए  खरीदने  के  लिए  मछुआरों  की  सहकारी  समितियों  को  ऋण  या
 वित्तीय  सहायता  देती  भर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितनी  सहकारी  समितियों  ने  इस  प्रकार  के  ऋण
 प्राप्त  किए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 हमारे  समुद्र  में  (20  मीटर  और  उससे  अधिक  लम्बाई  ट्रालर  जो  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के

 क्रम  में  लगे  हुए  उनकी  कुल  संश्या  इस  समय  120  है  ।

 जी  हां  ।

 गत  तीन  वर्षों  के दोरान  जहाजरानी  विकास  निधि  समिति  से  क्रणों  के  लिए  किसी

 सहकारी  सभिति  ने  आवेदन  नहीं  किया  है  ।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदार  बनाना

 1973.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाशाशर  !

 डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गे  र-सरक्वारी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को

 भागीबार  बनाने  के  सिद्धान्त  को  कार्यान्वित  करने  के लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाए
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 1909  लिखित  उत्तर
 ननसससस

 मंडल  में  मजदूर  संघों  का  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  नियुक्त  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सिद्धान्त  को  किस  तारीख  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी,हां  ।

 सरकार  द्वारा  1983  में  प्रबन्धतंत्र  में  वमंचारियों  को  भागीदारी  पर  एक  व्यापक

 योजना  अधिसूचित  की  गई  इस  योजना  के  कार्य  की  पुनरीक्षा  और  उपचारी  उपायों  के  सुभाव  देने
 के  लिए  ट्रेड  यूनियनों  और  सरकार  के  की  एक  त्रिपक्षीय  समिति  भी  गठित  की

 गई  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सौ  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  ने शाप  फ्लोर  और  प्लॉट  स्तर  पर
 इस  योजना  को  कार्यान्वित  किया  सात  उपक्नमों  अर्थात्  भारत  हैरी  इलेक्ट्रिकल्स  एलगिन

 नेशनल  न्यज  प्रिंट  एण्ड  पेपर  मिल्स  एन०  टी०  सी०  एन०  टी०  सी०
 टी०  सी०  बिहार  और  और  राष्ट्रीय  केमिकल्स

 फटिलाइजसस  ने  ट्रेंड  यूनियन  नेताओं  को  निदेशक  मंडल  में  नियुक्त  कर  लिया

 Gry  प्रइन  ही  नहीं

 सोनो  कारखाने  के  श्रमिकों  द्वारा  धरना

 1974,  श्री  रेणुपद  दास  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  चीनी  कारखाने  के  श्रमिकों  ने

 21  1987  को  दिल्ली  में  धरना  दिया

 षदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  ओर

 सरकार  को  उन  मांगों  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :

 भोर  कमंकारों  की  मांगें  इस  प्रकार  अर्थात्  (1)  अंतरिम  राहत  की  राश्षि  में
 कड्धि  कश्तां  और  (2)  परिवर्ती  मंहूगाई  भत्ता  की  दर  1.35  रु०  से  बढ़ाकर  1.65  रु०  करना  ।  सरकार
 से  के  मांगे  चीनी  मजदूरी  बोर  को  उनके  विचारा्  मेज  दी  इस  सम्बन्ध  में  मजदूरी  बोडड  की
 रिपोर्ट  लस्कार  के  विचाराधीन  है  ।

 बोड़ी  कामगारों  के  लिए  मकानीं  का  निर्माण

 1975.  श्री  सेयद  मस्  दल  हुसन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरानਂ  विभिन्न  राज्यों  में  बीडी  कामगारों  के  लिए  राज्यवार  भौर
 वर्षवार  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बीडो  कामगारर  कल्याण  निधि  से  प्रयोजन  के  लिए  कित्तनी  राशि  दी  गई  और  ये  मकान
 किन-किन  स्थानों  पर  बनाए  गए  और

 )  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  इन  मकानों  के  निर्माण  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ?
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 लिखित  उत्तर  10  1987

 अस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  सूचना  संलग्न  विवरण

 दी  गई

 यह  मामला  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  सरकार  इससे  सम्बन्धित  सूचना
 नहीं  रखती  है  ।

 विवरण

 बीडी  उद्योग  में  लगे  कमंकारों  क ेआथिक  रूप  से  कमजोर
 वर्गों  क ेलिए  मकान  निर्माण

 राज्य  मंजूर  करने  बीडी  कमंकार  मंजूर  किए  गए  पूरे  किए  गए  टिप्पणी

 का  वर्ष  कल्याण  निधि  मकानों  की  मकानों  की
 से  मंजर  की  संख्या  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  1985-86  1.452  484  रा
 कुरनूल  332

 नामूडपेट  152

 कर्नाटक  1984-85  429  143  143  चमाराजनगर

 उड़ीसा  1984-85  300  100  50  दसरथपुर

 महाराष्ट्र  1986-87
 *

 4,000
 “”

 शोलापुर  में  मकानों
 के  निर्माण  की

 प्रशासनिक  स्वीकृति
 दे  दी  गई
 मकानों  के  छत  तक

 बनाए  जाने  पर
 प्रति  ब्ष  1000
 मकानों  के  लिए
 सहायता  अनुदान
 दिया

 राजस्थान  1986-87  150  50  50  कोटा
 300  100  100  अजमेर

 कुल  2,631  4,877  343

 निर्धनता  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  श्रम  दिवसों  के  सूजन  का  लक्ष्य

 1976.  श्री  सी०  सम्बु  :

 भरी  कदुरी  नारायण  स्वासो  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 आंध्र  उत्तर  महाराष्ट्र  तथा  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  तथा  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  1983  से  1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  श्रम  दिवसों  के  सृजन  के  लिए  निर्धारित

 किए  गए  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  राज्यों  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में  सुजित  श्रम  दिवसों  का  राज्यवार  तथा
 वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  प्रतिशत  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  गई  ?

 कृषि  भंज्रालय  सें  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामानन्द  :  और
 आंध्र  उत्तर  महाराष्ट्र  और  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम/गप्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1983-84  से  1986-87  के  दौरान
 रोजगार  सृजन  के  लक्ष्य  और  प्रतिशत  सहित  उपलब्धियों  को  दर्शाने  वाला  संलग्न  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  एक  लाभार्थी  उन्मुख  कार्यक्रम  है,न  कि  मजदूरी  रोजगार

 कार्यक्रम  ।  इसके  अन्तर्गत  लाभाथियों  की  सहायता  करने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते

 रोक्त  राज्यों  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1983-84  से  1986-87  के  वर्षों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए
 लक्ष्य  में  दिए  गए  हैं  ।
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 19  1909  लिखित  उत्तर
 डःःसअअअ्फचीीीयण*  लत

 आंध्र  प्रदेश  सें  इन्दिरा  गांधी  गृह  निर्माण  योजना  के

 अन्तगंत  आवास  कार्यकम

 1977.  श्री  भीहरि  शराब  :  क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्दिरा  गांधी  गृह  निर्माण  योजना  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  में  पिछड़े  वर्गों  ओर  बन्धुआ
 मजदूरों  के लिए  आवास  कार्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन-कौन से  क्षेत्र  विनिदिष्ट  किए
 गए  भोर

 आंध्र  प्रदेश  में  इस  योजना  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  क ेलिए  कितनी  घनराशि  नियत
 की  गई  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  रासानन्द  :  इन्दिरा
 आवास  योजना  के  अन्तर्गंत  आवास  परियोजनाएं  राज्य  सरकारों  द्वारा  पता  लगाए  गए  क्षेत्रों  में
 स्थापित  की  जाती  हैं  और  ये  केवल  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  मुक्त  बन्धुआ
 मजदूरों  के  लिए  होती  हैं  ।

 (@)  योजना  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  11.90  करोड़  रुपये  की
 राशि  आवंटित  की  गई

 कर्माटक  में  तिलहन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  प्रामोण
 विकास  बेक  का  कार्यक्रम

 1978.  भरी  भीकांत  दत्त  नर्रावह  राज  वाढियर  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि!ः

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  ने  कर्नाटक  राज्य  में  तिलहून  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  भौर

 यदि  तो  योजना  का  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कितनी

 शह्थि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्री  जो०  एस०  :  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत

 तिलहन  उत्पादन  बढ़ाने  का  कार्यक्रम  भारत  सरकार  द्वारा  17  जिनमें  कर्ाटक  राज्य  भी

 शामिल  के  180  जिलों  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 कर्नाटक  में  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  9  जिले  अर्थात्
 रायचुर  और  बिदर  चुने  गए  खेती  के  लिए  चुनी

 गई  फसलें  मू  अलसी  और  सोयाबीन  हैं  ।

 1986-87  से  तिलहनों  की  खेती  के  लिए  वित्तीय  ब्यवस्था  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण

 विकास  बेंक  ने  जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  की  ओर  से  राज्य  सहकारी

 बेंकों  की ऋण  की  सीमा  स्वीकृत  करने  के  लिए  ऋण  की  एक  पृथक  पद्धति  बनाई  उन्होंने  ।
 986-

 87  के  बौरान  छः  जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  की  ओर  से  स्वीकृत  400  लाख  रुपयों  को
 तुलना  में  वर्ष

 1987-88  में  आठ  जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  की  ओर  से  कर्नाटक  राज्य  सहकारी  शीर्षस्थ  बक  को

 कुल  मिलाकर  1650  लाख  रुपए  (31-7-87  की  अल्पकालिक  ऋण  की  सीमा  स्वीक्षत  की
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 5  a नी  सीन  _

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  1987-88  के  दौरान  पांच  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की लगभग

 353  लाख  रुपए  की  ऋण  सीमा  भी  स्वीकृत  की  जबकि  1986-87  के  दौरान  दो  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 «.
 बेकों  को  102  लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  गये  थे  ।

 पिथौरागढ़  में  आकाहवाणो  केनत्र  की  स्थापता

 1979.  श्री  डी०  एन०  रेडडो  :

 झो  एम०  रघुसा  रेडडो  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  पिथोरागढ़  में  आकाशवाणी

 केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  भूमि  के  सम्बन्ध  में  13  1987  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  6529  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेक्ष  सरकार  मे  पिथौद्यकक्  में  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  इस
 बीच  मूमि  उपलब्ध  करा  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  इयोेरा  क्या  है  ओर  उक्त  काग्र
 करना  आरम्म  कर  और

 यदि  अभी  मूमि  उपजब्ध सहीं  कराई  गई  तो  मह  कब  सक्र-उक्लक्क कठा  की  जाएगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राश्य  मंत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकार  ने  थौरागढ़  में  मूमि  का  कब्जा  आकाहावाणी  को  सौंपने  की  कोई  निश्चित
 तारीश  नहीं  बताई

 ]

 राजस्थान  के  लिए  विसान  सेका

 1980.  थी  प्रधु  ललख  :  क्या  नागर  बिसानन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृय्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  बांसवाड़ा  को  नियमित  विमान  सेवा  द्वारा  जोड़े  जाने  का/कोई  प्रद्ययव

 यदि  तो  कब  तक  भौर  तो  झसके  क्या  कारभ

 क्या  वर्तमान  कच्ची  हवाई  पट्टी  को  पक्की  हवाई  पट्टी  में  बदलने  और  में

 विश  बनाए  जाने  का  कोई  विचार  जौर

 यदि  तो  कक  तक  और  यदि  तो  उसके  बयद  कारण  हैं  ?

 नगर  विसानन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  पर्यटन  संचरालय  के  रात्य  संत्रो  '  जमदीक
 :  और  विभान  क्षरता  को  कमी  तथा  बांसबाहा  पर  पशिच्चालफफ्मक  विमान

 पटूटी  के  उपलब्ध  न  होने  के  वायुवूत्त  की  तत्काल  विस्दार  योजया  में  इसवाड़ा  सम्मिलित
 संभव  नहीं

 प्रद्त  ही  उठता  ।



 19  1909  लिखित  उत्तर

 गुजरात  में  कमंचारियों  को  उपब।न  की  अदायगी  न  किया  जाना

 1981.  श्री  यू०  एच०  पटेल  :

 श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावणि  :  कया  थ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बया  जनवरी  ।,  1985  से  15  1987  तक  की  अवधि  के  दौरान  देझ्ष  में  गुजरात
 और  भ्रस्य  स्थानों  पर  गर-सरकारी  और  सरकारी  क्षत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  कर्म  चारियों  की  उपदान  की

 अदायग्ी  न  किए  जाने  की  कई  शिकायतें  मिली

 |  बंदि  तो  तत्सभ्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इससे  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  और

 यह  राशि  कुल  कितनी  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ह०  :-  से  उपदान  के  बुगतान  न

 किए  जाने  के  मामलों  में  कमंचारियों  को  समुचित  सरकार  द्वारा  उपदान  संग  प्
 अधीन  नियुक्त  नियंत्रण  प्राधिकारी  के  पास  शिकायत  दर्ज-करनी  पड़ती  हैं  !  प्र/प्त  सूचना  के  अनुसार
 केन्द्रीय  क्षंत्र  में  आने  वाले  प्रतिष्ठानों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  नियुक्त  प्राधिकारी  ऋरा

 1985,  1986  तथा  1987  6168  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  ।  बताया  गया  है  कि  इनमें  से

 30-4-87  को  नियंत्रण  प्राधिकारियों  गुजरात  शामिल  के  पास  2463  शिकायतें  लम्बित  पड़ी
 थीं  जिनसे  2463  व्यक्षित  प्रभावित  थे  ओर  इनमें  80  लाख  रुपये  की  राशि  निहित  राज्य

 सरकारों  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  नियंत्रण  प्राधिकारियों  द्वारा  प्राप्त  की  गई  शिकायतों  संबंधी  सूचना
 सहज  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जिवेन््रम  द्रदशत  केसर  के  प्रसारण  केत्र  में  कद्ध

 1982.  थ्री  सुरेश  क्रुप  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  त्रिवेन्द्रम  दूरदर्शन  केन्द्र  के  प्रसारण  क्षेत्र  में  तद्धि  करने  का  विचार
 भौर

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  के  राज्य  मंत्री  के०  :  और  दूरदह्ंन  की
 सातवीं  योजना  में  त्रिवेन्द्रम  को  माइक्रोवेव  सकिट  के  माध्यम  स ेकोचीव  और  कालिकट  के  साथ  -  जोहने
 की  परिकल्पना  दूरदर्शन  ने  यह  सकिट  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दूरसंचार  विचार  विभाग  को  आडंर

 पहले  ही  मेज  दिधा  है  |  ज॑से  ही  यह  संकिट  संचार  विचार  द्वारा  उपलब्ध  और  चालू  कर  दिया

 कोचीन  और  कालिकट  के  रिले  केन्द्रों  के लिए  दूरदशंन  जिवेन्द्रर  निभित  और

 कास्ट  किए  जाने  वाले  कायेक्रमों  को  रिले  करना  संभव  होगा  ।

 भारतीय  डेयरी  निगम  द्वारा  स्किम्ड  सिल्क  पाउडर  और

 अटर  पझ्रायल  की  खरोद

 1983.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  भारतीय  डेयरी  निगम  स्किम्ड  मिल््क्र  पाउडर  और  बटर  आयल  की  खरीद  करता
 है  और  यदि  तो  उनकी  मात्रा  में  कितनी  खरीद  की  जाती  है  उसके  लिए  कितना  मूल्य  दिया  जाता  है
 तथा  उसकी  सप्लाई  के  क्या  स्रोत

 क्या  भारतीय  डेयरी  निगम  इन्वे  सरकारी  क्षत्र  के  विभिन्न  संगठनों  और  सहकारी
 समितियों  तथा  गैर-सरकारी  कम्पनियों  को  बेचता  है  और  उसे  भारी  नुकसान  होता  है  और  यदि  तो
 खरीदारों  के  नाम  क्या  हैं  और  उन  सौदों  में  हुई  हानि  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रकार  की  हानि  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेला  :
 भारतीय  डेरी  निगम  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  देक्ष  में  विभिन्न  सहकारी  संधों  से  देश  में

 विनि्ित  स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  की  17,563.61]  मीटरी  टन  मात्रा  की  अधिप्राप्ति  22,000/-  रुपए  प्रति
 मीटरी  टन  के  हिसाब  से  की  ।  बटर  आयल  की  कोई  अधिप्राप्ति  नहीं  की  गई  क्योंकि  इसका  बिर्माण  देश
 में  नहीं  किया  जाता  |

 जिन्सों  की  सप्लाई  आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  से

 हपहार  स्वरूप  प्राप्त  जिन्सों  तथा  स्वदेश  से  अधिप्राप्य  सप्लाई  के  भण्डारित  पूल  में  से  मुर्यतया
 जनिक/सहकारो  क्षेत्र  की  डेरियों  को  पूल  सप्लाई  कीमत  पर  की  गई  इसलिए  भारतीय  डेरी  निमम
 हारा  हानि  उठाये  जाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रषदन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  भात्स्पिको  विकास  बेंक

 1984.  थ्रो  के०  प्रधानों  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  एक  राष्ट्रीय  मात्स्थिकी  विकास  बंक  स्थापित  करने  का  विभार  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बेंक  द्वारा  छोटे  मछूआरों  को  किस  रूप  में  सहायता  दी  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राश्य  संत्रो  योगप्द्र  :
 जी  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 इण्डियन  एयरलाइंस  सें  अमसूचित  जनजाति  की  विमान  परिचारिकाएं

 1985.  श्रीमती  सुभ्ृति  उर्ंव  :  कया  मागर  विभानम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइन्स  में  अनुसूचित  जनजाति  की  कितनी  विमान  परिचारिकाए

 कया  विमान  परिचारिकाओं  के  पद  के  लिए  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित

 पूरी  तरह  भर  लिया  गया  भौर
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 यदि  तो  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 न्ब्ध्छ जप

 नभ्गर  विसानत्  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्धो  तथा  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  31-7-87  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  अनुसूचित  जनजाति  की  49  विमान

 काए  थीं  ।

 ओर  कुल  मिलाकर  विश्नान  परिचारिकाओं  के  ग्रेड  में  अनुसूचित  जनजाति  का

 आरक्षित  कोटा  भर  दिया  गया  इण्डियन  एयरलाइन्स  रियायतें  छूट  देकर  और  अलग  से

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  के  लिए  अभ्यास

 सूचित  जनजाति  समुदाय  के  विमान  परिचारिकाओं  की  भर्ती  के  विशेष  कदम  उठाती

 दूरदर्शन  संवाददाताओं  के  पद  के  लिए  आवेदन  पत्र

 1986.  करो  क्िलय  कुमार  यादव  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  ने  संवाददाताओं  के  पद  के  लिए  सीधे  आवेदन  पत्र  मांगे

 तो  तत्सस्त्रन्धी  ब्यौरा  क्या

 कसा  यह  सच  है  कि  सभी  प्रकार  की  भर्तियां  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  जरिए  की  जाती

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  हस  प्रक्रिया  को  न  अपनाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संघालय  के  राज्य  मंत्री  के०  ;

 दूरदर्शन  महानिदेशालय  ने  दूरदर्शन  के  समाचार  ढांचे  की  निम्नलिखित  श्रेणियों  में

 कलाकारों  को  लगाने  के  लिए  आवेदन  पत्र  आमन्त्रित  किए  हैं  :--

 ऋम  संल्या  पदनाम  ओर  शुल्कमान  पदों  की  संख्या

 1.  टी०  वी०  समाचार  संवाददाता  20

 (3000-4500  रुपये  )

 2,  टी०  वी०  सहायक  समाचार  संवाददाता  30

 (2200-4000

 3.  सी०  थी०  सहायक  समाचार  सम्पादक  7

 (2200-400  रुपये  /2000-3500)

 नहीं  ।

 ऋन  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर  10  1987

 पुराने  यमुना  पार  क्षंत्र  के  पूरे  में  पुल  का  मिर्भाण

 1987,  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 पा

 क्या  यह  सच  है  कि  यमुनापार  क्ष  त्र  की
 जनसंख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  होने  के  करण  वहां

 की  जनता ने  पुराने  यमुना  पार  क्षेत्र  के  पूर्व  में  एक  और  पुल  बनाए  जाने  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  के
 निवासियों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 यह  पुल  वनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  लोक  निर्माण
 दिल्ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  पुराने  यमुनापार  क्षंत्र  के  पूर्व  में  एक  पुल  बनाने

 की  मांग  होती  रही  मामला  विचाराधीन  है  तथा  इस  स्तर  पर  कोई  श्रभय  सोमा  नहीं
 सकतो

 ]
 गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  के  लिए  धन  का  उपयोग  करना

 1988.  श्री  बसुदेव  आचाय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986-87  के  दोरान  किन-किन  राष्यों  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण

 मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  जैसे
 गरीबी  निवारण  कार्यत्रमों  के  अन्तगंत  उन्हें  आयंटित  की  गई  राशि  व्यय  कर  दी

 किन-कित  राज्यों  का  कार्य  निष्पादन  अच्छा  रहा  और  कोन-कौत  से  राज्य  इसमें  पिछड़
 गए  और

 1986-87  के  दौरान  राज्य-वार  कितनी  राधि  जारी  की  गई  और  वास्तव  में  कितनी
 राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  प्रामीण  विकास  विभाग  के  राज्य  मंत्रो  रामानम्द  :  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षंत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 ने  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  उन्हें  आबंटित  निधियां  खर्च  कर  ली

 सखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  और  मरूमूमि  विकास  कार्यक्रम  14  राज्यों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे
 राज्य  सरकारों  ने  सूलाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  और  मरूमूमि  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  भी  आबंटित

 निधियां  ख्चं  कर  ली  हैं  ।

 और  वर्ष  1986-87  के  दौरान  रिलीज  की  गई  राज्य-बार  और  कारयक्रम-वार
 निधियों  तथा  वास्तव  में  उपयोग  में  लाई  गई  निधियों  को  दर्शानि  वाले  विवरण  1  से  संलग्न  हैं  ।

 प्रत्येक  कार्य  क्रम  के  सम्बध  में  राज्यों  का  प्रतिशत  निष्पादन  भी  बिवरणों  में  दर्शाया  गया  है  ।
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 19  1909  लिखित  उत्तर
 न्नननन-ननननीनीननननननीनननी  नी  ननानीनी-नीनानननननीनीनीनन  निनननननीनीनीनननी  ननिनननन-कमनननननमन  मनन  नव निनननननननननननननननीनदकणनणियननयम-यिननन७9-न न  नाना

 विवरण  —I

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  वित्तीय  1986-87

 राज्य|संघ:शासित  क्षेत्र  रिलीज  किए  गए  राज्य  और  कुल  आबंदटन  में
 का  नाम  खाद्यान्नों  के  मूल्य  खाद्चान्नों  उपयोग  का

 सहित  केन्द्रीय  के  मूल्य  प्रतिशत

 सहायता  सहित  कुल
 आबटन

 2  3  4  5

 मांध्र  प्रदेश  408 2.41  6279.41  5892.22  93.83

 अरुणाचल  प्रदेश  37.89  37.89  37.69  91.47

 असम  509.25  970.25  1281.14  132.04

 बिहार  7242.04  10476.04  9405.61  89.78

 गुजरात
 2598.30  3355.30  2925.18  87.18

 हरियाणा  353.20  567.20  554,76  97.81

 हिमाचल  प्रदेश  227.44  365.44  385.23  105.42

 जम्मू  तथा  कश्मीर  1045.60  1215.60  1563.43  128.61

 कर्नाटक  2521.50  3581.50  2972.61  83.00

 केरस  1673.02  2539.02  2782.09  108.57

 मध्य  प्रदेश  5770.27  7677.27  5455.37  71.06

 महाराष्ट्र
 1834.00  3668.00  3838.47  104.65

 मणिपुर
 61.54  86-54  89.78  103.74

 मेघालय  35-06  30.06  84.41  130.48

 मिजोरम  47.66  47.66  37.93  79.58

 नागालेंड
 65.57  93.57  96.12  102.73

 उड़ीसा  1704.99  2717.99  2813.96  103.53

 पंजाब

 ह
 362.90  590.90  422.20  71.45

 राजस्थान  5010.00  5902.00  6565.67  111.24

 सिविकिस  36.95  54.95  63.96  116.40

 तमिलनाडु
 3360.34  5171.3  5436.44  105.13

 त्रिपुरा

 धर
 101.40  177.40  217.94  122.85

 उत्तर  प्रदेस  8568.32  12622.32  110,79.24  87.77



 लिखित  उत्तर  (8  1967

 1  2  3  |  4  5

 पश्चिचम  बंगाल  2622.77  4354.77  4165:25  95.65

 अण्ड  मान  तथा  निकोवार  80.51  80.51  50.30  62.48

 दीप  समूह

 खण्ढी  मठ  13.23  13.23  9.74  73.60

 दादरा  तथा  नगर  हवेली  17.50  17.50  13.22  75-54

 दिल्ली  15.02  15.02  9.07  60.37

 गोवा  दमन  तथा  दीव  86.34  86.34  58.59  67.86

 लक्षद्वीप  16.21  16.21  28.17  173.78

 पांडिचेरी  77.10  77.10  58.58  75.98

 अखिल  50178.33  72928.33  6837437.  934

 ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 वित्तीय

 रुपये

 ऋमांक  राज्य|संघ  शासित  खाधाांम्नों  के  आ्यान््नों  के

 क्षेत्र  का नाम  मूल्य  सहित  मूल्प  सहित  तुलना  में

 कुल  आवंटन  कुल  आवंटन  कालम  4  का
 प्रतिशत

 1  2  3  4  ड्
 का

 आंध्र  प्रदेश  6339.64  7080.68  पाक
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  56.43  24.11  42.13
 3.  असम  1160.17  1301.44  112.18
 4.  बिहार  9091.93  8385.88  92.24
 5.  गोवा  80.65  58.79  72:90
 6.  गुजरात  1879.90  1872.96  99.64
 7.  हरियाणा  600.80  642.63  106:96
 8.  हिमाचल  प्रदेश  409.50  348.62  हैंड  4:
 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  510.90  “409.88  06.23
 10.  कर्नाटक  3357.64  6198
 11.  केरल  2913.89  '3263-48  6७

 ह्



 19  1909  लिखित  उसर

 1  2  3  4  5

 ९४...  मध्य  5430.85  4848.  20  59.27
 13.  महाराष्ट्र  3949.06  3411.90  86.40

 प्व  मणिपुर  66.99  40.13  59.89

 Ft)  ।  मेघालय  87.06  67.12  77.10

 86.  मिजोरम  217.00  272.80  1.25.71

 17.  नागालेंड  83.57  90.42  -108.20

 18.  उड़ीसा  2794.41  2781.77  99.55

 19.  पंजाब  639.80  789.32  123.37

 20...  राजस्थांन  2523.00  2475.92  98.13

 2.  सिककेंमे  51.81  65.58  126.58

 92.  तमिल॑नांडु  5241.13  $728.79  109.30

 28.  त्रिपुरा  195.47  232.05  118.71

 है  40  7  उत्तर  प्रदेश  12883.10  11749.82 2

 25.  पदिचम  बैंगांल  4637.06  99.24

 96.  अण्डभान  तंथा  निकोबार  56.43  17.40  “30.83
 ढीप  स  पूह

 27.  चण्डीगढ़  13.30  1.61  12.11

 “28,  दादरा  तथा  नगर  हवेली  27.70  20.79  75.05

 29  दिल्ली  36.25  14.29  39.42
 दमन  दींव  न  न

 :  मे  लक्षद्वीप  14.07  16.33  116.06

 32  पांछ्थिरी  56.43...  42.08  74.57

 7२  जअिलभारत  .  दाोडढह  कक

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  वित्तीय  6-87

 वित्तीय  प्रगति  रुपये

 क०  सं०  राज्यं/सैंघ  कुल  केन्द्रीय  केन्द्रीय  उपयोग  कालम  3
 शासित  क्षेत्र  आबंटन  अंध  रिलीज  की  तुलना  में

 का  तींमे  कालम  6  का
 प्रतिशत

 जा  ३  3  4  5  6  7
 मल  ननीदलणन-ीओोअ  33  की  तनमन  3  ।  लिंक  खा !

 rT  आंध्र  प्रदेश  3739.76  4  5  6  7
 3,  अरुणाचैलेंਂ  प्रदेश  dae नी  «  «कै  243.52  295.95  ——

 LL  $«  असभे  3739.76  1869.89  628.30  4747.60  126.95

 4.  बिहार  प्रदेश 367.15 «  367.15  243.52  7683.99  80.61

 $3



 29.

 2  3

 गोवा  193.36

 गुजरात  1979.67

 हरियाणा  691.18

 हिमाचल  प्रदेश  437.76

 जम्मू  व  कक्मोर  702.03

 कर्नाटक  2173.82

 केरल  1477.97

 मध्य  प्रदेश  5073.61

 महाराष्ट्र  3699.47

 मणिपुर  154,83

 मेघालय  208.17

 मिजोरम  180.68

 तागालेंड  263  27

 उड़ीसा  2972.04

 पंजाब  795.36

 शाजस्थान  2523.54

 सिक्किम  86.13

 तमिलनाडु  3793.53

 तिपुरा  146.75

 उत्तर  प्रदेश  10029.66
 प०  बंगाल  4001.01

 अण्डमान  तथा
 निकोबार  द्वीप

 समूह  45-15

 चण्डीगढ़  60.73

 दादरा  तथा
 नगर  हवेली  23.79

 दिल्ली  100.58
 दमन  तथा  —

 लक्षद्वीप  30.49

 पांडिथेरी  86.75

 अखिल  भारत  5438  2.56

 2536.80

 1849.73
 क्ख्बा
 104.08

 180.68

 131.64

 1486.02

 397.68

 1261.77

 43.06

 1896.76

 73.38

 5014.83

 2000.51

 23,479

 100.58

 30.49

 56.75

 27730.62

 166.25

 989.74

 445.59

 218.88

 348.19

 1086.90

 1043.98

 2536.89

 1732.75
 क्या

 81.55

 284.68

 126.00

 1237.73
 812.49  2.49

 2097.56

 23.79

 58

 11.09

 76.75

 27967.47

 10  1987.

 6  7

 120.35  20.35  62.24

 2324.35  117.41

 893.43  129.26

 682  155.98

 558.95  79.62

 2424.80  111.55

 2382.07  161.17

 5515.73  108.31
 4192.98  2.98  113.34

 284.51  183.76
 435.08  209  00
 300.79  166.48
 145.20  55.15

 2819.17  9486

 1410-48
 2435.50  96.5]

 33.39  38.77

 4322.20  113.94

 372-11  253.57
 11138,60  111.06

 3679.49  91.96

 49.19  110.54

 1.85  3,05

 19.19  80.66
 86.19  85.69

 9.27  30.40

 70.65  92.05

 61337.93  112.79



 19  1909  लिखित

 विधरण  —IV

 -  वर्ष  1986-87  के  दौरान  सूश्षाप्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम/म रू  मूमि  विकास  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  वित्तीय  प्रगति

 सूखाप्रस्त  क्षेत्र  कार्यकम

 ऋ0सं०  राज्य  बे  1986-87  वर्ष  1986-87  आवंटन  की  रिलीज  की
 के  लिए  मार्च  तक  तुलना  में  गई  केस्रीय
 आबंटन  खच  प्रतिशत  खर्च  निधियां

 है|  2  5  4  5.  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  1035  1308.43  126.43  517.50

 2.  बिहार  810  1011.57  124.88  378.75

 3.  गुजरात  645  719.80  111.60  322.50
 4.  हरियाणा  135  135.74  100.55  67.50

 $.  जम्मू  तथा  कश्मीर  195  191.18  ५8.04  97.50
 6.  कर्नाटक  1065  881.27  82.75  532.50
 7.  मध्य  प्रदेश  735  723.67  98.46  367.50

 8.  महाराष्ट्र  1110  1109.72  99.97  555.00
 9.  उड़ीसा  585  560.30  95.78  292.50

 10.  राजस्थान  450  670.70  149.04  225.00
 11.  तमिलनाडु  645  570.19  88.40  322.50

 12.  उत्तर  प्रदेश  1308  1510.98  116.78  657.50
 13...  पष्दियम  बंगाल  510  432.49  84.50  234.76

 योग  9225  9826.04  (106.51)  4566.01

 सथ्रसूलि  विकास  कार्यकर्स

 1.  गुजरात  165  151.11  91.98  165.00

 2.  हरियाणा  310  344.22  111.03  310.00

 3  हिमाचल  प्रदेषा  150  156.55  104.37  150.00

 :4.  जम्मू  तथा  कष्मीर  225  150.19  111.20  225.00

 5.  राजस्थान  3000  3436.75  .  114.56  3000.00

 योग  3850  4338,82  112.70  3850.00

 55



 जिक्कित-जमततर  20  भारक  18
 —_— न  ननन-ननीननाननगन  मनन  नी भी  न  िदऊन  ऊक्ततत  ———  5:  5 सइस्क्इ-+ह.:_-च

 उर्वरक  स यंत्रों  कोच  र-सशक्कही  फर्मों  को  सोंपना

 1989.  श्री  एम०  रघुसत  रेडडो  :  कया  कक्ष  मंत्री  यह  अतयने की  कृपा  करने  कि

 कया  राजस्थान  में  माधोपुर ओर  आशा  अदेश  में  क्राकोनाडा  स्थित  उवंरक  संयंत्र  मै
 सरकारी  फर्मों  को  सौंप  दिए  गए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  परियोजनाओं  को  पूरा  इनके  असुमानित  उत्पादन  और  व्यय  के  सम्बन्ध

 है  लध्ष्य  निर्धारित  कर  दिए  गए  हैं  ?

 कवि  संत्रालय  में  उदरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  आर०  :  सवाई  माधोपुर
 स्थित  उर्वरक  परियोजचा  का  कार्यान्वयन  एक  गैर-सरकारी  पश्षकार  द्वारा  किया  जा  रहा
 नाडा  में  स्थित-दो  में  स ेएक  परियोजबा  का  कार्यात्वयन  भी  एक  गेर-सरकारी  पक्षकार  द्वारा  सुथत
 अप  कार्यान्वयन  एक  संयुक्त  क्षेत्र  को  कभ्पनी  हारा  किया  जा  रहा

 ओर  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 डर्बंडक  परियोजना  तथा  परियोजना  अनुमानित  अनुमानित  मूक  होने  की  /
 प्राधिक रण  का  नाम  उत्पादन  क्षमता  परियोजना  ऋग़  अंग्रावित  तरीक्ष

 (टन/प्रतिवर्ष)  (९०  करोड़ों

 1  2  3  4

 1.  सवाई  माधोपुर  3.42  लाख  764.00  अगस्त

 मैं०  अरावली  फटिलाइजसे  लि०  )  1990

 2.  काकीनाडा  नाइट्रोजन्स
 फटिलाइजर  प्रोजेक्ट  2-28  लाख  626.00  जुलाई
 में०  नागरजना  घटिलाइजते  1990

 एण्ड  कैमिकल्स  लि०

 $:  काकीनाडा  फाश्फेटिक

 फटिलाइजर  प्रोजेक्ट  1.38  लाख
 108.00  ।!

 मै०  गोदावरी  फटिल|इजसं

 एण्ड  कैमिकल्स  लि०

 उड़ीसा  में  दृश्दशंन  नेटेबर्क

 Ho  श्री  लक्षण  मलिक  :  क्या  सुचना  ओर  प्रप्तारण  मंत्री  ग्रहढढ़ाने-को  छा  करेंगे  कि  :
 क्या  उड़ीसा  में  द्रदर्शत  नेटबर्क़  सुचारू  ढंगसे  कार्य  नहीं  कर  रहा
 कया  उड़ीसा  के  देर  रात्रि  को  दिखाई  जाने  वाली  फिल्मों  को  दूरदर्शन  पर  न  देख  पाने  के

 करण

 क्या  कुछ  तकनीकी  खराबियों  के  कारण  ट्रांसमीशन  दोषपूर्ण  और
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 यदि  तो  इस-संबंध  में  सरकाश  प्रतिक्रिया  है  *ै

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  उड़ीसा  में  स्थित
 सभी  दरद्शन  रिले  केन्द्र  संतोषजनक  रूप  काये  से  कर  रहे

 ह

 भक्ामी  पट्टना  के  रिले  केस  छोड़करः  उड़ीझा  में  शियत  अम्स  सभी  जू रपर्इव
 रिले  केक्रों  ने  26  1987  से  देर  राधि  की  फिल्मों  को  टेजीक्रास्ट  करता  शुरू  कर  क्या है  ।

 और  राउरकेला  स्थित  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर  एक  उप-यूनिट  के  खराब  हो  जाते  के

 कारण  कुछ  समय  के  लिए  कम  शक्ति  पर  प्रचालित  किया  गक  उसे  अब  ठीक  किया  जा  चुका  है  ।
 कटक  स्थित  द्रदर्शन  ट्रांसमीटर  को  उपकरणों  और  विद्युत  आपूर्ति  में-खराबी  हो  जाने  के  कारण

 कभार  व्यवधानों  का  सामना  करना  पड़ता  इसके  कटक  ट्रांसमीटर  के  सेवा  क्षेत्र  में  कुछ
 विदेशी  टी०  वी०  सिगनलों  के  हस्तक्षेप  की  रिपोर्ट  इसकी  जांच  को:गई  और  उस्ते

 पाया  गया  ।  तथापि  संग्रह  की  गुणवत्ता  कर  नज़र  रखते  के  छिए  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए

 सरकारी  क्षेक  में  मंजूरी  |

 1992.  थी  बालासाहिब  विल्ले  पाटिल  :  क्या  श्र  यह  बताते  करेंगे  कि  :

 क्या  उकके  मंत्रालय  मे  दिल्ली  में  29  1987  को  सहकारी ओम
 के  आकम्यादंशंभः भौर

 संधों  के  प्रतिनिधियों  की  बंठक  बुलाई

 यदि  तो  यह  बेठक  क्लाते  का  क्या  प्रवोजन  और

 क्या  इस  बंठक  में  सरकारी  क्षेत्र  की  मंजूरी  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गई  थी  और॑  यदि

 तो  कर्षा  के  क्या  निकले  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पौ०  ए०  :  से  केन्द्रीय  सार्वक्षेनिक  क्षेत्र

 उयभर्मों  के  को  अंतरिम  राहुत  की  अभदायगीਂ  करते  के  प्रश्त  पर  विचार-क्लिले  काने  के लिए

 केन्द्रीय  व्यवसाय  संघ  संगठनों  अर्थात्  बी०  ए#०  एल्०  शम०  एलकः  और  शौडृःके

 प्रतिनिन्रियों  के  साथ  एक  बंढूक  भस्पोज़ित  की  गई  बह[अहृबरद्धि  हुई  कि  इस  मामले  पर  आपस  में

 स््वीकायं  हल  निकालने  के  लिए  विचार  विमशं  जारी  रखा  जाय  ।

 झीरास  घेयन  के  स्थित  झयंत्र  का  कद  होना

 1992.  भरी  सुभाष  यादव  :  क्या  क्षम  यह  दताने  कृपा  करेंगे  :

 कया  केर्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  दिकांक  18  जूक  में

 प्रकाशिस  समाणयब  की  भोर  क्लाय्ा  गया  है  जिसमें  गया  है  कि-भी:सए.  गेम  अपने

 कोटा  स्थित  प्लॉट  को  बन्द  करने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  आवेदन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसके  पत्श्यमस्वरूप  किदने  काभ्यारों  प्रभावित  होले  area

 श्र

 क्या  सरकार  का  कामनारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  रिकए  कोई  कार्यवाही  करनेंका

 विचार  है  और  यदि  तो  इसके  बया  कारण

 $7



 अस  संजालय  के  राज्य  मंत्री  पीो०  ए०  संगमा  :  से  हां  ।  राजस्थान

 जो  इस  मामले  में  समुत्रित  सरकार  के  अनुसार  श्रीराम  कोदा  के  प्रबन्धतन्त्र  ने

 ओऔद्योगिक  विवाद  1947  की  घारा  25  के  दिनांक  9-3-87  को  एक  आवेदन

 पत्र  जिसमें  उक्त  प्रतिष्ठान  को  अप्रचलित  तकनीकी  और  श्रमिक  अशांति  के  कारण  बंद

 के  शिरू  अनुमति'मांगी  गई  कामबंदी  के  लिए  उक्त  आवेदन  पर  विचार  किथा  गया  और
 राज्य  सरकार  ने  #5-67  को  जारी  एक  आदेश  धारा  इसे  नामंजूर  कर  प्रबंधतंत्र  ने  विनांक

 21-5-87  को  एक  अन्य  आवेन  पत्र  दिया  जिसमें  कामबन्दी  से  सम्बन्धित  मसले  को  स्यायनिर्णयन  हेतु

 अधिकरणें  को  निदिष्ट  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  यह  मामला  राज्य  सरकार  के

 घीन  यदि  कामबन्दी  की  अनुमति  दी  जाती  तो  इससे  1539  कमंकारों  के  प्रभावित  होने  की

 अ्म्भावना
 ि  (')  अहन ही  नहीं  उठता  ।

 बंम्वई  में  पड़ा  दूंबित  बटर  आयल

 1993.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जा  :  कया  कुंँखिं  मेंत्री  थेंहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भहांराष्ट्र  सरकार  के  कर्मचारियों  ने  वृहत  बेम्बई  दुग्ध  थीज॑ती  के  मंडोर  गृह  में  पड़े
 *कयातिलः  सफेद  भकखभ  को  मष्ट  करने  का  अमुरीध  किया  है  तांकि  रेडियों  धमिता  को  फ़ैलेने  से  रोका

 जा  ओर  ह

 यदि  तो  क्या  संक्षम  प्राधिकारी  ने  मबखन  के  नमूनों  की  जांच  की  थी  ओर  यदि

 तो  इसके  क्या  प्राप्त

 10  1987

 ||

 कृषि  मस्त्रालय  में  कृधि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मस्जी  धीणेसा  :
 /  इससे  संबंधित  सम  चार  की  ओर.सरक्रार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 बटर  के  मंभूने  भाभा  उर्जा  अनुसंधान  बम्बई  द्वारा  जांचे  गए  थे  और  उन्हें  रेडियो
 के  अशुमेष  स्तरों  की  सीमा  के  काफी  नीचे  पाग्रा  गया

 भौषाल  में  औद्योगिक  इकाई  में  गंस  का  रिसाव

 1994.  भरी  क्षांता  राम  नायक  क्या  क्षसत  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;

 क्या  जून  महीने  में  भीपाल  में  एक  ऑध्योशिर्क  इकाई  मैं  गैस  रिसाव  की  घटना  हुई
 यर्दि  ती  धंटेना  का  ब्यौरा  क्या

 ः

 /  फकिंतने  लॉग  क्रभांवित  हुए  ओर  उनको  इलाज  की  क्या  सुविधायें  श्रदान  की
 वेयां  यूनिट  के  मालिक  मालिकों  के  विरुद्ध  कोई  कामूनी  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 क््क
 अम  मंत्रालय  के

 राय  '
 संत्रो  पो०  ए०  :  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 जज  भरे  सूँबनी
 के

 22  1987  को  कालीपरा्ड  औद्योगिक  भोपाल  में  स्थित  मंससे
 ज्योति  इंडस्ट्रीज  आइस  फैक्ट्री  के

 अमोनिया  रिफ्रिजेरेशन  सिस्टम  के  कन्डेन्सर  पाइप  से  अमोनियों  भैस
 :  बढ़  दिसाव  हुआ  था  दुर्घटना  पाइप  काइन  के  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के  कारण  रिसाव  पर

 कर्मंकारों  द्वारा  तुरन्त  नियंत्रण  कर  लिया  गया  ।  कोई  भी  व्यक्त  प्रभवित  नहीं  हुभा  ।  |
 ः
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 ——— कम»
 भोर  चूंकि  इस  यूनिट  में  से  कम  वियेजित.हैं  इसलिए  यह

 कारखाना  1948  के  सीमाक्षंत्र  में  नहीं  आता  उक्त  मालिक  के  खिलाफ  कारखाना
 अधिनियम  के  अधीन  कानूनी  कारंवाई  किए  जाने  का  प्रइन  नहीं  उठता  ।  रा

 मत्स्य  संसाधनों  का  समाप्स  होगा

 1995.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  अधिक  मात्रा  में  मछली  पकड़ने  से  स्थानीय  मत्स्यन  संसाधनों
 की  सुरक्षा  के  लिए  तटवर्ती  क्षंत्रों  में  यंत्रीकृत  नौफाओं  और  सिने  नेट्सਂ  के उपभोग  १२  प्रातियल्थ
 लगाने  का  तयरर

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  तटवर्ती  क्षेत्रों  के  मत्स्य  संसाधनों  पर  उपकरणों  के
 प्रभाव  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  सर्वेक्षण  किया

 क्या  पश्चिम  तट  के  क्ोंगा  मछली  स्रंसाधन  तेज़ी  मरे  समस्त  हो  रहे  और

 यदि  तो  हस  संबंध  में  क्या  सुरक्षात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का
 बिचर

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  ओोप्रेशा  :
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  परिचालित  माडल  विधेयक  के  आधार  पर  गुजरात  और  पद्िषम  बंगाल

 तथा  संध  दासित  प्रदेश  लक्षयद्वीप  और  अण्डमान  व  निकोबार  द्रीपसमूह  को  छोड़कर  कोष
 समुद्रतटीय  राज्यों  संघ  शासित  क्षंत्रों  समुद्री  मत्स्यन  विनियमन  अधिनियम  पारित  किया  है  या
 प्रादेशिक  जल  में  समुद्री  मत्स्यन  के  विनियमन  के  लिए  काय्यंका री  आदेश  पारित  किया  इस
 कार्यकारी  आदेशों  के  अनुसार  यांत्रिक  नौकाओं  का  परिचालन  फेरल  और  आः्न्न  प्रदेश  में  तट  से  10
 कि०  मी०  तमिलनाडु  में  3  समुद्री  मील  तक  और  कर्नाठक  एवं  गोवा  में  5  किलोमीटर
 तक  प्रतिबंधित  है  |  के  रल  समुद्री  मत्स्यन  विनियमन  अधिनियस्र  के  अन्तगंत  प्रादेशिक  जल  में  पर्स
 सोन  का  प्रयोग  प्रतिबन्धित  महाराष्ट्र  सरकार  पसं-सोन  का  प्रयोग  करने  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए
 कारंवाई  कर  रही  है  ।  कर्नाटक  में  पसं-सोनिग  पर  प्र  तिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  अमी  निर्णय  को  लम्बित

 रखा  गया  है  क्योंकि  हससे  यांत्रिक  क्ष  श्र  पर  बुरा  असर  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  दक्षिण-पद्दिचमी  तट  पर  वेल।|पवर्ती  संसाधनों
 के  बिकास  ओर  संरक्षण

 के  लिए  एक  समनन््वय-समिति  का  गठन  किया  है  जिसके  अध्यक्ष  मत्स्यन  विकास  आयुक्त  हैं  तथा  इस

 शमिति  में  महाराष्ट्र  और  केन्द्रीय  समुद्री  मात्स्यक्रो  क्षनुसंघान  संस्थान  के

 निधि  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  हैं  ।  यह  समिति  वेलापवर्ती  मात्स्यकियों  और  उनके  उपयोग  को  समीक्षा

 करेगी  और  उनके  आवश्यकता  से  अधिक  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  उपाय

 उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  पश्चिमी  तट  झोंगो  और  भोंगो  के  संसाक्षनों  में  केवल

 मामूली  वाधिक  उतार-चढ़ाव  ही  दिखाई  दे  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  भोंगा  को  वर्तमान  स्थिति  का  अच्यग्रश्  करके  देने  के

 लिए  एक  तकनीकी  समिति  का  गठन  किया  है  ।  यह  समिति  संग्रहण  में  आने  बाली  यद्धि  कोई  हो

 को  दूर  करने  के  लिबे  उपायों  के  बारे  में  सिफारिश  भी

 हि
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 दिल्लो  सहकारो  आवास  विश  समिति  लिमिटेड  फो  दोपर  प्  क्षी आरी  करना

 1996.  जी०  आई०  पटेल  :  क्या  द्ाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  आवास  निर्माण  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  देने  की

 केन्द्रीय  सरकार  की  निष्चिचत  नीति  होने  के  बावजूद  उनके  मंत्रालय  ने  दिल्ली  सहकारी  आवास  वित्त

 समिति  लिमिटेड को  उसकी  शेधर  पूंजी  हेतु  1.35  करोष्ट  रुपये  की  धनराक्षि  देने  के  लिए  दिल्ली

 बदायसन  को  31  1987  तक  व्यय  की  मंजूरी  नहीं  दी  हालांकि  घनराषि  के  लिए  बजट  आवंटन
 किया  क्या  था  राथा  अन्य  सभी  स्वरीक्रतियां  दे  दी  गई  थीं  और  इस  प्रकार  उक्त  धनराहि  व्यय  गत

 हो

 इसके  कया  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  भथवा  उठाये  जाए

 धाहरी  लिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवोर  :  से  दिल्ली  सहकारी

 आवास  वित्त  समिति  लि०  के  ऋण  कार्यक्रम  और  लाभ  भोगियों  को  30  1987  तक  ऋणों  के
 संवितरण  के  लिए  निधियों  की  आवश्यकता  की  तुलना  में  उनके  पास  उपलब्ध  अबाध  विधियों  को  ष्यान
 में  रखते  हुए  ,  सरकार  इस  निष्क  पर  पहुंची  है  कि  इस  अवस्था  में  सरकार  से  समिमि  को  और  सार्य
 निर्धियो  गरिलिआ  करने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  ।

 बजट  1987-88  में  समिति  के  लिए  साम्य  सहायता  के  रूप  में  2  करोड़  का

 प्रा-घान है  जिसमें  स ेसमिति  को  0.46  करोड़  रुपये  की  राशि  14  19.7  को  रिलिज  की

 चुकौ  है  ।

 साम्य  सहायता  के  लिए  समिति  के  अनुरोध  आवश्यकता  सिद्ध  होने  की  दातं॑  पर  सरकार
 हारा  सर्देब  बहुत  ही  सहानुमृतिपूवंक  बिचार  किया  जाता

 बंगलादेद  से  अखबारी  कागज  की  खरीद

 1997,  एन०  यो०  ज्ञांसी  लक्ष्मी  :

 डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  वया  शुच्चना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  अश्वारी  कागज  की  खरीद.के  लिए  बगलाबेद  के  साथ  दीर्घावधि  प्रबन्ध  करने  का
 ऋश्ताथ

 (@)  यदि  सो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बंगलादेश  से  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य
 के  अखवारी  कागज  का  आयात  करने  का  विचार  और

 क्या  अखवारी  कागज  का  अन्य  देशों  से  भी  आयात  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रसाश्ण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 धर्ष  1987-88  के  दौरान  बंगलादेश  से  लगभग  16.12  करोड़  रुपये  के  लागत  बीमा

 भाड़ा  सहित  मूल्य  का  25,000  मीट्रिक  टन  अखब।री  कागज  आयात  करने  का  प्रस्ताव
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 वर्ष  1987-88  के  दौरान  निम्नलिखित  देशों  से  भी  अखबारी  कागज  आयःत  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 सोवियत  संघ  कनाडा

 जी०  डी०  आर  न्यूजीलेंड

 रोमानिया  तंजानिया

 फिनलेंड  यूगोस्लाबिया
 a.  किक सपवाडने

 ]

 संसद  भवन  के  सामने  श्रीमतो  हन्विरा  गीधी  को  प्रतिसा  स्थापित  करना

 1998.  श्री  मदन  पांडे  :  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीव  सरकार  संसद  मजन  के  सामने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  प्रतिमा  स्थापित
 करने  पर  विचर  कर  रही  और

 यदि  तो  कब  तक  और  किस  स्थान  पर  इस  प्रतिमा  को  स्थापित  कश्ले का
 विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  दिल्ली  में
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  प्रतिमा  लगाने  का  निर्णय  ले  लिया  गया  सही  स्थान  तय  नहीं
 किया  गया  शिल्यियों  का  अभी  तक  पता  लगाया  जाना  उच्च  कोटि  की  शिल्प  के  हस  काय॑  के
 लिए  कोई  समय-सी मा  निर्धारित  करना  कठिन  है  ।

 ]

 सहुकारो  प्रप  हाउसिभ  समितियों  को  कालीभियों  में  दनिधादो

 1999.  री  मोहम्मद  महफूज  झलीखां  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  :

 दिल्ली  में  ग्रप  हाउसिंग  कालोनियों  की  संख्या  कितनी  है  जहां  निर्माण  का  या  तो  पूरा
 हो  चुका  है  अथवा  पूरा  होने  वाला  है  और  जहां  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बुनियादी  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  की  जानी

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इन  ग्रूप  हाउसिंग  कालोनियों  में  बुनियादी  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  का  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  फ़दम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विथार

 शहुरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  जहां  कहीं  भी  निर्माण  पूरा
 हो  गया  हो/होने  वाला  होता  वहाँ  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नार्मारिक  सुविधाएਂ  मुहैया  कराने

 के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आवश्यक  कार॑वाई  की  जा  रही  है  ।  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में

 45  ग्रुप  आवास  समितियां  ऐसी  हैं  जहां  निर्माण  या  तो  पूरा  हो  गया  है  या  अन्तिम  चरणों  में  है  परन्तु

 जलपूर्ति  भल  प्तिर्यास  तथा  बिजली  जैसी  परिधीय  सेवाएਂ  मुहैया  नहीं  कराई  गई  हैं  ।
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 1.  पश्चिम  दिल्ली  में  बोडेला  चरण--तथा  5  ग्रुप  आवास  समितियां

 2.  रोहिणी  5  ग्रुप  आवास  समितियां

 3.  यमुनापार  क्षेत्र  35  ग्रप  आवास  समितियां

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ग्रूप  आवास  समितियों  के  मूमि  की  परिधि  में  सम्पर्क

 बाह्य  बरसाती  पानी  की  नालियां  तथा  बाह्य  सीवर  मुहैया  कराता  है  जबकि  आन्तरिक  विकास

 कार्य  समितियों  द्वारा  स्वयं  ही  किए  जाते  हैं  ।  विद्युत  उपकेन्द्र  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  मुहैया

 कराये  जाते  म  निर्माण  लाइनों  तथा  जलपूर्ति  लाइनों  की  व्यवस्था  जंसे  कार्यों  के  लिए  दिल्ली

 नगर  निगम  से  योजनाओं  के  अनुमोदन  की  आवश्यकता  होती  दिल्ली  विकःस  दिल्ली

 नगर  निगम  और  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ज॑से  अन्य  अभिकरणों  की  ओर  से  शीघ्रता  से  कार्यवाही

 करते  के  लिए  इन  सुविधाओं  को  मुहैया  कराने  के  भरसक  प्रयास  कर  रहे  चाल  कार्यो  में  तेजी  लाने

 के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  :

 पुनर्वास  कालोनियों  में  मालिकाना  हक  प्रदान  करता

 2000.  श्री  भरत  सिह  :

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुनर्वास  कालोनियों  में  मालिकाना  हक  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  हक  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  ॥  हां  ।  भारत

 मूतपूर्व  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  अपने  दिनांक  4/5  1980  के  पत्र  संख्या  के  |4014

 (20)/73  डी०  डी०  ]।  बी०  के  द्वारा  दिल्ली  में  रुग्गी-कौपड़ी  उन्मूलन  योजना  के  अन्तगंत

 विकससित  आवंटियों  को  पट्ठाधिकार  देने  के  बारे  में  निणंय  बता  दिया  अनधिकृत  कब्जेदारों  को

 भी  पट्टाधिकार  देने  का  भ्रस्ताव  भी  प्राप्त  हुआ  है  तथा  फिलहाल  यह  सरकार  के  विचाराधीन

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  उसका  समय  बताना  व्यवहाय॑  नहीं  है  ।

 ]

 विमाम  सेकओं  के  विस्तार  को  आलोचना

 2091.  श्री  भटरम  श्रीराम  मत  :  क्या  मागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 कि  ः

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  विमान  सेवाओं  का  अंधाधुघ  विस्तार

 किए  जाने  की  आलोचना  की  और

 क्या  वर्ष  1960-61  से  अब  तक  हवाई  यातायात  की  यात्रा  में  काफी  वृद्धि  हुई
 4

 62



 19  1909  )  लिखित  सत्र

 क्या  कुल  यात्रीयातायात  की  तुलना  में  आंतरिक  हवाई  यातायात  केवल  y  प्रतिशत  से

 कुछ  अधिक  है  और  यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  परययंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश
 :  यद्यपि  योजना  आयोग  ने  विमान  सेवा  के  विस्तार  किए  जानें  प॑रं  टिप्पणी  की

 परन्तु  देश  के  अधिक  जनसंख्या  तथा  तीन  ओऔद्योगिकीकरण  को  ध्यान  में  रखते  अन्तर्देशी  य

 एयरलाहनों  के  पास  स्थिति  से  निव्टने  के  लिए  इसके  विस्तार  के  अलावा  कोई  अन्य  विकल्प

 नहीं
 ओर  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  तथा  अन्तर्देशीय॑  विमान

 यातायात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 असम  में  कपास  ओर  बिनोले  का  उत्पार्देन

 2002.  भद्देइ्वर  तांतो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौं  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  असभ  में  बिय्ैलै  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हुआ  और  कपास  उत्पादक  किसानों  को  उसका  कितनी  मात्रा  में  वितरण  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  असम  में  विभिन्न  किस्मीं  की  कपास  5८  कुल  कितनी  मात्रा  में

 उत्पादन  हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  छझंत्रो  योग्रेश्  :

 1985-86  और  1986-87  के  दौरान  प्रमाणीकृत/अभच्छी  किस्म  के  बिनौलों  का  अखिल  भारतीय
 उत्पादन  2.37  लाख  क्विटल  और  2.03  लाख  क्विटल  था  ।  असम  सरकार  ने  उण्युक््त  वर्षों  के
 दौरान  प्रमाणित/अच्छी  किस्म  के  बिनौलों  के  किसी  वितरण  की  सूचना  नहीं  दी  है  ।

 फसल  वर्ष  1985-86  के  दौरान  असम  में  कपास  का  उत्पादन  प्रत्येक  170  कि०  ग्रा०  की
 2  हजार  गांठें  था और  फसल  वर्ष  1986-87  में  यह  1.39  हजार  गांठें  उत्पाब्न॑  की  सम्पूर्ण  मात्रा
 कपास  की  कोमिला  किस्म  से  संबंधित  हैं  ।

 सध्य  प्रवेश  में  सुर्गीपालन  बिकास  योजना

 2003.  श्री  परसशाम  भारद्वाज  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  मुर्गीपालन  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 मध्य  प्रदेश  में  मुर्गीपालन  विकास  योजना  के  अंतग्गंत  कितने  जिले  शामिल  किए  गए  है

 भौर  दोष  जिलों  को  इस  योजना  के  अंतगंत  कब  तक  शामिल  किया

 क्या  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  गई  है  यदि  हों  तो  तत्संबंधी  ब्चौरा
 क्या  और  .

 राज्य  को  इस  प्रयोजन  हेतु  किनती  वित्तीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनर  :
 मध्म  प्रदेश  राज्य  में  मुर्गीपालन  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाएँ  शुरू  की  गई  हैं  :---

 1.  मुर्गी-पालन  फार्मों  की  स्थापना

 2.  मुर्गी-पालन  परियोजनाओं  की  स्थापना
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 3.  मुर्गी-पालन  अनुसंधान  कार्यक्रम

 4.  व्यापक  मुर्गी  उत्पादन  योजना

 5.  रानीखेत  उन्मूलन  योजना

 6.  छोटे  कृषक  विकास  कायेक्रम  मुर्गी-वालन  योजना

 7.  बतख  फाम  की  स्थापना

 8.  कदकनाथ  फाम  की  स्थापना

 9.  मुर्गी-पालन  प्रशिक्षण  स्कूल

 10.  असेल  फाम  की  स्थापना

 11.  मुर्गी  रोग  निदान  प्रयोगश्लालाओं की  स्थापना

 12.  मुर्भो-पालन  निगम

 13.  बतख  तथा  गिमी  मुर्भी  का  बितरण

 14  विशेष  पशुधनप्रजनन  कार्यक्रम  के  अन्तबंत  मुर्गी  उत्पादन  इकाइयों  स्थापभा

 मुर्गी-पालन  विकास  योजना  के  तहत  38  जिले  शामिल  किए  गए  हैं  और  दोष  जिले
 1981-88  के  दौरान  शामिल  किए  जाएंगे  ।

 रही  )
 जी  हां  ।  निम्नलिखित  योजनाएं  शुरू  करके  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  को तरजीह  दी  जा

 (1)  जगदलपुर  में  असेल  फामम  की  स्थापना

 (2)  भाबुआ  में  कदकनाथ  फामं  की  स्थापना

 (3)  ऋबुआ  में  रानीखेत  रोग  उन्मूलन  योजना

 (4)  राज्य  के  सभी  22  आदिवासी  जिलों  में  व्यापक  मुर्गी  उत्पादन  योजना

 1986-87  के  दौरान  29.35  लाख  रुपए  की  धनराशि  निमुक्त  की  गई  थी  और  विदोष

 पशुधन  प्रजनन  कार्यक्रम  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  तहत  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कूल  मिलाकर

 1987:88  के  दौराम  धनराशि  का  केरद्रीय  योगदाम  के  रूप  में  32.50  लाख  रुपए  की  प्रथम  किस्त

 निर्म॒क्त  की  गई  इस  योजना  के  अन्तगंत  मुर्गी  उत्पादन  इकाइयों  की  स्थापना  करने  के'लिए  फोई

 ब्रणथक  आयंटनਂ  नहीं  किया  जाता  है  ।

 दिल्ली  गोवा-त्रिव क्रम  भाग  पर  यातायात

 2004.  श्रौ  के०  मोहनदास  :  क्या  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  दिल्लो-गोबा-श्रिवेन्द्रम  मार्ग  पर  काफी  भीड़-भाड़  रहती  हैः

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मार्ग  पर  एक  और  बिमान  सेब्ख  आरम्भ  करने

 का  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  विसानन  मंज्ञालय  के  राज्य  संत्री  तथा  पयंटन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  लगदीश
 :  और  इस  सेक्टर  पर  प्रदान  की  गई  क्षमता  पर्याप्त  समझी

 जाती

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आकादाबाणी  के  मद्रास  और  तिदचिरापत्लो  कंम्रों  से
 भाषाओं  के  पाठों  का  प्रसारण

 2005.  श्रो  बी०  शोभताव्रीइवर  राय  :  क्या  सूच  ना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  आकाष्वाणी  के  मद्रास  और  तिरुचिरापलली  केन्द्रों  से  तमिल  भाषा  के  पाठ  प्रसारित
 किए  जा  रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  के  विजयवाड़ा  केन्द्र  से  संस्कृत  और  हिन्दी  भाषा  के
 पाठ  प्रसारित  किए  जा  रहे

 क्या  सरकार  आकाशवाणी  के  विजयवाड़ा  केन्द्र  से  तेलुगू  और  हिन्दी  के  पाठ  प्रसारित
 करेगी  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  तेलूगू  भाषा  बोली  जाती  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।

 हां  ।

 और  विजयवाड़ा  से  तेलुगू  के  भाषाई  पाठों  के  प्रसारण
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  आकाशवाणी  के  भाषाई  पाठों  का  मुख्य  उहं  दय  यह  कि  एक  राज्य  के  श्रोता
 उस  राज्य  की  मुख्य  से  भिन्न  भाषा  को  सीख  सक  ।  यह  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  में  भी

 सहायक  है  ।

 कार्यक्रम  संचालकों  के  लयन  के  लिए  मानदंड

 2006  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  बहुधा  वरिष्ठ  प्रश,सनिक  अधिकारियों  की  पत्नियों  तथा
 संबंधियों  को  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करने  के  लिए  आमंत्रित  करता  है  :

 यदि  तो  ग्रामीण  व्यक्तियों  के  लिए  तैयार  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  के

 कर्ताओं  का  जयन  करने  में  क्या  मानदंड  अपनाया  जाता  है  ;  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  संबंधित  विषय  में  रुचि
 रखने  वाले  व्यक्तियों  का  ही  कार्यक्रम  संचालक  के  रूप  में  चयन  किया  जाए  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।

 और  :  दूरदर्शन  कम्पीयरों  और  उद्धोषकों  का  चयन  सवंथा  उनके  कार्य  निष्पादन
 की  गुणावगुण  और  क्षमता  के  आधार  पर  करता  स्वर  परीक्षा  समिति  उम्मीदवारों  की  क्षमता  का
 परीक्षण  करती  है  और  केवल  योग्यता  बाले  उम्मीदवारों  का  ही  चयन  किया  जाता
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 भास्तोय  उब रक  मिगम  में  हुए  लाभ  ओर  हानि  का  ब्योरा

 2007.  भरी  सौ०  डोी०  गासित  :  क्या  कृष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  उबंरक  निगम  लिमिटेड  में  कुल  कितना  निवेश  किया  गया

 भारतीय  उवेरक  निगम  को  वंष॑  1982-83  से  वषे  1986-87  की  अवधि  के  दौरान  हुए
 लाभ  ओर  हानि  का  वर्ष  वार  ब्यौरों  क्या  है  :

 भारेंतीय  उंवेरक  निंगम  की  भारी  हानि  होने  के  क्या  कारण  और

 हि  सरकार  द्वारा  हानि  कम  करने  और  लाभ  अजित  करने  के  लिए  कौन  से  ठोस  कदम  उठाए

 जारहे

 ॥  कृषि  मंत्रालय  में  उ्वरक  विभाग  राज्य  मंत्रो  आर०  31  1987  को
 स्थिति  के  अनुसा  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इडिया  लि०  सी  में  किया  गया  कुल  निवेश

 8.13  करोड़  रुपये

 1982-83  से  1986-87  तक  की  अवधि  के  दौरान  उठाई  गई  हानि  के  ब्यौरे  निम्न
 प्रकार

 ये  करोड़  )

 1982-83  80.69

 1983-84  80.59

 1984-85  45.14

 1985-8  127.21

 1986-87  96.97

 अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  में  दूना  के  भंडार

 डी०  पी०  जदेजा  :  कया  क॒थषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  समुद्र  अनन्य  आशिक  क्षेत्र  में  दूना  मछली  के  कितने  मंडार
 :

 पूखी  कम  हूना  के  भंडारें  स ेहोने  वाली  आय  से  टूना  पकड़ने  वाली  कितनी  नौकाए  चलाई

 जा  सकती

 हमारे  समुद्री  क्षेत्रो ंमे ंटूना  मछली  के  मंडार  समुद्र  तट  से  क्तिनी  दूर  उपलब्ध

 क्या  सरकार  टूना  मछलियों  के  पकड़ने  को  बढ़ावा  दे  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोंस  पंरिणाम  प्राप्त  हुए

 कथि  संज्रालय  में  कृषि  और  बिमाग  में  राज्य  संत्री  थीगण  :

 एकमात्र  भारंतीय  आर्थिक  क्षेत्र  में  टूना  मछली  का  भण्डार  करीब  5  लाख  मीटरो  ढन  होने  का  अमुमान
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 अनुमान  है  कि  हमारे  एकमात्र  आशिक  क्षेत्र  में  टूना  और  इससे  सम्बद्ध  संसाधनों  से
 छोटे  पस्सं  पोल  और  लाइन  लांग  लाइनसं  और  बड़े  पसं  सोनसं  जैसी  दिशिव्य

 आकार  और  किस्म  की  करीब  200-400  टूना  नौकाएਂ  चलाई  जा  सकती

 समुद्री  तट  की  टूना  मछली  0-50  मीटर  गहराई  वाले  क्षेत्र  में  मुख्य  मूमि  के  दोनों  तटों
 के  साथ-साथ  पायी  जाती  जबकि  समुद्री  टूना  मछली  अंडमान  एवं  निकोबार  लक्ष्य

 रामूह  के  आस  पास  और  दक्षिणी  पश्चिमी  तट  पर  तट  की  रेखा  से  50-200  मील  दूरी  पर  उपलब्ध

 हां  ।

 गहरे  जल  में  मछली  पकड़ने  वाली  संशोधित  नीति  के  अंतगंत  सरकार  चार्ट
 ओर  संयुक्त  उद्यम  के  तहत्  टूना  जलयानों  ज॑से  विशिष्ट  और  ससाधन  विशिष्ट  जलयानों  को  ही  चलामे
 के  लिए  बढ़ावा  दे  रही  है  |  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  अवशोषण  के  लिये  सर्वेक्षण  और
 प्रशिक्षण  के  बढ़े  जलयान  भी  चलाये  इस  समय  टूना  मछली  पकड़ने  वाले  दो  बड़े  जलयान  निजी
 क्षेत्र  मे ंचल  +टे

 दिल्ली  अपार्टमेंट  स्वासित्व  अधिमिपम

 2009.  भरी  ब॒श  मोहन  सहन्ती  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  दिल्ली  अपार्टमेंट  स्वामित्व  अधिनियम  के  अन्तग्ंत  नियम  बना  लिए  गए  हैं  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  :  और

 यदि  नहीं  तो  नियम  बनाने  में  तथा  अधिनियम
 को  कार्यान्वित  करपे  में  कितना  समय

 लगेगा  :

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  :  अभी

 नहीं  ।

 नियमावली  प्रकाशित  करने  तथा  अधिनियम  को  शीघ्र  ही  प्रवृत्त  करने  का  प्रस्ताव

 हिन्दी  कार्यक्रम  राज्यों  से खिट्ठीਂ  का  प्रतारण

 2010.  भ्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खाँ  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  से  19  1987  को  प्रातः  9.10  बजे  हिन्दी  कार्यक्रप्न  के  अन्तगंत

 से  चिट्ठीਂ  नामक  प्रसःरण  विभिन्न  राज्यों  से  दंनिक  समाचार  के  एक  अंग  के  रूप  में

 हरियाणा  राज्य  सरकार  के  निष्पादन  से  संबंधित  था  :

 इन  समाचारों  का  आलेख  किस  प्रक/र  तेयार  किया  है  :

 क्या  इन  समाचारों  के  प्रसारण  के  लिए  कोई  मानदंड  निर्धारित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  :  से  राज्यों  से

 67



 लिखित  उत्तर  10  1987

 चिट्ठी  कार्यक्रम  आकाशवाणी  के  दिल्ली  केन्द्र  से  प्रतिदिन  9.10  बजे  प्रसारित  किया  जाता

 तदनुसार  हरियाणा  का  न्यूज  लेटर  इस  कार्यक्रम  में  ।9  1987  को  प्रसारित  किया  गया

 इस  कार्यक्रम  में  प्रतिदिन  एक  राज्य  का  न्यूज  लेटर  प्रसारित  किया  जाता  है  जो  प्रसारण  के  तारीख  से

 लगभग  एक  माह  पहले  की  अवधि  को  कवर  करता  न्यूज़  लेटर  की  स्क्रिप्ट  को  अनिवायं  रूप  से

 सम्बन्धित  राज्य  की  राजधानी  में  तैनात  आकाशवाणी  के  संवाददाता  द्वारा  लिखा  जाता

 से  चिट्ठी  कार्यक्रय  में  प्रसारित  किये  जाने  से  पूर्ण  स्क्रिप्ट  का  हिन्दी  में  अनुवाद  किया  जाता  न्यूज
 लेटर  में  मुर्य  समाचारों  और  विकासात्मक  समाचारों  को  शामिल  किया  जाता  राज्य  के  न्यूज  लेटर

 को  प्रसारित  करने  का  कार्यक्रम  20  दिन  पहले  बनाया  जाता  है  ऐसा  इसलिए  किया  जाता  है  कि

 विभिन्न  राज्यों  की  राजघानियों  में  तंनात  आकाशवाणी  के  संवाददाता  स्क्रिप्ट  को  काफी  पहले  मेज
 सके  ।

 मंगलवार  को  सासिथ  भोजन  परोसना

 2011.  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :

 झरो  थकक््कम  पुरावोस्तमत  :  क्या  नागर  विभानस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  मंगलवार  को  सामिष  भोजन  न  परोसने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  यात्रियों  की  प्रतिक्रिया  कया
 और

 ऐसे  यात्रियों  की  सहायता  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  जो  मंगलवार  को  भी  सामिष
 भोजन  ही  अधिक  पसंद  करते  हैं  ?

 मगर  विभानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्री  जगवीश  टाईटलर  )  :
 और  इंडियन  एयरलाइन्स  मंगवतवार  को  मांसाहारी  नाश्ता  दे  रही  है  किन्तु  प्रयोगात्मक

 आधार  पर  उसने  अन्तर्देशीय  उड़ानों  पर  मंगलवार  को  दोपहर  और  रात  को  मांसाहारी  खाना  देना
 बन्द  कर  दिया  है  चूंकि  मंगलवार  को  शाकाहारी  भोजन  को  मांग  होना  निश्चित  नहीं  है  और  इसके
 लिए  कोई  निर्धारित  पद्धति  भी  नहीं  इंडियन  एयरलाइन्स  का  विचार  है  कि  प्रयोग  के  तौर  पर
 दोपहर  और  को  स्वरा  खाना  दाकाहारी  ही  दिया  इस  परिवतेंन  के  सम्बन्ध  में  यात्रियों  की
 सामान्य  प्रतिक्रिया  प्रतिकल  नहीं  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  का  विचार  है  कि  कुछ  और  समय  तक  यात्रियों  की  प्रतिक्रिया  देखी
 जाए  |

 भाशतोय  फिल्मों  का  निर्यात

 2012.  भरी  बो०  तुलसोराम  :  क्या  सूथना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 |

 क्या  भारतीय  फिल्मों  के  विदेशों  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  निर्यात  में  आई  इस  गिरावट  का  तेलुगू  फिल्मों  पर  किस  सीमा  तक  प्रतिकल
 प्रभाव  पड़ा

 ह
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 तैलुग्  फिल्मों  को  बढ़ावा  देने  और  इनके  विदेशों  को  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  और

 तेलुग  फिल्म  उद्योग  किस  सीमा  तक  प्रभावित  हुआ  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  और  यद्यपि

 1980-81  से  1986-87  की  अवधि  में  निर्यातित  भारतीय  फिल्मों  की  संख्या  तथा  निर्यात  आय  में  गिरावट

 आई  है  |  तेलुगू  फिल्मों  की  वाधिक  निर्यात  स्थिति  ने  सामान्य  ढरें  का  अनुसरण  नहीं  किया

 1981-82  तथा  1986-87  के  मध्य  तेलुगू  फिल्मों  का  वाधिक  निर्यात  और  निर्यात  आय  घटती  बढ़ती

 रही  आय  में  बृद्धि  1985-86  में  8.61  लाख  रुपये  की  तुलना  में  1986-87  में  10.40  लाख  ढुपये

 दर्ज  की  गई  |  इससे  तेलुग  फिल्में  प्रभावित  हुई  प्रतीत  नहीं  होतीं  ।

 शष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  तेलुगू  फिल्मों  सहित  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  को

 बढ़ाने  और  संवर्धित  करने  के  लिए  उठाए  गए  महत्वपूर्ण  कदमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोडं  द्वारा  प्रमाणित  तेलुगु  फिल्मों  की  संख्या  1981  में  132  से

 बढ़कर  1986  में  19:  हो  गई  इससे  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  कि  तेलुगु  फिल्म  उद्योग  में  कोई  गिरावट

 आई

 विवरण

 विदेशों  में  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  बढाने  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  निगम
 द्वारा  उठाए  गए  महत्वपूर्ण  कदमों  का  ब्यौरा  ।

 (1)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  विदेशों  में  फिल्म  समारोहों  और  फिल्म  बाजारों  में  भाग
 लेता

 (2)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  भारत  में  होने  वाले  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  भौर
 फिल्मोत्सवों  क ेअवलर  पर  फिल्म  बाजारों  का आयोजन  करता  है  और  उनमें  भाग  लेने
 के  लिए  भावी  व्यक्तियों  तथा  सरकारी  एजेंसियों  को  आमंत्रित  करता

 (3)  विदेशी  प्रतिनिधि  मंडलों  की  भारतीय  फिल्मों  का  चयन  तथा  खरीदमे  के  लिए
 उन्हें  देखने

 क ेलिए  भारत  की  यात्रा  करने  के  लिए  आमंत्रित  तथा  प्रौस्साहित  किया
 जाता  है  ।  .

 (4)  निगम  ने  कुछ  देशों  की  सरकारी  एजेंसियों  के साथ  अनन्य  एजेंसी  करार  किए

 (5)  फ़िल्मों  का  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  निगम  का  लंदन  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय

 (6)  सांस्कृतिक  आदान  प्रदान  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  भ्रथवा  अन्यथा  विभिन्न  देशों  में  आयोजित
 भारतीय  फिल्मों  के  समारोह  विदेशों  में  भारतीय  फिल्मों  में  रुचि  पैदा  करते

 (7)  निगम  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाने  हेतु  फिल्म  उद्योग  के  साथ  संयुक्त  रूप  से
 बम्बई  और  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  फिल्म  निर्यात  सलाहकार  समितियों  और  बम्बई

 में  केन्द्रीय  फिल्म  निर्यात  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया
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 (8)  निगम्त  नए  बाजारों  के  लिए  मार्य  खोलने  हेतु  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूकावासों  से

 सहायता  मांगता  है  ।

 9)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  लनिमम  ने  फिल्म  समारोहों  के  दोरास  तथा  लंदन  कार्यालय  के )  ष्ट्र
 मःध्यम  से  प्रचार  और  वितरण  के  लिए  उपशीषंक  वीडियो  कंसेटों  और  अन्य

 सामग्री  जैसे  विषणन  उपणन  तंयार  किए  हैं  ।

 (10)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  प्रिंट  आदि  तंयार  करते  के  लिए  निर्यातकों  को

 पेशगी/ऋण  देता

 (।।)  उन  देशों  के  मामले  जहां  विदेश्ञी  मुद्रा  सम्बन्धी  कठिनाईयां  राष्ट्रीय  फिल्म  बिकास
 निगम  स्थानीय  मुद्रा  में  मुगतान  स्वीकार  करने  की  सभावना  का  पता  लगा  रहा  है  ।

 (12)  बाजार  समधंन  स्तरों  पर  मूल्यों  को
 नियिमित  करने  के  जिए  निर्यात  युक्तियुक्तकरण

 प्रक्रियाओं  को  सुप्रवाही  बनाया  गया
 ह

 (13)  यू०  के०  जैसे  कुछ  देशों  में  जहां  कापी  राइट  कानून  मौजूद  राष्ट्रीय  फिल्स  विकास
 निगम  का  वीडियोपाइरेसी  रोकने  और  इस  वजह  से  निर्यात  में  होने  वाली  गिरावट  को
 नियंत्रित  करने  के  लिए  कापी  राइट  चोरी  अधिनियम  के  तहत  फेडरेशन  का  सदस्म  बनने
 का  इरादा

 (14)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  1986  में  मारीशस  सरकार  के  साथ  हस्ताक्षर
 किए  गए  करार के  क्षेत्राधिकार  के  अंतगंत  तेलुगु  फिल्मों  राहित  क्षेत्रीय  भाषा  की  फिल्में
 मारीदास  को  नियमित  रूप  से  आपूर्ति  की  जाएंगी  ।

 (15)  हाल  हो  में  एक  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  जिसमें  मारीशस  ब्राइकास्टिंग
 कारपोरेदान  को  टेलीकास्ट  हेतु  तेलुगु  फिल्मों  की  बिक्री  करना  शामिल

 विदेशी  दुरदप्त  कार्यक्रमों  का  देखा  जाना

 2018.  आओ  नर्रातिह  :  कया  सचक  और  प्रसारण  संत्री  यह  बतामे  की  कृप|  करेंगे  |क  :

 गुजशल  में  कौन-कोन  से  क्ष  कों
 में  दूरब्शन  कार्यक्रम  नहीं  देख  जा  सकते  हैं  और  उन

 कं  को  के  सास  क्या  हैं  जहां  विदेशी व  रदर्श  व  कार्य  क्रम  देखे
 जा  सकते  हैं  ;

 कया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  गई  है  कि  टेलीविजन  पर

 कोई  भी  व्यकित  विदेशी  कार्यक्रम  न  पेख  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्थ  निकले  हैं  :  और

 क्या  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  कार्यक्रम  देखने  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  कोई  क़ार्य  शुकू  किया  है  :  यदि  ते  तत्संब्ंधी  ब्योरा  क्या  है

 सूचता  भर  प्रतारण  संचालय  के  शाज्य  संत्री  ए०  के०  :  घरेलू  दूरदर्शन
 सेवा  इस  समय  गुजरात  की  लगभग  70  प्रतिशत  जनसंख्या  को  उपलब्ध  घिदेशी  टी  वी०  द्रांस
 मटिरों  कैक्रमजोर  और  अनिप्रमित्र॒  सिंगनलों  के  कप्रित  रूप  से  गुजरात  पश्चिकी  भागों  में  मौसमी
 स्थितियों  के  अधीन  रहते  हुए  श्राप्त  होते  हैं  ।
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 नहीं  ।

 जबकि  राज्य  की  51.6  क्तिशत  ग्रामौण  जनसंख्या  को  दूरदर्शन  सेवा  पहले  ही  उपलब्ध

 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  परिकल्पित  उच्च
 शक्ति  दूरदशंन  ट्रांसमीटर  और  100  वार्ट  के  सभी  9  दूरदछ्श॑न  ट्रांसमीटरीं  के  चालू  हो  जाने  पर
 हूस  जनसंद्या के  लगभग  66.6  जतिशंत  तक  बढ़  जाने  की  उच्मीद  है  |

 ]

 भूमि  से  सूक्ष्म  उपजाऊ  कणों  का  समाप्त  होना

 2014.  श्री  ललिलेश्वर  प्रसाद  शाही  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अधिक  उय्जाऊ  फसलों  की  किसमें  ममि
 के

 शुक्षम  उप  जाअ'कर्णों  को  धीरे-धीरे  समाप्त  कर  रही  और
 ह

 यदि  तो  सूक्ष्म  उपजाऊ  कणों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  ज

 रहे  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ग्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेश  :
 जी  अधिक  पैदावार  वालो  किस्मों  और  संकर  फसलों  में  अ.धक  वैदावार  क्षमता  और
 अधिक  में  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  के  छपयोग  किए  जाने  के  कारण  भारत  के  1960  के  दक्षक  के  मध्य  से
 भारत  की  मिट्टियों  में  सूक्ष  पोषक  तत्वों  की कमी  का  पता  लगाया  गया

 इत  सूक्ष्म  पोषक  तल्वों  को  प्रा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गेये  कदम  निम्न
 प्रकार

 (i)  भारतीय  कृषि  अनुसंवान  परिषद  द्वारा  1967-68  में  मिटटी  एवं  पोधों  में  प्ूक््म  पोषक
 तत्वों  से  सम्बंन्धित  एक  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रयोजन  आरम्भ  की  मई  थीः  इस  फ्रयोजना
 के  देश  में  आठ  सहयोगी  केन्द्र  इस  प्रायोजाना  के  अन्तर्गत  अधिक  संख्या  में  किये  गये  एवं  प्रोध
 विश्लेषण  के  आधार  पर  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  के  मानचित्रों  में  दिखाये  जाने  वाले  क्षेभ्रों  का  प्रकाशन  किया

 है  और  उसे  नया  रूप  अदान  किया  गया  ताम्था  जौर  मैंगंतीज  का  उनके  महत्व
 के  अनुसार  व्यापक  रूप  में  कमी  का  पता  लगाया  गया  इन  क्षेत्रों  मे ंकालों  की  खेती  के  लिए  जिन

 कृषि  क्रियाओं  को  त्िफ.रिक्ष  की  गई  है  उनमें  सीमित  रूप  में  सुक्षपोधक  तत्वों  का  प्रयोग  भी
 शामिल

 (1)  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  की  कमी  का  पता  लगाने  के  लिए  किसानों  के  खेतों  से  लिए  गये  मिट्टी
 तमूनों  के  विष्लेषण  के  लिए  25  प्रयोगशालाओं  में  सूक्ष्म  स्पेक्ट्रोफोटोमीटर  लगाकर  बदा

 जांच  सेवा  को  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  ।

 (iii)  किसानों  को  बेचे  जा  रहे  जिक  सल्फेट  की  क्वालिटी  को  बनाए  रखने  के  लिए  उवंरक
 नियंत्रण  आदेश  अधिनियम  के  अल्वगंत  इस  रसाथन  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 (४४)  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  समन्धित  अमुर्संधाम  प्राधोजभांी  के  अस्तर्गंत  भारत
 बी  मिट्टियों  में  सुध्मपोषक  तत्वों  की  पंदा  होने  वाली  कमी  की  पूर्व  सृच्षमा  देने  के  लिए  अश्विष्ण का  कार्य
 जारी  रखा  जाएगा  ।

 ।



 लिखित  उत्तर  10  1987

 बिल्लो-बाराणसी  के  बीच  घिसान  सेवा

 2015,  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 दिल्ली  और  वाराणसी  के  बीच  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  उड़ानें  की

 क्या  इस  समय  और  वाराणसी  के  बीच  कोई  सीधी  विमान  सेवा  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  यह  सेवा  छुरू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगदीश
 :  (+)  1984  से  आगे  दिल्ली  और  वाराणसी  के  बीच  परिचालित  उड़ानों  के  ब्यौरे

 निम्न  प्रकार

 हु  डियन  एपरलाइन्स

 1/6/84  दिल्ली  ओर  वाराणसी  के  बीच  प्रति  सप्ताह  11  सेवाएं

 1/11/84  से  दिल्ली  और  वाराणसी  के  बीच  14  सेवाए

 15/6/87  तक

 15/6/87  दिल्ली  और  वाराणसी  के  बीच  7  सेवाए  ।

 वायुबृत  :

 वायुदृत  से  26  1986  से  दिल्ली  आगरा-कानपुर-वाराणसी  तथा  वापसी  मार्ग  पर
 सप्ताह  में  तीन  सेवाएं  आरम्भ  की  इस  सेवा  का  परिचालन  मार्च  तक  भारी  यातायात  मौसम  के
 दोशन  किया  जाना  था  ।

 पर्याप्त  यातायात  उपलब्ध  न  होने  के  वायुद्ृत  ने  इस  अवधि  के  लिए  अनुसूचित  60
 उडानों  में  से  केवल  37  उड़ानों  का  परिचालन  किया  ।

 इस  समय  इंडियन  एयरलाइन्स  आगरा  और  खज्राहो  से  होकर  दिल्ली  और  वाराणसी
 के  बीच  एक  देनिक  सेवा  का  परिचालन  कर  रही

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]
 उद्योग  द्वारा  बोनस  का  भुगतान

 2016.  डा०  दत्ता  सामम्त  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उद्योगों  को  इस  आशय  के  लिखित  निदेश  दिए  हैं  कि वह  अधिकतम  20
 प्रतिशत  बोनस  का  मुगतान  करें  और  अगर  उनके  द्वारा  अधिक  बोनस  का  मुगतान  किया  गया  तो
 उनके  खिलाफ  कायंवाही  की
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 यदि  तो  सरकार  ने  यह  निर्णय  किस  का  रण  से  लिया  ओर

 क्या  बंबई  उद्योग  संघ  ने  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  ओऔर  सरकार के  ध्यान  में

 यह  लाया  गया  था  कि  कुछ  व्यवसाय  संघ/कमंकार  संगठन  बोनस  संदाय  1965  क  अधीन

 निर्धारित  20  प्रतिशत  से  अधिक  बोनस  दिए  जाने  की  मांग  करते  हैं|  व्यवसाय  संघों  को  उक्त
 नियम  की  धारा  11  और  में  समाविष्ट  कानूनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  ।  यह  भी  स्पष्ट  कर

 दिया  गया  था  कि  यदि  कोई  नियोक्ता  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  बोनस  की  अदायगी  करता

 तो  अधिनियम  के  इन  उपबंधों  के  तहत  उक्त  अधिनियम  की  धारा  28  के  अधीन  उसे  दंड  दिया

 जाएगा  ।

 ऐसोसिएशन  ने  अनुरोध  किया  है  कि  यह  स्पष्ट  किया  जाए  कि  न  कंवल  अधिकतम  सीमा

 अधिक  बोनस  और  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  देय  बोनस  से  अधिक  की  भांग  करना  उक्त  अधिनियम

 का  उल्लंघन

 इन्दिरा  आबास  योजना  के  अन्तर्गत  केरल
 को  दी  गई  धन  राक्षि

 2017.  भरी  के०  कुन्जम्बु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  केरल  को  कितनों  धन  राष्षि  प्रदान  की  गई  है  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  किए  गए  कायें  और  किये  जाने  वाले  काय॑  का  ब्यौरा  क्या

 है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  रामानन्दय  और

 से  1987  के  दौरान  इन्दिरा  आवास  योजना  हेतु  केरल  को  उपलब्ध  की  गई  तथा  1987-88

 में  आबंटित  की  गई  नकद  खाद्यान्न  संसाधनों  तथा  उक्त  निधियों  की  तुलना  में  निर्मित  झावासों

 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया
 डी  सी

 वर्ष  रिलीज  की  गई  उपलब्ध  खाद्चाननों  निर्भित  यूनिटों
 धनराशि  का  मूल्य  की  संख्या

 रुपये  रुपये

 1985-86  4.59  0.66  5716

 1986-87  4.70  1.57  14888

 1987-88  4.70*  1.57«०

 *आबंटित

 क्केरल  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारम्टी  कार्यक्रम  के  गैर-निर्धारित  क्षेत्रों  से  निधियों  का  उपयोग

 करके  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  निर्धारित  निधियों  से  अधिक  निधियां  खर्च  कर  रहा  वर्ष

 1987-88  में  निर्धारित  संसाधनों  के  माध्यम  से  जितनी  आवास  यूनिटों  का  निर्माण  किया  जा  सकता

 उनकी  संख्या  लगभग  6000  मकान  होगी  ।
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 केरल  में  ओदद्योगिक  प्रशिक्षण  केम्द्रों  को  मान्यता  प्रदान  करना

 2018.  प्रो०  पी०  जें०  कुश्यिन  :  कया  भ्रम्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  कितने  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  मान्यता  प्रदान

 की

 इन  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  लिए  मए  पाठ्यक्रम  मंजर  करने  के  लिए  विच्वाराधीन
 आवेदन-पत्रों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इन  आवेदन-पत्रों  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 अस  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  केरल  में  राष्ट्रीय  व्यावसायिक

 प्रशिक्षण  परिषद  सी०  वी०  जो  केन्द्र  सरकार  का  एक  शीषं  सलाहकार  निकाय  से  सम्बद्ध

 217  औद्योगिक  प्रक्षिक्षण  केंद्र

 भारत  सरकार  के  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  सम्बन्धन  प्रक्रिया  के  नए

 पाट्यक्रम  स्वीकृत  करने  का  मसला  छिल्पकार  प्रशिक्षण  योजना  से  सम्बन्धीेत  राज्य  निदेशक के
 घिकार  के  अन्तगंत  आता  इसे  ध्यान  में  रखते  इस  मंत्रालय  के  पास  नए  पाठ्यक्रमों  को  स्वीकृत
 करने  के  लिये  कोई  आवेदन  पत्र  लम्बित  नहीं  है  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखकर  लागू  नहीं  होता  ।

 शहूरी  परिवहन  सम्बन्धी  प्रन्तर्राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी

 2019-  श्री  एस०  एम०  ग्रड्डी  :

 थ्रो  जी०  एस०  बसवशाजु  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  हाल  द्वी  में  शहरी  परिवहन  सम्बन्धी  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  गोष्ठी  आयोजित

 की  गई

 विचार-गोष्ठी  में  किन-किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  और  क्या  सुझाव  दिए
 और

 विचार  गोष्ठी  में  लिए  गए  निर्णयों  की  सरकार  ने  कहां  तक  जांच  की  है  और  उन्हें  कब
 तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना

 बाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नई  दिल्ली  में
 12-13  1987  को  परिवहनਂ  पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया

 सेमिनार  में  विचार  विम्नर्श  किये  गए  प्रमुख  मुद्दों  तथा  की  गई  मुख्य  मिफारिशो  यह  हैं  कि
 शहरी  क्षेत्रों  में  मूमि  उपयोग  और  परिवहन  अद्धं-संरचना  के  मध्य  नजदीक  सम्बन्ध  तथा  उपयुक्त
 यातायात  और  परिवहन  अद्धं-संरचना  विकास  के  माध्यम  से  अपेक्षित  दिश्या  में  शहरीकरण  किया  जाना

 चाहिए  और  एक  उपयुक्त  संगठन  की  स्थापना  करके  आयोजना  पूंजी  निवेश  और  भ  ड़ा
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 सम्बन्धी  मामलों  में  विभिन्न  परिवहन  पद्धतियों  के  बीच  समन्वय  करने  की  आवश्यकता

 नगर  परिवहन  नीतियां  तैयार  करते  समय  सिफारिश्ों/सुझावों/निष्कर्षों  पर  ध्यान  दिया

 जाएगा  ।

 वागढोगरा  से  दाजिलिंग  तक  हेलिकाप्टर  सेवा

 2020.  श्रो  ध्रानन्द  पाठक  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  बआगडोगरा  ओर  दानिलिग  के  बीच  हेलिकाप्टर  सेवा  आरम्भ  करने  का
 विचार  है  ताकि  अधिकाधिक  पयंटकों  को  आकर्षित  किया  जा  सके  और  पयंटन  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके
 तथा  स्थानीय  जनता  की  आवश्यकता  भी  पूरी  की  जा  और

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  शुरू  की  जाएगी

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश
 :  (7)  और  पवन  हंस  का  इस  समय  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  स्वयं  अपनी  अनुसूबित

 संवाओं  के  परिचालन  का  विचार  नहीं  फिर  पवन  हंस  ने  पश्चिम  बंग्राल  सरकार  को  उनके
 अपने  विवेक  पर  परिचालन  सेवाओं  के  लिए  वेट-लीज  के  आधार  पर  हैलीकाप्टर  प्रदान  किया

 राजस्थान  में  कपास  को  खेतों  के  अन्तगंत  भूमि

 2021.  श्री  शांति  घारीवाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  में  कुल  कितने  मूमि  क्षेत्र  में  कपास  की  खेती  की  जाती

 क्या  यह  क्षेत्र  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  ही  कम  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  और  अधिक  क्षेत्र  में  कपास  खती  शुरू  करके  कपास  की  खेती  तथा  अच्छी  किस्म
 की  कपास  की  पैदावार  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  योगेन्द्र  :  ओर
 निम्नलिखित  सारणी  में  फसल  वर्ष  1985-86  के  दौरान  राजस्थान  और  अन्य  मुख्य  उत्पादक  राज्यों  में
 कपास  की  खती  के  अन्तगंत  क्षत्र  दिया  गया

 राज्य  क्षेत्र  हेक्टेयर  में  )
 आन्ध्र  प्रदेश  6.0

 गुजरात
 हरियाणा  3.4

 कर्नाटक  7.5

 मध्य  प्रदेश  3.2

 महाराष्ट्र  27.5

 पंजाब  3.6

 राजस्थान  3.3

 तमिलनाडु  2.6

 अन्य  0.7

 अखिल  भारत  75.8
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 कई  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  राजस्थान  में  कपास  की  खेती  के  अन्तगंत  क्षेत्र  कम  क्योंकि

 इसकी  खेती  मुख्य  रूप  से  केवल  कुछ  ही  जिलों  तक  सीमित

 लम्बे  और  मध्यम  रेश  की  कपास  के  अन्तगंत  क्षेत्र  और  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  गहन  कपास  विकास  कायंक्रम  राजस्थान  सहित  मुख्य  कपास  उगाने  वाले  राज्यों

 में  50:50  की  लागत  की  भागेदारी  के  आधार  पर  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  इस  योजना  के  अस्तर्गत  सरकार  (1)  प्रजनक  तथा  आधारी  बीज  के  उत्पादन  (2)  प्रमाणिम

 बीज  के  उत्पादन  तथा  वितरण  (3)  प्रदरशन  प्लाट  तैयार  करने  और  (4)  कपास  श्रेणीकरण  केन्द्रों  की

 स्थापना  के  लिए  राजसहायता  प्रदान  करती  है  ।

 दइरदशंत  धाराबाहिक  कार्यक्रमों  क ेलिए  भुगतान

 2022.  भरी  राम  भगत  पासथान  :  क्या  सचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 सर्वाधिक  धनराधि  कमाने  वाले  धारावाहिक  कार्यक्रम  का  नाम  क्या  ओर

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सर्वाधिक  लोकप्रिय  हुए  दस  श्रेष्ठ  घारावाहिकों  की  आय  ओर
 व्यय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के  :  और

 दूरदशंन  प्रायोजित  घारावाहिकों  को  टेलीकास्ट  करने  के  लिए  भुगतान  नहीं  करता  ।  दूरदर्शन  टेलीकास्ट

 करने  के  लिए  फीस  वसूल  करता  है  और  निःशुल्क  विज्ञापन  समय  देता  प्रायोजित  धारावाहिक

 बाहरी  निर्माताओं  द्वारा  बनाए  जाते  हैं  ऐसे  विवरण  सरकार  के  पास  नहीं  होते  हैं  ।

 उद्योगों  ओर  संस्थापनाओं  में  बालोस  घंटों  का  कार्य  सप्ताह  प्रारम्म  करना

 2023.  श्री  सत्यनद्र  नारायण  सिह  :  क्या  अ्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  उद्योगों  ओर  संस्थापनाओं  में  चालीस  घंटे  का  कार्य  सप्ताह
 प्रारम्भ  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसे  प्रारम्भ  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  अधिकतर  औद्योगिक
 देशों  में  यह  एक  मानक  बन  चुका  है  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :

 प्रइन  ही  नहीं

 (१)  देश  के  आथिक  विकास्त  की  मौजूदा  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  40  घंटे
 का  सप्ताह  लागू  करना  वांछनीय  नहीं  समझा  ।  कुछ  औद्योगिक  एककों  तथा  प्रतिष्ठानों  ने  इसे
 स्वेज्छिक  आधार  पर  अपना  लिया

 दशकों  पर  विज्ञापनों  के  प्रभाव  का  अध्ययन

 2024.  श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दूरदशशंन  पर  प्रसारित  विभिन्न  विज्ञापनों  का  दशकों  पर  विशेषकर  युवकों  पर  पड़ने
 वाले  प्रभाव  का  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 क्या  प्रसारित  किए  ज्ञा  रहे  विज्ञापनों  का  रुकान  जनता  को  विलासिता  की  वस्तुएं  खरीदने
 के  लिए  प्रेरित  करना  होता  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  जी  नहीं  ।

 दूरदर्शन  ने  दूरदर्शन  विज्ञापन  के  सामाजिक  प्रभावों  का  प्रायोगिक  अध्ययन  करने  का  काम  एक  बाहरी

 मार्केट  रिस  ऐजेन्सी  को  सौंपा

 और  अध्ययन  अभी  जारी

 महाराष्ट्र  में  समुद्र  तट  से  दूर  समुद्री  संसाधनों  का  संरक्षण

 2025.  श्री  झार०  एस०  माने  :  कया  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  महाराष्ट्र  में  समुद्र  तट  से  दूर  मछली  और  झींगा  मछली  पकड़ने  में

 अत्यधिक  हुई  गिरावट  पर  निगरानी  रख  रही

 भींगा  मछली  पकड़ने  में  कमी  आने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  आगामी  तीन  वर्षों  के लिए  कौंगा  मछली  पकड़ने  को  बड़ी  नौकाओं  का

 आयत  करने  पर  रोक  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  हमारे  समुद्री  संसाधनों  विशेषकर  झींगा  मछली  के  संरक्षण  हेतु  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 कवि  मंत्रालय  सें  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगन्द्र  :

 महाराष्ट्र  में  समुद्री  मछली  और  भींगा  मछली  के  संग्रहण  में  अत्यधिक  गिरावट  नहीं  आई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  बहु-प्रयोजन  वाली  नौकाओं  का  आयात  करने  की  अनुमति  नहीं  देने  का  निर्णय

 किया  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं

 वायुद्त  सेवा  का  विस्तार

 2026.  प्रो०  निमला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  मागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  वायुदुत  का  टैक्सीਂ  सविस  छुरू  करने  का  विचार

 क्या  वायुदृत  सेवाओं  को  ऐतिहासिक  और  पहाड़ी  क्षेत्रों
 से

 जोड़ने  के

 लिए  उनका  विस्तार  किया  जा  रहा
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 क्या  राजस्थान  के  ऐतिहासिक  स्थान  चित्तोड़गढ़  को  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  का  भी
 प्रस्ताव

 क्या  सरकार  वायुदृत  सेवा  को  कोटा  से  सीधे  वापस  लौटने  के  बजाय  चित्तौड़गढ़  हो  कर

 चलाने  सम्बन्धी  अनुरोध  पर  विचार  करेगी  ?

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  नहीं  ।

 हां  ।

 और  विमान  क्षमता  की  कमी  तथा  चित्तौड़गढ़  में  विमान  पट्टी  के  उपलब्ध  न  होने
 के  चित्तोड़गढ़  को  वायुदृत  के  तत्काल  विस्तार  कायेक्रम  में  शामिल  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ]
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  सहायक  इ  जीनियरों  का

 बेतन  निर्धारण

 2027.  ओऔ  सोडे  रामेया  :  क्या  झहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनका  ध्यान  केन्द्रीय  प्रशासनिक  नई  दिल्ली  द्वारा  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  में  सहायक  ह  जीनियरों  के  बारे  में  2]  1986  को  दिए  गए  इस  आशय  के

 निर्णय  की  ओर  अकर्षित  किया  एया  है  कि  उनका  वेतन  नियमित  और  तदर्थ  पदोन्नत  व्यक्तियों  के

 बीच  बिना  किसी  अन्तर  के  निर्धारित  किया  जाना

 क्या  सरकार  ने  एक  विद्वष  छुट्टी  याचिका  दायर  की  थी  जो  20  1987  को  रह

 कर  दी  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मन्त्रालय  के

 दिनांक  14  1975  के  उन  आदेशों  को  कार्याल्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  जो  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  के  उन  सभी  सहायक  इ  जीनियरों  पर  लाग  होते  हैं  जो  ।  1973  के  पद्चात्

 कार्यपालक  इ  जीनियरी  के  पद  पर  नियमित  रिक्तियों  में  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्नत  हुए

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 हाहरी  बिकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  हां  ।

 से  केन्द्रीय  प्रशासनिक  प्रधान  नई  दिल्ली  द्वारा  दिए  गए

 निर्णय  के  अनुसरण  में  समभोते  के  अनुसार  याचिका  दाताओं  को  वेतन  निर्धारण  तथा  वेतन  में  वृद्धि
 का  लाभ  देने  के  लिए  सरकार  ने  3-6-1987  को  आदेश  जारी  कर  दिए  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है
 कि  समझौते  के  अनुसार  वेतन  निर्धारण  और  वेतन  में  वृद्धि  का  लाभ  केवल  याचिका  दाताओं  को  ही
 दिया  जाए  ।

 विजिअंजम  मत्स्य  बन्दरगाहू  पर  ब्यय

 2028.  भ्री  ए०  चाल्स  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
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 सातवीं  योजना  केरल  विजिअंजम  मत्स्य  बन्दरगाह  के  निर्माण  के  लिए  कुश
 कितनी  राशि  आबंटित  की

 अब  तक  इस  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  गई

 इस  बन्दरगाह  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 यह  परियोजना  कव  तक  पूरी  होने  की  सम्भावना

 क्या  इस  परियोजना  के  निष्पादन  में  कोई  विलम्ब  हो  रहा  और

 यदि  तो  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेला  :

 500  लाख  जिसमें  250  लाख  रुपये  केन्द्रीय  सरकार  के  हिस्से  के  रूप  मे  शामिल

 परियोजना  के  प्रारम्भ  होने  से  लेकर  अब  तक  492  लाख  रुपये  की  राशि  व्यय  की

 गई  है  ।

 निर्माण  का  प्रथम  चरण  पूरा  हो  गया  है  तथा  द्वितीय  चरण  पूरा  होने  वाला  तृतीब

 चरण  के  निर्माण  कार्यों  के  लिए  निविदाए  माँगी  गई

 निर्माण  कार्य  पूरा  होने  की  लक्ष्य-तिथि  1990

 जी  महीं  ।

 (a)  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  में  मत्स्प  पत्तन

 2029.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  तमिलनाडु  में  कुछ  ओर  मत्स्य  पत्तन  बनाने  का  विचार  यदि

 तो  इनके  लिए  कौन-कौन  स्थान  चुने  गए

 क्या  सरकार  का  तमिलनाडु  के  पश्चिमी  तट  पर  बड़ी  संख्या  में  मछलियों  की

 लग्धता  और  उस  क्षेत्र  में  बड़ी  संख्या  में  मछुआरों  के  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  एक  मत्स्य  पत्तन

 बनाने  की  बहुत  समय  से  की  जा  रही  मांग  पर  भी  विचार  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कषि  सन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  थिभाग  में  राज्य  संत्री  योगेनरा  :
 जी  नहीं  ।

 और  तमिलनाडू  के  पश्चिमी  तट  के  70  कि०मी०  छोटे  क्षेत्र  मे ंसरकार  का  मत्स्यन

 बन्दरगाह  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  एक  मत्स्यन  बन्दरगाह  थिन्नामुट्टम  में  बनाया  जा

 रहा  है  जो  पश्चिमी  तट  से  ज्यादा  दूर  नहीं  है  ।  चिन्नामुट्टम  इस  इलाके  के  मछुआरों  की  आवश्यकताबों

 की  पूर्ति  कर  सकता  है  ।
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 द्रदर्शन  घारावाहिक  का  प्रसारण

 2030.  भरी  निर्मल  खनत्रो  ;  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दूरदशंन  द्वारा  विगत  में  घोषित  किए  गए  घारावाहिक  के  निर्माण  और
 उसके  प्रसारण  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई

 कया  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  ने  तथा  का  साथ-साथ  प्रसारण

 न  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  क०  :

 घारावाहिक  का  निर्माण  दूरदशंन  द्वारा  बल्कि  एक  गैर-सरकारी  निर्माता  द्वारा  किया  जा  रहा
 है  |  दूरदर्शन  ने  अभी  तक  निर्माता  को  केवल  संकल्पना  के  लिए  स्वीकृति  दो  है  ।

 और  हां  ।  दो  कहाकाथ्यों  पर  कार्यक्रमों  को साथ-साथ  टेलीकास्ट  करना

 इयक  नहीं  समझा  गया  था  ।

 केरल  में  मत्स्य  पालन  के  लिए  सहायता

 2031.  थ्रो  वक्कम  पुरुषोशमन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  लिए  केरल  में  मत्स्य  पालन  के  लिए  कितनी

 सहायता  दी
 केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रति  किसान  प्रति  हैक्टेयर  सहायता  राषि  दिए  जाने  के  संबंध  में

 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  में  मत्स्य  पालन  करने  वाले  किसानों  को  केन्द्रीय  प्रायोजित

 मत्स्य  पालक  विकास  अभिकरणों  के  माध्यम  से  दी  गई  सहायता  किसानों  को  मत्स्य  पालन  हेतु  आकर्षित

 करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  और

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  कारयंक्रम  की  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ताकि

 इन  किसानों  के लिए  और  अधिक  आकर्षक  बनाया  जा  सके  ?

 क्षि  संत्रासय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेखा  :
 से  वर्ष  1987-88  के  लिए  केरल  में  चार  (4)  मछुआ  विकास  एजेंसियों  के  लिए  व्यय  के  केन्द्रीय

 अंधा  हेतु  अभी  तक  1.64  लाख  रुपये  की  धनराशि  मंजूर  की  गई

 मछुआ  विकास  एजेंसियों  के  अन्तगंत  तालाब  विकास  और  उवरक  और

 खाद  जं॑से  प्रथम  वर्ष  में  उपयोग  किए  जाने  वाले  आदानों  की  लागत  का  25  प्रतिशत  राजसहायता  के
 हूप  में  उपलब्ध  कराया  जाता  है  |  यह  सहायता  अधिक  से  अधिक  प्रति  किसान  प्रति  हैक्टयर  3000/-
 रुपए  की  विभिन्न  राज्यों  की  मांग  के  आधार  पर  राजसहायता  की  अधिकतम  सीमा
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 1987-88  से  बढ़ाकर  प्रति  किसान  प्रति  हैक्टेयर  5000  रुपए  कर  दी  गई  हैं  ताकि  और  ज्यादा

 मछुआरों  को  मछली  पकड़ने  के  कार्य  को  शुरू  करने  की  ओर  आकर्षित  किया  जा  राज  सहायता
 की  लागत  भारत  सरकार  ओर  राज्य  के  बीच  50:50  आधार  पर  वहन  की  जाती  है  ।

 केरल  में  हाल  ही  में  मंजूर  की  गई  खारे  जल  संबंधी  मछुआ  विकास  एजेंसी  के  अन्तमंत  तालाब
 विकास  संबंधी  पू  जीगत  लागत  ओर  प्रथम  फसल  के  लिए  आदानों  की  कुल  लागत  का  25  प्रतिशत
 राजसहायता  के  रूप  में  उपलब्ध  कराई  जाती  जो  अधिक  से  अधिक  प्रति  किसान  प्रति  हैक्टेयर
 30,000  रुपए  की  राजसहायता  की  लागत  केखद्र  और  राज्य  के  बीच  50:50  आचार  पर  वहन
 को  जायेगी  ।

 आकाशवाणी  और  द्  रदर्शनत  हारा  आायीजित

 राष्ट्रीय  कषि  सम्मेलमों  के  लिए  भावाएं

 2032.  भरी  टोम्बो  सिह  :  क्या  सथना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  दिवसों  पर  आकाशवाणी  और  दूरदद्ंन  द्वारा  भायीजिंत

 किए  जाने  वाले  राष्ट्रीय  कवि  सम्मेलनों  में  आठवीं  अगुयूची  की  भाषाओं  के  अलावा  अन्य  भाषाओं  को
 भी  सम्मिलित  करने  का

 यदि  तो

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उक्त  सम्मेलनों  में  उत  भाषाओं  को  अब
 तक  सम्मिलित  न  करने  के  कारण  इन  भाषा  बोलने  वाले  ग्रपों  में  भारी  असन्तोष

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  क०  :  राष्ट्रीय  दिवसों
 पर  केवल  आकाशवाणी  ही  कवि  सम्मेलनों  का आयोजन  करता  इस  समय  संविधान  की  आठवीं

 अनुसूची  में  शामिल  भाषाओं  से  भिन्न  किसी  अन्य  भाषा  का  इन  सम्मेलनों  में  शामिल  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  भाषाओं  में  प्रचलित  विभिन्न  साहित्यिक  प्रवृत्तियों  का  व्यापक  चित्रण  करने  के

 उह्द  हय  से  आकाष्यवाणी  गणतंत्र  दिवस  की  पूव॑  संध्या  पर  एक  वार्षिक  सर्व  भाषा  कवि  सम्मेशनन  आयोजित

 करता  यह  आवश्यक  है  कि  कविताएं  भारतीय  एकता  औश  सांप्रदाधिक  सदभाव  पर

 आधारित  कवि  अपनी  भाषाओं  में  अपनी  कविताए  पढ़ते  हैं  और  प्रत्येक  कविता  का  हिन्दी  अनुवाद

 मूल  कविता  के  साथ  प्रस्तुत  किया  जाता  हिन्दी  रूपांतर  को  सभी  हिन्दी  केन्द्रों  से  प्रसारित  किया

 जाता  है  जबकि  अन्य  केरद्न  अपनी  अपनो  जाया  के  रूपांतर  को  प्रस्तुत  करते  इसलिए  सम्मेलन

 भारतीय  संविधान  में  मान्यता  प्राप्त  भाषाओं  तक  सीमित

 सरकार  को  इस  प्रकार  की  शिकायत  या  असन्तोष  की  जानकारी  नहीं

 खारे  भानी  में  मछशी  पालन

 2033.  भी  ए०  जयमोहन  ;  क्या  कृषि  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 31



 लिखित  उत्तर  10  1987

 कया  सरकार  का  खारे  पानी  में  मछली  पालन के  क्षत्र  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  को  प्रवेश
 करने  की  अनुमति  देने  का  विचार

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  निर्णय  से  विशेषकर  के  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश
 में  असंगटित  मछआरों  और  समाज  के  कमजोर  वर्ग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और

 यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 क्वि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेल  :
 जी  हां  ।

 और  असंगठित  मछुआरों  पर  दस  निर्णय  का  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि
 उपलब्ध  खारे  जल  क्षत्र  में  से  खारे  पानी  में  जल  कृषि  के  अन्तगंत  लाए  जाने  वाले  क्षेत्र  का  50  प्रतिशत
 व्यक्तिगत  मछुओं  अथवा  मछआरों  के  समूह  या  मछुवारा  सहकारी  समितियों  के  लिए  अलग  कर  दिया
 यया  है  ।

 ]

 बिहार  सें  बिसान  सेवा

 2034,  क्री  कालोप्रसाद  पाण्डय  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  विमान  सेवा  का  विस्तार  करने  का  विचार  यदि  तो

 इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  से  दिल्ली  से  गोपाल  गंज  जिले  में  साबेया  के  लिए  सप्ताह  में  कम
 से  कम  एक  बार  सीधी  विमान  सेवा  शुरू  करने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  लिया  है  ?,

 नागर  विसानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  लगदीद
 :  विमान  क्षमता  तथा  अधारमूत  सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  आधार  बायुदृत

 की  बिहार  में  गया  और  पूर्णिया  के  लिए  अपनी  सेवाओं  के  विस्तार  की  योजनाए

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 स्टेट  फासंस  कारपोरेशम  भाफ-हृष्डिया  के  फार्मो  से  अजित  लाभ

 2035,  थ्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  फार्मंस  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लि०  एफ०  सी०  का  आंध्र
 प्रदेश  में  अपने  फार्म  स्थापित  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर
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 न  भीम

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  स्टेट  फार्मंस  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ने
 कितना  लाभ  कमाया  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  श्चोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  थोपेला  म  :
 भारतीय  राज्य  फाम  निगम  से  आंध्र  प्रदेश  में  किसी  भी  फामम  को  स्थापित  करने  का  कोई  भी

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  आजकल  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ।3  फार्मों  का
 प्रबन्ध  कर  रही  है  और  निगम  की  आथिक  स्थिति  काफी  असंतोषजनक  निगम  को  वर्ष  [  985-86  के
 दोरान  23.63  लाख  रुपए  की  हानि  हुई  ।  वषं  1986-87  के  लेखों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  है  क्योंकि  लेखा  वर्ष  जुलाई  से  जून  तक  है  ।

 दक्षिणी  दिल्लो  में  किसानों  को  भूखण्डों
 का  आबंटन

 2036.  श्री  माणिकराव  होडल्य  गाबित  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दक्षिण  दिल्ली  के  ऐसे  किसानों  की  संखुणा  कितनी  जिन्हें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 द्वारा  उनकी  मूमि  के  अधिग्रहण  के  बदले  में  250  से  400  वर्ग  गज  तक  के  वैकल्पिक  आवासीय  मूखण्ड
 आबंटित  नहीं  किए  गए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  प्रशासन  के  मूमि  और  भवन  विभाग  की

 रिशें  क्या

 दक्षिण  दिल्ली  में  विभिन्न  कालोनियों  में  ऐसे  विकसित  मूखण्डों  की  संख्या  कितनी  है
 जिन्हें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  इन  किसानों  को  आबंटित  करने  का  और

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इन  किसानों  को  उसी  क्षेत्र  जहाँ  मूमि  अधिग्रहीत  की

 गई  है  और  दिल्ली  प्रशासन  के  मूमि  और  भवन  विशान  द्वारा  प्रस्तुत  आकार  के  वेकल्पिक  रिहायशी

 मूखण्ड  कब  तक  आबंटित  किए  जाए

 बाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शलबोर  :  180

 फिलहाल  आबंटन  हेतु  अपेक्षित  आकार  का  कोई  प्लाट  नहीं

 जब  कभी  प्लाट  उपलब्ध  हो  जाए
 ये  वरिष्टता  क ेआधार  पर  लाटरी  निकाल  कर

 आबंटित  कर  दिए  जाए

 राजस्थान  द्वारा  मदद  डेरो  की  दूध  की  सप्लाई  बन्द  करना

 2037.  श्री  पी०  आर०  कमसारमंगलम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूध  की  कीमतों  पर  विवाद  के  कारण  राजस्थान  में  मदर  डेरी  को

 दूध  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जा  रहे
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 कृषि  अंभ्रातय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्री  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 निर्माण  कार्य  में  लगे  सजबू रों  को  कानूनों  संरक्षण

 2038.  झी  राधाकाँत  डिगाल  :  गया  भ्रम  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  निर्माण  कार्य  में  लगे  मजदूरों  को  कासूनी  संरक्षण  देने  संघंधी

 कुछ  कवम  उठने  का  विचार

 क्या  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 निर्माण  काये  में  लगे  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  क्या  अन्य  कदम  डठाने  का  विचार

 शाम  संजालय  के  राज्य  मंत्री  पोौ०  ए०  :  हां  ।

 हां  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  1948  मजदूरी  संदाय  1936,  अम्तरांजियक

 प्रवासी  कर्मकार  का  विनियमन  और  सेवा  1979  ठेका  श्रम

 और  1970  और  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 1952  जैसे  विभिन्न  श्रम  कानूनों  के  रूप  में  कानूनी  संरक्षण  निर्माण  उद्योग  में  कमंकारों  को  पहले  से  ही

 इपलष्ध  हैं  ।  निर्माण  श्रमिकों  सहित  कमंकारों  के  हितों  का  संरक्षण  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 बेरोजगारों  को  सविधाए

 2039.  थी  वी०  एस०  कृष्ण  कम्पर  :  क्या  भ्रम  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  शिक्षित  और  अशिक्षित  बे रोजगार  लोगों  की  संक्या  कितनी

 क्या  सरकार  नौकरी  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  बेरोजगारों  को  निशुल्क  पोस्टल

 डिमांड  ड्राफ्ट  ओर  डाक  टिकटों  के  संबंध  में  सुविधा  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  को  इस  संबंध  में  समान  भागीदारी

 होगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  सातवीं  योजना  दस्तावेज  के
 देश  में  5  वर्ष  और  उस्लसे  ऊपर  के  आयु  वर्ग  के  बेरोजगार  व्यक्तियों  व

 की  संख्या  का  अनुमान  छठी  योजना  के  अम्त  में  92  लाख

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  कपास  को  खेती

 2040.  थौ  विष्णु  मोदी  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 कया  राजस्थान  में  कपास  की  खेती  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  कम  होती
 भौर

 यदि  तो  राजस्थान  में  कपास  की  खेती  के  संवद्धंन  हेतु  सरकार  का  क्या  प्रोत्साहन  देने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनद्र  :

 फसल  बषं  1985-86  के  दौरान  राजस्थान  और  अन्य  मुरुय  उत्पादक  राज्यों  में  कपास  की  खेती  वाला
 क्षेत्र  निम्नलिखित  सारणी  में  दिया  गया  है  :---

 राज्य  क्षेत्र  हेक्टेयर
 आंध्र  प्रदेश  6.0

 गुजरात  14.0

 हरियाणा  3.4

 कर्नाटक  7.5
 मध्य  प्रदेश  5.2

 महाराष्ट्र  27.5

 पंजाब  5.6

 राजस्थान

 ह
 3.3

 तमिलनाडु  2.6

 अन्य  0.7

 समस्त  भारत  75.8

 बहुत  से  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  राजस्थान  में  कपास  की  खेती  वाला  क्षेत्र  कम  है  क्योंकि

 वहाँ  पर  कपास  को  खेती  मुख्यतया  कुछ  जिलों  तक  ही  सीमित  है  जिसका  कारण  कृषि  जलवायु  संबंधी
 स्थितियां

 राजस्थान  में  मध्यम  रेशे  वाली  कपास  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्य  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  50.50  के  अनुसार  लागत  वहन  करने  के  आधार  पर  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 गहन  कपास  विकास  कायंक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  योजना  के  अन्तगंत  सरकार

 लिखित  के  लिए  राजसहापता  देती  (1)  प्रजनक  और  आधारी  बीजों  का  (2)  प्रमाणित

 बीजों  का  उत्पादन  और  वितरण  (3)  प्रदर्शन  प्लाट  तैयार  करना  और  (4)  कपास  ग्रेंडिंग  केन्द्रों  की

 स्थापना  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  के  लिए  166.90  लाख

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्ष॑त्र  योजना  के  लिए  अतिरिक्त

 घनराशि  मंजूर  करना

 2041.  थ्री  मुरलीघर  माने  :  कया  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रमुख  विकास  परियोजनाओं  के
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 कार्यान्वयन  हेतु  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षंत्र  की  योजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  मंजूर  करने  पर
 विचार  कर  रहो  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  और  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  की  योजनाओं  तथा  परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  धन  की  स्वीकृति  हेतु  सातवीं

 पंचवर्षोंय  योजता  की  मध्यावधि  समीक्षा  में  विचार  किए  जाने  के  लिए  सरकार  प्रस्तावों  की  जांच  कर

 रही  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  आल  के  बीज  फार्म

 2042.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरों  :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  भारत  सरकार  के  आल  के  कितने  बीज  फाम॑  हैं  ओर  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  इन  फार्मों  द्वारा  अधिक  उपज  देने  वाली  कौन-कौन  किस्मों  क ेबीज  विकसित  किए  और

 इन  बीजों  का  वितरण  किन-किन  राज्यों  को  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  भार/८  सरकार/भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद/केन्द्रीय  आलू  अनुसंघान  संस्थान  का

 केवल  एक  आलू  बीज  फाम॑  है  यानी  कुफरीफागू  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  यहां  आलू  की  कोई  नई
 किस्म  विकसित  नहीं  की  गई  ।  इन  वर्षो  के  दोरान  किस्म  कुफरी  ज्योति  का  प्रजनक  बीज  का

 उत्पादन  किया  गया  है  ।

 इस  फामं  में  उत्पादित  किस्म  कुफरी  ज्योति  के  बीजों  को  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश
 तथा  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  वितरित  किया  गया  है  ।

 कपास  का  लाभकारी  मूल्य

 2043.  श्री  रणजोत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३४

 देश  में  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  कपास  वर्ष  1986-87  के  दौरान  कितने  क्षेत्र  में  कपास
 की  खेती  की  गई  और  कपास  का  कितना  उत्पादन

 वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  में  देश  में  कपास  की  लगभग  कितनी  मांग  थी  और  वास्तव
 में  कितनी  खपत  हुई

 क्या  घरेलू  खपत  की  तुलना  में  कपास  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  देश  में  अतिरिक्त
 कपास  का  मंडार

 यदि  तो  क्या  देश  में  कपास  का  उत्पादन  करने  वाले  किसान  और  विशेष  रूप  से

 गुजरात  के  अपने  उत्पादों  क ेअलाभकारी  कम  मूल्य  प्राप्त  होने  की  गम्भीर  समस्या  का  सामना
 कर  रहे  ओर
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 यदि  तो  घरेलू  बाजार  में  कपास  का  लाभकारी  मूल्य  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  तथा  अतिरिक्त  कपास  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  निर्यात  करने  के  संबंध  में  क्या  निर्णय
 लिया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्य  :

 वर्ष  1986-87  के  लिए  कपास  के  अन्तगंत  आवृत्त  क्षेत्र  और  इसके  उत्पादन  का  अनंतिम  अनुमान  नीच

 दिया  गया  है  :--

 क्षेत्र  उत्पादन

 लाख  हैक्टेयर  लाख  गांठ  (170  कि०

 ग्राम  प्रत्येक )

 गुजरात
 13.51  11.16

 अखिल  भारत  70.11  71.80

 कपास  सलाहकार  बोर्ड  ने  वर्ष  के
 दोरान  कपास  की  95  लाख  गांठों  के  उत्पादन  का

 अनुमान  लगाया

 वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  मिल  में  और  कारखाने  से  बाहर  निकालते  ही  कपास  का

 मानित  उपभोग  1985-86  के  86.57  लाख  गांठ  5.10  लाख  गांठों  की  तुलना  में  क्रशः  94.0  लाख  गांठे

 ओर  5.5  लाख  गांठ

 से  कपास  का  उत्पादन  वर्षानुवर्ष  विस्तृत  उतार-चढ़ावों  के आधीन  रहा  पूति

 मांग  को  विद्यमान  परिस्थितियों  में  गुजरात  सहित  देश  में  कपास  की  कीमतें  न्यूनतम  समर्थन  स्तरों  से

 काफी  ऊंची  हैं  ।

 कपास  के  विकास  हेतु  सरकार  के  कार्यक्रम  का  मुख्य  बल  निर्यात  उद्द  दयों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा

 में  अतिरिक्त  कपास  का  उत्पादन  करने  के  साथ  ही  रेशे  की  घरेलू  आवश्यकता  की  पूति  करने  पर  भी

 ।  इस  उद्देश्य  हेतु  किए  जा  रहे  उपायों  में
 ये

 सम्मिलित  हैं  ।

 (1)  कपास  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  में  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  का

 कार्यान्वयन

 (2)  कपास  की  विभिन्न  किस्मों  के  संबंध  में  वर्षानिवर्ष  के  आधार  पर  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों

 की  घोषणा

 (3)  जहां  और  जब  भी  आवश्यक  मंडी  समर्थन  कार्यों  को  शुरू  और

 (4)  कपास  पर  दीर्घावधिक  निर्यात  नीति  का  कार्यान्वयन  करना  ।

 सामाजिक  और  आर्थिक  परिबतंन  संस्थान  का  मछुआरों  को  स्थिति

 के  बारे  में  सर्वेक्षण

 2044.  भी  नर्रासह  सूर्यवंशी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सामाजिक  और  आर्थिक  परिवर्तन  संस्थान  का  देश  में  और  विशेषतया  कर्नाटक  में

 मछआरों  की  दछ्षा  के  बारे  में  विस्तृत  सामाजिक  आधिक  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  और

 है
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 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण  किस  ढंग  से  किया  जायेगा  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो

 एअर  इन्डिया  द्वारा  प्रयोग  किए  जा  रहे  विमानों  को  संचालन  लागत

 2045,  श्री  अमल  दा  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 एअर  इंडिया  द्वारा  इस  समय  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  विभिन्न  विमानों  की  तुलनात्मक
 संचालन  लागत  कितनी  और

 इनमें  से  प्रत्येक  विमान  में  इंधन  की  प्रति  किलोमीटर  खपत  कितनी  है  ?

 नागर  बिसानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  परयंटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश
 :  वर्ष  1986-87  में  एयर  इंडिया  के  पास  विभिन्न  वायुयानों  की  परिचालन  लागत

 निम्भ  प्रकार  है  :--

 बाययान  का  प्रकार  परिचालन  लागत  परिचालन  लानत  प्रति  औसत
 रुपयों  टन  कि  ०मी०

 बोइग  707  2,627.00  7.43

 बोइ ग  747  53,847.00  4.50

 ए  310-300  7,488.00  5.22

 ए  4  11,461.00  5.95

 लोज  पर  माल  बाहक  वायु  यान  :

 3,977.00  3.11

 बोइग  747  एफ  4,978.00  2.23

 प्रति  सीट  किलोमीटर  ई  घन  की  खपत  के  संदर्म  में  ई  बन  बचत  के  तुलनात्मक
 प्रांकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 जायुयान  का  प्रकार  प्रति  सोट  किलोमोटर

 ई  घन  खपत

 ए  310-300  32.00

 ए  4  35.5

 बी  747-200  37.7

 द्रदर्शन  हारा  फोचर  फिल्मों  का  चयन

 2046.  भ्री  हुतन  दलवाई  :  क्या  सूचना  ओर  प्रशारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दूरदशंन  प्रसारण  के  लिए  फीचर  फिल्मों  के  चथन  के  लिए  कौन  मानदण्ड  अपनाये  जाते

 क्या  विगत  में  फिल्मों  की  लोकप्रिय  श्वु  खला  को  एकाएक  बन्द  कर  दिए  जाने  से  दूरदछ्शंन
 के  विरुद्ध  जन  आक्रोश  उत्पन्न  हुआ

 क्या  सरकार  को  लोकप्रिय  फिल्मों  का  प्रदर्शन  बन्द  कर  दिए  जाने  के  विरुद्ध  द्शंकों  से

 शिकायतें  प्र।प्त  हुई  और

 क्या  सरकार  दशकों  की  बढ़ती  हुई  माँग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दूरदशंन  पर  न॒  दिखाई
 गई  कुछ  लोक  प्रिय  फीचर  फिल्मों  को  दिखाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  :  फिल्मों  का  चयन
 निम्नलिखित  मोट  मानदंडों  क ेआधार  पर  किया  जाता  है  :--

 .  राष्ट्री  य/अंतर्राष्ट्रीय  स्तरीय  पुरस्कार
 »  विषयात्मक

 .  चलचित्रिकी  मूल्य
 मनोरंजन

 .  परिवार  के  साथ  देखने  के  लिए

 6.  निर्माण  का  वर्ष  ।

 गु  उम्रवादी  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  देने  वाली  फिल्मों  तथा  किसी

 भी  व्यक्ति  अथवा  समुदाय  को  बदनाम  करने  वाली  फिल्मों  से  बचाया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  के  किसी  भी  जन  आक्रोश  की  जानकारी  नहीं  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 vA

 +

 ७

 झु  ऋण  में  टेलीचिजन  टावर  को  स्थापना

 2047.  भौ  प्रोहम्मब  अयूड़  खां  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ऋ्कुनू  में  टेलीविजन  टावर  स्थापित  की  जाने  की  माँग  काफी  समय  से  की  जा  रही

 है  और  इस  कार्य  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रावधान  किया  गया

 भ्भुन्  में  टेलीविजन  टावर  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  और

 इस  सबंध  में  देरी  के  कया  कारण

 सूचमा  और  प्रसारब  मंत्रालय  के  राज्य  यंत्री  ए०  के  ०  ;  जी

 और  भु मुनू  में  प्रस्तावित  100  वाट  के  दूरदर्शन  ट्रॉसमीटर  को  स्थाप्रित  करना

 योजना  संसाधनों  के  वाषिक  आबंटन  और  आवश्यक  द्रांसमीटर  उप्रकराणों  की  क्रापूर्ति  के  लिए  स्वदेशी

 निर्माताओं  द्वारा  लिए  जाते  वाले  समय  पर  निर्मर  करता
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 सिक्षिकम  में  टलोविजन  सेवा  का  विस्तार

 2048.  भोमती  डो०  के०  भष्डारी  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिक्किम  सरकार  ने  उच्च  शक्ति  के  टी०  बी०  ट्रांसमीटर  बरी
 स्थापना  के  लिए  कुछ  जमीन  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भ्रव  तक  क्या  प्रगति  हुई  ?

 सूचना  और  प्रश्टरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  राज्य  सरकार
 लम्बे  पत्राचार  के  गंगतोक  में  1  किलोवाट  के  दूरदशंन  ट्रांसमीटर  तथा  कायंक्रम  निर्माण

 सुविधाप्नों  की  स्थापना  के  लिए  चुनी  गई  भूमि  के  एक  भाग  वा  वब्जा  1987  में  दूरदर्शन  को
 दिया  था  ।

 जबकि  एस०  ए०  सी०  एफ०  ए०  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  सिविल  निर्माण  कार्य
 सौंपने  के  लिए  प्रारंभिक  कारंवाही  शुरू  कर  दी  गई  कुछ  उपब-रणों  की  सप्लाई  के  लिए  श्रा्डर
 भी  निर्माताप्रों  को  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 लक्ष्य  की  तुलना  में  मत्स्य  उत्यादन

 2049.  श्री  अमर्रासह  राठवा  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  से  अ्रब  तक  क्षेत्रवार  मछली  उत्पादन  के  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  की  तुलना
 में  वास्तव  में  कितना  उत्पादन

 क्या  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  पूरे  नहीं  हुए  यदि  तो  इसके  बया  करण

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  तथा  निर्यात  करने  के  लिये  मछलियों  की  मांग  बद्ब-प्रतिवर्ष
 बढ़तो  जा  रही  भ्ौर

 यदि  तो  उक्त  मांग  को  तथा  निर्यात  संबंधी  दायित्व  को  पूरा  करने  के  लिए  बया

 कृदम  उठाये  गये  हैं  ।

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेया  :
 झोर  1985-86  से  मछली  उत्पादन  के  लक्ष्य  श्लौर  उपलब्धियाँ  इस  प्रकार  है  :--

 मीटरी  टन

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 समुद्री  कुल  समुद्री  कुल

 1985-86  79.00  11.00  30.00  17.16  11.60...  28.76

 1986-87  18.50  12.50  31.00  16.82  12,34  29.16
 नीली >-2
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 प्रन्तदेंशीय  मछली  उत्पादन  लक्ष्यानुसार  बढ़ता  रहा  समुद्री  मछली  उत्पादन  का  लक्ष्य

 पिछड़  रहा  जिसका  मुछ्य  कारण  यह  है  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  जितनी  नौकायें
 चलाने  का  अनुमान  था  उससे  कम  संख्या  में  नौकाएं  चली  हैं  ।

 हाँ  ।

 मांग  श्लौर  निर्यात  की  जरूरत  को  पूरी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यान्बित
 किये  गये  कुछेक  महत्वपूर्ण  कायंक्रम  इस  प्रकार  हैं  :--

 समुद्री  क्षेत्र  :

 (1)  5,000  परंपरागत  मत्स्यन  नौकाओं  के  मशीनीकरण  द्वारा  इस  क्षेत्र  क ेआधुनिकीकरण
 तथा  समुद्र  तट  पर  लग  सकने  वाली  200  उन्नत  नौकाएं  चलाने  के  लिए  राज्यों  को

 (2)  वतंमान  योजना  के  प्रन्त  तक  संसाधन  विशेष  मत्स्यन  नौकाष्नों  में  भ्रायातित
 और

 चार्ट
 नौकाओं  के

 विवेकपूर्ण
 सम्मिश्रण  से  उनकी  संख्या  500  तक  बढ़कर  गहरे

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  बेड़े  को  बड़ा

 (3)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  बाली  स्वदेश  में  बनी  नौकाओं  की  लागत  पर  33  प्रतिशत

 राजसहायता  मुहैया

 (4)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  नोकाएं  खरीदने  के  लिए  31-3-87  तक  नौवहन
 विक्राम  कोष  समिति  तथा  उसके  बाद  भारतीय  नौवबहन  ऋण  श्रौर  निवेश  कम्पनी  के

 माध्यम  से  भ्रासान  शर्तों  पर  ऋण  मुहैया

 (5)  मत्स्यन  सर्वेक्षणों  में  बृद्धि  और  बड़ी  भ्रौर  छोटी  बन्दरगाहों  पर  मत्स्यन  गोदियों  का
 तथा  छोटे  मत्स्यन  केन्द्रों  पर  तट  पर  माल  के  रख-रखाव  की  सुविधाश्रों  का

 (6)  मत्स्यन  नौकाओ्रों  पर  काम  करने  के  लिए  मत्स्यन  कमियों  को

 (7)  सक्रिय  मदुप्रारों  के लिये  सामूहिक  दुघंटना  बीमा  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 राज्यों  को  50  प्रतिशत

 अस्तर्दशीय  क्षेत्र  :

 (8)  राज्यों  में  वाणिज्यिक  प्राकार  45  मत्स्य-बीज  हैचरियों  के  निर्माण  द्वारा  मत्स्य

 बीज  उत्पादन  को

 (9)  मछली  पालन  के  विकास  के  लिये  जिला  क्तर  पर  भ्रनेक  मछलो  पालक  विकास

 एजेन्सियों  की

 (10)  समेकित  खाना-पानी  भत्स्य  ख्वारा-पानी  मत्स्य  पालक  विकास  एजेन्सशियों  तथा

 समुद्र  तटीय  राज्यों  श्रौर  संध  शासित  प्रदेशों  प्रोौर  कुछेक  थल  क्षेत्र  के  राज्यों  में

 दर्शी  झींगा  हैचरियों  झौर  फार्मों  की

 (11)  चुनिन्दा  केन्द्रों  में  जल-मल  वाले  मत्स्य  फार्मों  की
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 पाकिस्तान  धोौर  बंगलादेश  द्वारा  उच्च  शक्ति  बाले  टेलीविजन  ओर  रेडियो  स्टेशन

 स्पांपित  करना

 2050,  भी  अमर्रासह्  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  प्लौर  बंगलादेश  की
 सीमा  के  साथ  रहने  वाले  लोग  भारतीय  टेलीविजन  कार्यक्रम  देखने  की  अपेक्षा  उन  देशों  के  बेहतर
 कार्य

 क्रम  देखते  हैं  क्योंकि  उन  देशों  द्वारा  सीमावर्तों  क्षेत्रों  में  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  स्थापित  विए
 गए

 यदि  तों  क्या  सरेकार  का  विचार  इने  क्षेत्रों  के  लिए  टेलीविजन  कार्यक्रमों  में  सुधार
 करने  का  है  ताकि  वहाँ  के  लोग  कैवल  मारतीयं  कार्यक्रमों  की  ही  भौर

 गुजरात  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  उच्च  शब्ित  वाले  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  संबंध
 में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 सचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के  ०  :  सरकार  को  इस
 बात  की  जानकारी  है  कि  बंगलादेश  भ्रौर  पाकिस्तान  की  सीमा  से  लगे  क्षेत्रों  में रहने  वाले  लोग  उन

 देशों  से  प्राप्त  टी  ०  वी०  कार्यक्रम  भी  देखंते  ये  भी  रिपोर्ट  हैं  कि  सीमा  की  दूसरीं  तरफ  रहने
 वाले  लोग  भारतीय  टी०  वी०  कार्यक्रम  देखते  हैं  ।

 मातवों  योज॑ना  में  देश  के  सौमावर्ती  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सैवा  के  बिस्तांर  के  लिए  अग्रता
 दी  गई  है  ।  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  में  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  इस  दिशा  में  दूरदर्शन  हमेशा  कदम
 उठा  रहा

 सरकार  गुजरात
 के  सोमावर्ती  क्षेत्रीं  सहित  सीमावर्दो  क्षेत्रों  में  दृरदशन  सेवा  का  विस्तार

 करने  के  लिये  विगेष  मंहत्व  देती  है  ।

 भारतोय  स्वतन्त्रता-सघकष  के  पुराने  सेनानियों  को  जन्म  शताब्दी  मनाने  के  लिए  कार्यक्रम

 2051,  प्रो०  मधु  वष्डवले  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  ग्राकाशवाणी  प्रौर  दूरदर्शन  ने  1889  में  भारतीय  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  पुराने
 सेनानियों  स्व०  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  और  प्राचार्य  नरेन्द्र  देव  की  जन्म  शताब्दी  मनाने  के  लिए
 एके  व्यापंक  केयिक्रेमे  की  योंजेना  बनाई  श्रौर

 यदि  तो  प्रस्तावित  शताब्दी  समारोहों  की  मुश्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  भोर
 झ्राकाशवाणी  झौर  दूरदशंन  दोनों  प्राचार्य  नरेन्द्र  देव  की  जन्म  शताब्दी  पर  स्थानीय  प्राबश्यकताष्रों
 कै  अनुर्तीर  उपयुक्त  कार्यक्रम  प्रसारित/टेलीकास्ट  करेंगे  ।

 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  जन्म  शताब्दो  मनाने  के  लिए  भ्राकाशवाणी  श्र  दूरद्शन  द्वारा
 व्यापक  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  जो  संलग्न  विवरण  1  ध्योर  11  में  दी  गई

 92



 19

 1.

 1909  प्रश्नों  के लिखित

 श्री  जबाहरलाल  नेहरू  को  जन्म  शताददो  के  संबंध  में  प्रस्तावित  रेडियो  कार्यक्रम

 रिकार्ड  के  रूप  में  कुछ  चनींदा  उद्धरण  रिलीज

 प्ताक्षात्कारों  की  श्र  खला  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 पंडित  नेहरू  के  जीवन  के  विभिन्न  पहलुग्नों  पर  कार्यक्रम  :

 स्वतंत्रता  प्रांदोलन  में  नेहरू  का

 संविधान  के  बनाने  में  नेहरू  का

 राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  नेहरू  का

 2

 3

 4.  प्राघुनिक  भारत  के  निर्माण  में  नेहैरू  का

 5.  शांति  और  प्रहिसा  के  लिए  नेहरू  का

 6  एशिया  प्रौर  प्रफ्रीका  में  स्वतंत्रता  प्रांदोलन  के  लिए  नेहरू  का

 ०,  गुट  निरपेक्ष  प्रांदोलन  के  लिए  नेहरू  का  धौर

 8.  राष्ट्रमंडल  को  सशवत  बनाने  में  नेहिझू  का

 भविष्य  दृष्टा  के  रूप  में

 देशमक्त  के  रूप  में

 लेखकं  के  रूप  में

 वित्रा  रक॑  के  रूप  में

 मानबवादी  के  रूप  में

 प्रकृति  के  प्रेमी  और  पर्यावरण  के  रक्षक  के  रूप  में

 खेल  प्रेमी  के  रूप  में

 ग्रल्पसंख्यकों  के  रक्षक  के  रुप  में

 प्राषाधों  प्रौर  संस्कृति  के  रक्षक  के  रूप  में

 वक्ता  के  रुप  में

 मंत्रियों  के  सहयोगी
 के  रूप  में

 बच्चों  से  स्नेह  करने  वाले  के  रूप  में  और

 संसदविदं  के  रूप  में  ।

 2

 का

 9

 एम

 YD

 कन्म्क

 नी

 ५७

 ऐरए

 ४५०

 ७०

 >>

 भ्राकाशवाणी  पंडित  नेहरू  के  प्रसिद्ध  भाषणों  में  से  श्राड़ियो  कैसैटों  श्रोर  एल०  पी०

 भारत  प्लौर  विदेशों  में  रहने  वाते  उनके  निकट  के  सहयोगियों  के  साथ  संस्मरणाट्मक

 93



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 94

 5.

 10  1987

 नेहरू  के  ध्वनिचित्र  :

 1.  प्रमर  युवा

 2...  स्वव्मदृष्टा
 3.  सावधौमिक  शांतिसंस्थापक

 4.  नेहरू

 संगीत  श्रद्धांजलि  :  विशेष  रचनाश्रों  पर  or  रुगम  और  कोरल  संगीत  ।

 द  लास्ट  टेस्टामेंट  ।

 कार्यक्रमों  को  श्राकल्पित  करने  के  लिए  नेहरू  पर  प्रभिद्ध  व्यक्तियों  के  भाषणों
 त्कारों  की  संग्रहालयीय  रिका्डिंग  को  व्यापक  रूप  से  उपयोग  किया

 वूरदशन
 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  जन्म  शताब्दी  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  निम्नलिखित

 कार्यक्रमों  की  योजना  है  :--

 (1)  प्रसिद्ध  फिल्मी  हस्ती  केनेथ  ग्रिपि.थ  द्वारा  प्रस्तुत  और  निर्मित  नेहरू  से  जुड़

 (2)

 (3)

 स्थलों  पर  फिल्माई  गई  एक  फिल्म  ।

 एक  छहमहाद्वोपोय  अंतरिक्ष  सेतु  :  इस  वायंक्रम  में  छह  महाद्वापों  के  प्रसिद्ध

 वैज्ञानिक  भोर  विद्वान  इक्ट०  होगे  जो  उपग्रहों  के  माध्यम  से  6  चुनींदा
 स्थानों  से  जुड़े  हुए  90  मिनट  के  सजीव  टेली  सम्मेलन  में  भाग

 नेहरू  जैसा  मेंने  देखा  :  जीवन  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  ऐसे  पुरुषों  भ्रौर  महिलाओं  के

 संस्मरणों  का  कार्यक्रम  जिन्होंने  तो  पंडित  जी  के  साथ  काम  किया  प्रथवा

 व्यक्तिगत  संपर्क  के  कारण  उनसे  प्रभावित  साक्षात्वाणों  समय  ग्रौर  स्थान

 के  सार  को  लाने  के  लिए  उन  स्थलों  पर  रिकार्ड  किया  जाएगा  जो  उनकी  मुलाकातों
 या  संस्थाओ्रों  से  संबंधित  रहे  :

 कम  से  कम  ३  घंटे  के  चार  कार्यक्रमों  का  प्रस्ताव  है  ।

 बि  लास्ट  टेस्टासेंट  :  प्रसिद्ध  दस्तावेज  वो  गीतात्मक  रूप  देते  हुए  एक  रूपक  ।

 पंडित  जी  की  ग्राफ  पर  ग्राधारित  प्रयाम  बेनेंगल  द्वारा  एक

 धारावाहिक  ।

 नेहरूਂ  |  एम०  वी०  के०  मूर्ति  द्वारा  जवाहरलाल  नद्ृरू  ट्रस्ट  के  लिए
 बनाई  गई  एक  डाकुमेंट्री  फिल्म  ।

 पझानस्द  मवन  :  एक  डाकुमेंट्री  फिल्म  ।

 स्वतंत्रता  ग्रांदोलन  की  गतिधिधियों  का  महाकाव्य  केन्द्र  जिसने  ऐसे  कई  निर्णय

 देखे  जिन्होंने  पूरे  राष्ट्र  के  भविष्य  कौ  प्रभावित  किया  झर  ऐसे  उतार  चढ़ाब
 जिनसे  स्वतंत्रता  प्लांदोलन  के  दौरान  झ्ानन्द  भवन  को  गुजरना  पड़ा  ।
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 सुनीरका  स्पूनिसिपल  बाड़  के  निवासियों  की  शिकायतें

 2052,  प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुनोरका  म्युनिष्तिपल  वार्ड  के  निवासियों  ने  श्रपनी  रेजीडस्ट  वेल्फेयर  एसोसिएशन
 के  माध्यम  से  प्रपनी  शिकायतों  के  बारे  मे  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  एक  ज्ञापन  भेजा

 यईरि  तो  क्या  एसोसिएशन  ने  मुनीरका  में  फ्लेटों  के  चारों  श्रोर  बाउन्ड्री  दीवार

 सड़कों  को  समतल  सड़कों  पर  शेशनी  की  स्थिति  में  सुधार  करने  श्रौर  पानी  की  कमी
 को  दूर  करन  की  माँग  की  श्रौर

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मुनीरका  स्थिति  फ्लेटों  के  निवासियों  की
 शिकायत  को  दूर  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  तथा  हां  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  तथा  दिल्ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  जो  इससे  सम्बन्धित  को
 निवासियों  की  इन  शिक्षायतों  को  दूर  करने  के  जिए  कहा  जा  रहा  है  ।

 उर्वरक  संयंत्रों  का  भ्रधुनिकोकरण

 2053.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  कुछ  उवंरक  संयत्रों  का  पभ्राधुनिकीकरण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-विन  उवंरः  संयंत्रों  का  ग्राधुनिकीकरण  करने  का  प्रस्ताव

 आधुनिकोकरण  कार्यक्रम  को  ठार्यान्वित  द:रने  के  लिए  क्रितनी  धनराशि  नियत  की
 गई  £;  झौर

 तस््संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उबरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्रार०  :  से  :  जी  हाँ  ।

 विवरण  नीचे  दिये  गये  हैं  :---

 आधुनिकीकरण/पुनरुद्वा  र  के  लिए  प्रस्तावित  योजना  में  प्रावधान

 उवंरक  संयंत्र  का  नाम

 2  3

 1.  राष्ट्रीय  कंमिकल्स  एण्ड  फरटिलाइजसं  लि०  .

 ट्राम्बेना  के  प्रमोनिया  संयंत्र  का  पुनर्वास  38  करोड़  रुपये

 2...  मद्रास  फटिलाइजस  लि०

 एन  पी  के  एवं  उपयोगिता

 संयंत्रों  का  श्राधुनिकीकरण  25  करोड़  रुपये
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 3,  हिन्दुस्तान  फ्रटिलाईजसं  कार्मोरेशन  लि०
 बाम  दुर्मापुर  क्षया  बरोनी  एकको  का

 पुनझुद्मर  60  करोड़  रुपग्ने

 फटिलाइजस  एण्ड  कमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०
 अमोनिया  एवं  यूरिया  संयत्र  का  ग्राधुनिकीव.रण

 ब्

 तथा  उद्योममंड्रल  नवीकरण  23  करोड़  रुपये

 5.  फटिलाइजर  कार्पोड्रेशन  भाफ  इंडिया

 (7)  रामागृष्डम  एवं  तालबचर  एककों  का  पुनर्वास  40  करोड़  रुपये

 गोरखपुर  संयंत्र  का  पुनर्वास  एवं  पुनकृद्वार  33  करोड़  रुपये

 (111)  सिन्दरी  स्थिति  पावर  संयंत्र  का  श्राधुनिकीकरण  50  करोड़  रुपये

 6.  प्रोजेक्टस  डेबलपमेंट  इजिड्या  लि०

 उत्प्रेरक  भ्राधुनिकीकरण  14.90  करोड़  रुपये

 7.  नेशनल  फटिलाइजसं  लि०
 प्रमोनिया  संयंत्र  का  प्राधुनिकीकरण  30.84  करोड़  रुपये

 8...  इण्डियन  फारमसं  एण्ड  फटिलाइजस  कोग्नोपरेटिव
 कलोल  तथा  फूलपुर  स्थित  संयंत्रों  +  पुनर्वास  योजना  में  कोई

 तथा  प्राधुनिकीकरण  हेतु  परियोजना  प्रावधान  नहीं  है
 तथापि  विश्व  बँक

 विद्वेज़ी  मुद्रा  में

 49.50  करोड़  रुपये
 का  वित्त  प्रबन्ध
 करने  हेतु  वचनबद्ध

 हैं  ।

 अश्विल  भारतीय  मछुप्ता  आयोग  का  गठन

 2054.  श्री  मोहन  भाई  पठेल  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मछुझा  समुदाय  के  सामने  झ्राने  वाली  समस्थाझों  का  भ्रध्ययत्त  करने

 तथा  उनकी  दहन  समस्याझों  के  समाधान  के  लिए  सुझाव  देने  हेतु  एक  भ्रखिल  भारतीय  महछुभझा  भ्रायोग

 गठित  करने  क्रा  ब्रिब्नाइ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गया  यह  सच  है  कि  प्रनेक  मसुप्नारे  ग़रीबी ऊँ  py  शव  1  से  बीच्रे  जीवन  याप्रन  कर  रहे

 धोर
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 यदि  तो  उनकी  सभस्याश्रों  के  समाधान  में  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  क्या
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेल्  :
 ह

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 जी  हाँ  ।

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  मदुझारों  की  सामाजिक-भ्राथिक  परिरिथतियों  में
 करने  के  लिए  ग्रस्तदेंशी  तथा  समुद्री  मात्स्यकी  क्षेत्रों  में  कई  योजनाएं  क्रियान्वित  कर  रहो
 प्रन्तदेशी  क्षेत्र  मुख्य  योजनाप्रों  में  मछली  पालक  विकास  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  गाँव  के  टैंकों

 तथा  तालाबों  में  गहन  मछली  मत्स्य  बीज  हैचरियों  का  जलाशयों  में  मात्स्यकी  का
 खारे  पानी  में  मछली  पालन  प्रादि  शामिल  समुद्री  क्षेत्र  मुख्य  योजनाश्रों  में  मत्स्यन

 बन्दरगाहों  तथा  उतारने  के  केन्द्रों  के  निर्माण  द्वारा  मत्स्यन  नौकाभों  को  माल  उतारने  तथा  सम्भालने
 की  सुविध्पएं  प्रदान  पारम्परिक  मत्स्यन  जलयानों  में  मोटर  तट  पर  लगने  वाले
 जलयानों  सहित  यंत्रीकृृत  नौकाग्रों  को  प्रारम्भ  सक्रिय  मछुआरों  के  लिए  समूह  दुधघंटना
 बीमा  योजना  तथा  मछुआरों  के  लिए  राष्ट्रीय  कल्याण  निधि  ज॑ंसी  मछुझारा  कल्याण  योजनायें

 शामिल  हैं  ।  ॥  ह

 ध्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  द्वारा  बिसान  किराए  में  कमो  करना

 2055.  डा०  बी०  एल०  हैलेश  :  क्या  नागर  बिमानत  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कंपनियों  ह्वारा  किराये  में  भ्रत्यधिक  कमी  किये  जाने  की

 जानकारी  है  जिसके  कारण  भारत  की  राष्ट्रीय  विमान  सेवा  को  राजस्व  की  हानि  हो  रही  है

 यदि  तो  इन  विमान  कंपनियों  श्रोर  ट्रेबल  एजेन्सियों  द्वारा  इस  प्रकार  की

 कारक  व्यापारिक  व्यवहार  प्रपनाने  के  लिए  क्या  तरीका  प्रपनाया  जाता  कुमी  को  राशि  को  पूरा
 करने  के  लिए  उन्हें  नकद  राशि  कहां  से  मिलती  है  जबकि  भुगतान  चेक  द्वारा  किया  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  विमान  कंपूनियां  एग्जीक्यूटिव  बलास  का  किराया  लेकर

 यात्रियों  को  उनके  गंतव्य  स्थान  पुर  पहुंचाने  पर  फालतू  किराया  वापस.कर  देती  हैं  श्रथवा  यदि  कोई

 यात्री  बीच  में  ही  उत्तर  जाये  तो  उसे  निःशुल्क  होटल  झौर  उसके  गंतव्य  स्थान  के  लिए  परिवहन
 उपलब्ध  कराते  प्रौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  कम  मूल्य  किए  जाने  को  समाप्त  करने  तथा  उपयुक्त  भ्राचरण

 संहिता  तैयार  करके  ट्रैवल  एजेन्सियों  के  व्यापारिक  लेन-देन  पर  निगरानी  रखने  तथा  दोषी  व्यक्तियों
 को  सजा  देने  के  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 Spe  सागर  विसानत्त  संत्रालय  मंत्री  तथा  पयंटन  सेंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश

 अाईटलड़):2::क)  भौर  (ख)-+:विमात  .  किरायों  में  कटोती  केरना  गैर-काननी  प्रक्रिया  इस

 प्रकार  की  गतिविधि  में  लिप्त  किसी  भी  एयरलाइन  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  कटोती

 के  इन  तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 97



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  10  198  :

 और  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  शिकायत
 मिलने  पर  नागर  विमानन  महानिदेशालय  द्वारा  संबंधित  एयरलाइनों  को  करो  श्लौर  छोड़
 दोਂ  श्रादेश  जारी  किये  जाते  हैं  तथा  इंडियाਂ  प्रतिनिधियों  का  के  माध्यम
 से  सभी  एयर  लाइनों  केवल  प्रनुमोदित  किराए  ही  लेने  पर  जोर  दिया  जाता

 मछलो  उद्योग  के  लिए  दोघंकालोन  योजना

 2056,  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  मछली  उद्योग  के  संवर्धन  के  लिए  कोई  दीघंकालीन  योजना  बनाई  गई  जिसका

 उद्देश्य  समुद्रो  संसाधनों  से  प्रोटीन  की  सप्लाई  में  वद्धि  करना  श्रौर  भ्रपनी  आजीविका  के  लिए  मछली
 पकड़ने  पर  निर्भर  लोगों  को  सीधे  रोजगार  दिलाना

 यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  रूप  रेखा  क्या

 क्या  प्रबंध  व्यवस्था  मछली  मछली  पालने  की  गटिविधियों  तथा  मत्स्य  संसाधन

 क्षेत्र  में  सुघार  हो  जाने  के  कारण  जलवीय  उत्पादन  में  वृद्धि  के  परिणाम  स्वरूप  मानव  उपयोग  के  लिए

 उपलब्ध  कुल  उत्पादन  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि  हो  प्ौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  यौगेरद्त  :

 जी

 समुद्री  मात्स्यकी  के  संवर्धन  के  बनाई  गई  मध्यावध्िि  तथा  दीघंकालिक  योजना  को

 विस्तृत  रूपरेखा  नीचे  दी  नई  है  :  -

 --  परम्परागत  जलयानों  का  घीरे-धीरे  मशीनीकरण  जिस्रमें  सातवीं  योजना  के

 दौरान  5000  जलयानों  का  मशीनौकरण  करने  को  योजना  है  ।

 --  1989-90  तक  समुद्र  के  किनारे  पर  उतरने  वाले  202  जलयानों  को  शुरू  करन  के

 साथ-साथ  उन्नत  मत्स्यन  जलयानों  को  शुरू  करना  ।

 --  गहन  समुद्र  मत्स्यन  जलयानों  के  एक  बहत्  बेड़े  का  निर्माण  जिसमें  सातवीं
 योजना  के  अंत  तक  बेड़े  व  संश्ष्या  बढ़ाकर  500  करने  की  योजमा  है|

 --  मत्स्थन  बन्दरगाहों  प्रौर  प्रवतरण  केन्द्रों  तथा  प्रन्य  पग्रवसंरचनात्मक  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करके  मछली  पकड्ने  के  बाद  होने  वाली  हानि  को  कम

 --  समुद्री  संसाधन  सर्वेक्षण  को  बढ़ाना  तथा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  कर्मियों
 को  प्रशिक्षण

 जी  हां  ।

 जल-कृषि  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  :--

 --  केन्द्रीय  सरकार  ने  भावी  जलकृषकों  को  टंकों  श्लौर  तालाबों  तथा  सारे  पानी  के  क्षेत्रों
 को  दीघंकालिक  पट्टे  पर  देने  के  लिए  राज्यों/धंध  शासित  क्षेत्रों  को  प्राषष्यक
 निर्देश  जारी  किए
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 19  1909  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 --  मत्स्य  पालकों  को  मत्स्य  पालक  विकास  एजेसी  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  प्रशिक्षण

 --  सातवीं  योजना  के  श्रन्त  तक  2.25  लाख  हैक्टेयर  जल-क्षेत्र  को  गहन  जलकृषि  के
 प्रन्तांत  लाने  के  लिए  1989-90  तक  संचयी  संछया  में  200  मत्स्य  पालक  विकास
 एज॑सियों  की  स्थापना

 --  गहन  मत्स्य  पालन  के  लिए  प्रच्छी  किस्म  के  मत्स्य  बीजों  की  प्रापूर्ति  में  वृद्धि  करने  के
 लिए  संचयी  सद्या  में  45  आधुनिक  मत्स्य  बीज  हैचरियों  का  चालू

 --  नमागंदर्शी  मलजल-पोषित  मत्स्य  फार्मों  की  स्थापना

 “-  समेकित  खारा  पानी  मत्स्य  फाम॑  विकास  परियोजना  को  क्रियान्वित  जिसमें
 खारे  पानी  के  फार्मों  तथा  खारा  पानी  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  को  बढ़ावा  देने
 की  व्यवस्था  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  से  5  मागंदर्शी  खारे
 पानी  के  फार्मों  श्रोर  5  मार्गंदर्शी  झींगा  बीज  हैचरियों  की  स्थापना  करना  ।

 नारियल  विकास  बोडे  द्वारा  राज्यों  को  धन  का  वितरण

 20:  7.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नारियल  विकास  कोचीन  द्वारा  पष्षिचमी  बंगाल  को
 केरल  प्लौर  कर्नाटक  राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  कम  घनराशि  दी  गई  प्रौर

 यदि  तो  नारीयल  उगाने  वाले  राज्यों  को  घनराशि  का  समान  रूप  से  वितरण
 करते  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगेसद्र  :
 जी  नहीं  ।  नारियल  विकास  बोडं  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  पर्याप्त  धनराशि  प्रदान  की  गई
 छठी  योजना  के  दौरान  14.166  लाख  रुपये  के  कुल  प्रावधान  में  से  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  गया

 कुल  व्यय  0.93)  लाख  रुपये  ही  था  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  क्षेत्रीय  नारियल  पौधशाला  की  स्थापना
 करने  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  का  उपयोग  भी  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साध्यम  प्राय  वर्ग  प्राय  वर्ग  के  फ्लेटों  के आबटन  में  परिवलेन

 2058.  प्रो०  सारायण  चनन््द  परासर  :  क्या  दाहरो  विकाध  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  के  पास  माध्यम  झ्राय  वर्ग/निम्न
 प्राय  के  फ्लंटों  के  प्राबंटन  में  परिवर्तन  के  लिए  लम्बित  पड़ें  भ्राबेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी

 यदि  तो  कया  श्रावंटन  में  शीघ्र  परिवर्तन  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई
 है  भोर  उसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  श्रौर
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  10  1987

 ऐसे  भावेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जो  (1)  3  वर्ष  (11)  2  ([11)  ।  वर्ष  से
 अधिक  समय  से  निपटान  हेतु  लम्ब्नित  पड़े  हैं  और  ऐसे  म।मलों  करा  ब्यौरा  क्या  है  -  जो  तीन  वर्ष  से
 प्रॉधक  समय  से  लम्बित  पड़  हैं  तथा  उनको  निपटाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  विकास  मत्रालय  में  राज्य  मत्रो  दलबोर  :  दिलली,विकास  प्राधिकरण
 में  मंजिल/इलाके  के  परिवतंन  के  44  ध्रावेदन-पत्र  लम्बित  पड़े  जिनमें  से  7  निम्न  आय  वर्ग  के
 तथा  37  मध्यम  प्राय  वर्ग  के  फ्लेटों  के  लिए  हैं  ।

 तथा  ब्योरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 निम्न  आ्राय  वर्ग  मध्यम  प्राय  वर्ग

 3  वर्ष  से  अधिक  श्न्य  श्न्य
 2  वर्ष  से  अधिक  2  17

 ]  वर्ष  से  भ्रधिक  5  20

 ये  मामले  फ्लेटों  की  अ्नुपलब्धता  के  कारण  लम्बित

 शिमला  झ्ौौर  दिल्लो  के  मध्य  यात्रा  के  लिए  रियाथती  किराया

 2059.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्िः

 क्या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  की  इस  मांग  पर  कोई  निर्णय  लिया  है  कि
 शिमला  पध्रौर  दिल्ली  के  मध्य  यात्रा  करने  के  लिए  वतंमान  किरायों  को  कम  करके  रियायती  हवाई
 किराये  लिए  जाये

 यदि  तो  इस  संव्रंध  में  क्या  निर्णय  लिए  गये  श्रौर

 यदि  तो  निगंय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 सागर  बिमानन  संत्रालय  के  रा़्य  मंत्री  तथा  परयंटन  संत्रालय  के  राज़्य  मंत्री  जगदोश
 :  से  मामला  ग्रभी  विचाराधीन  है  ।

 शिसला  और  कुल्लू  के  बोच  वायदूत  सेवा

 2060.  प्रो*  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  नागर  विमालन  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  वायुदृत  ने  शिमला  भ्ौर  कुल्लू  के  बीच  एक  सीधी  उड़ान  सेवा  श्रारम्भ  करने  का

 निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  उड़ान  किस  तारीख  से  प्रारम्भ  किए  जाने  को  संभावना  है  तथा  इसका

 सप्यय  क्या  यह  उड़ाने  किंशेना  समय  लैंगों  तथा  इसका  किराया  कितना  भौर

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  इसे  शिमला  भौर  मनालोी  में  पयंदन  मौसम  की

 समाप्ति  से  पूर्व  भारम्म  किया  जाए  ?
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 नागर  विमानन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदौध

 :  से  वायुयान  उपलब्ध  होने  श्रौर  परिचालनों  के  आथिक  रूप  से  साध्य  होने
 की  स्थिति  7,

 बायुद्रत  की  अपनी  शीतकालोन  प्रनुसूची  1987-88  कुल्ल  भौर  शिमला  के  बीच

 हवाई  सेवा  उपलब्ध  कराने  की  यौजना  श्रभी  उड़ान  विवरण  तथा  सेक्टर  किराये  का

 हिसाब  नहों  लगाया  गया

 प्राकृतिक  विदाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 7061.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  भ्रौर  पंजाब  राज्यों  में  श्रप्रंल  पभ्रौर  1987  के  महीनों  में
 प्रत्यधिक  प्लोलो  वष्िट  श्रादि  के  कारण  किसानों  की  फसलों  को  हुई  क्षति  के  कारण
 उन्हें  कोई  ब्रित्तीय  राहत  मंजूर  तथा  वितरित  की  गई

 क्या  पंजाब  के  मामले  में  प्रत्येक  किसान  को  कुछ  राहत  मुप्रावजा  दिया  गया  है  तथा

 हिमाचल  प्रदेश  में  किसानों  को  देने  से  मना  किया  गया
 यदि  तो  पंजाब  में  प्रत्येक  विसान  वो  कितनी  घनराशि  राट्त  के  रूप  में  दी  गई  है

 तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  न  देने  के  कया  करण  हैं

 क्या  जिस  प्रकार  पंजाब  के  मामले  में  राहत  दी  गई  है  उसी  प्रकार  हिमाचल  प्रदेश  में
 प्रत्येक  किसान  को  राहत  दी  और

 केन्द्रीय  दल  ने  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  में  फसलों  और  सम्पत्ति  को  हुई  कुल  कितनी

 राशि  की  क्षति  का  अनुमान  लगाया  है  तथा  बहुत  के  लिए  वितनी  वित्तीय  सहायता  सिफारिश

 की  है  और  इन  दो  राज्यों  के  मामले  म  प्रलग-भ्रलग  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई  ?

 कषि  मंत्रालय  में  कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेरद्र  :

 और  केन्द्रीय  दल  की  सिफारिशों  के  ग्राधार  पर  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  व्यय  की

 तक  सीमा  के  रूप  में  9.36  करोड़  रुपये  की  राहत  सम्बन्धौँ  सहायता  मंजूर  की  गई  है  जबकि  राज्य

 सरकार  द्वारा  65.74  करोड़  रुपये  थी  मांग  की  प्रसामयिक  वर्षा  के  कारंण  शेहूं  की  फ्सेल  को

 हुई  हानियों  से  सबध्चित  रिपोर्ट  के  भ्राधार  पर  पंजाब  सरकार  को  कोई  धनराशि  मंजूर  नहीं  की

 गई

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बोड़ो  कामगारों  को  भ्रावास  ऋण  के  रूप  में  मंजर  को  गई  घनराशि

 2062.  भी  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  क्या  भ्रम  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  देश  में  बीडी  कामगारों  को  प्रावास  ऋण  के  रूप  में  राज्य-वार  कितनी  ,

 धनराशि  मंजर  की  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 चाल  वर्ष  में  भ्ब  तक  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  प्रौर  इस  संबंध  में  निर्धारित

 किये  गये  लक्ष्य  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्यो  है  ?  ह

 अमर  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई

 101



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  10  1987

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  कल्याण  प्रायुक्त  मकान  स्वयं  योजना  के  भ्रधीन
 बोड़ी  कमंचारों  के  लिए  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  सक्षम  हैं  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  भ्रभी  तक

 मंजूर  किए  गए  ऋण  की  राशि  संबंधी  ऐसी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पद्मपि  वर्ष  1987-88  के  बजट  प्ननुमान  में  12,40,000/-  रु०  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गई
 सेकिन  राज्य-वार  लक्ष्य  निधारित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 विवरण

 मकान  स्वयं  बनाझ्रोंਂ  योजना  के  प्रन्तगंत  बीडी  कमंकारों  के

 लिए  मंजूर  क्ये  गये  ऋण

 क्रमांक  राज्य  वर्ष  ऋण  की  राशि

 )

 1.  प्रान्न्न  प्रदेश  1984-85  10,800
 1985-86  4,500
 1986-87  900

 2.  उड़ीसा  1984-85  21,600

 3.  प्रश्चिम  बंगाल  1984-85  1,890

 1985-86  1,710

 4...  मध्य  प्रदेश  1984-85  43,200

 1986-87  4,000

 5.  उत्तर  प्रदेश  1984-85  1,15,200

 6.  महाराष्ट्र  1985-86  29,600

 केरल  1985-86  1,82,000

 1986-87  8,000*

 कर्नाटक  1984-85  600

 1985-86  1,200

 1986-87  8,000*

 साहे  में  दूरदशन  ट्रॉंतमीटर  का  निर्माण

 2064.  भरी  मुहलापलली  रामचखन  :  कया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  माहे  में  दूरदर्शन
 ट्रांसमीटर  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  4  1987  के  श्रतारांकित  प्रइन  संक्ष्या  8908  के  उत्तर  के
 संबंध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हैँ
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 माह्दे  में  स्थापित  किए  जाने  वलले  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  कितनी  होगी  और  यह  किस
 प्रकार  का  श्रौर

 उक्त  ट्रांसमीटर  के  कब  तक  चाल्  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 -  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  सातवीं  योजना  के
 झन्तग्ंत  माहे  में  22:  10  वाट  का  एक  मानवरहित  सौर  ऊर्जा  दूरदश्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  को
 परिकल्पना  है  |

 वतंमान  संकेत  के  भ्रनुसार  इस  ट्रांसमीटर  के  1988-89  में  चालू  हो  जाने  को
 । पर  फ

 सहायक  श्रम  आयुक्त  दिल्ली  के  कार्यालय  में  लस्बित  मामल

 2065.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहायक  श्रम  डलहोजो  मई  दिल्ली  के  कार्यालय  में
 1987  तक  कितने  मामले  विचाराधीन  पड़

 घत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ६;  और

 इन  मामलों  को  निषटाने  में  हुये  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 परम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  1821

 इन  मामलों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 कार्य  भार  से  निपटने  हेतु  दो  सहायक  श्रमायुक्त  पर्याप्त  नहीं  इसलिए
 संध  शासिक  क्षेत्र  दिल्ली  के  लिए  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  के  भ्रधीन  एक  नये  क्षेत्र  का  सृजन  किया
 गया  है  ।

 विवरण

 लम्बित  मामले

 ।.  बैंकिंग  उच्चोग  84

 2.  डाक  एवं  तार  16

 3.  बोसा  कंपनी  4

 4,  प्रन्तरराष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  5

 5.  भारतोय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  21

 6.  भारतौय  तेल  मथुरा  31

 7.  भारतीय  खाद्य  निगम  4

 8.  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  5
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 9.  केन्द्रीय  वेयरहाउस  निगम  3
 10.  रक्षा  प्रतिष्ठान  -  6

 12.  रेलवे  5

 कुल  :  182

 ]

 कलकसा  के  लिए  विकास  योजना

 2066.  भरी  चित्त  महाता  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क््या।कलकत्ता  के  मेयर  ने  कलकत्ता  के  विकास  के  लिये  एक  व्यापक  थीजना  केन्द्रीय

 सरकार  को  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  प्ौर

 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 हाहरी  विकास  संत्रोलय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हाँ  ।

 परियोजना  में  1827  करोड़  की  प्रनुमानित  लागत  से  भोजूदा  अद्यसंरचनाप्रों  के
 संवर्धन  श्रोर  शहर  में  नई  भ्रद्यसंरचना  की  व्यवस्था  पर  विचार  क्या  गया  अन्य  बातों  के

 साथ  बस्तियों  में  जलपूर्ति  प्रणाली  का  मलतिर्यास  और  स्वच्छता  शरणार्थी
 कालोनियों  का  बस्तियों  के  रहन-सहन  की  स्थितियों  में  ठोस  प्रपशिष्ट  प्रबंध  भौर

 सड़क  परिवहन/समुचित  याप्तायात  स्वास्थ्य  तथा  शिक्षा  सुविधाएं  झौर  भवनों  का

 अनुरक्षण  घटक  भी  शामिल

 इस  परियोजना  की  जाँच  की  जा  रही  है  |

 अयुदूत  हारा  घर  तक  क्रियर  सेवा  प्रारंभ  करना

 2067.  भी  पी०  एस०  सईद  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  इस  बात  कौ  झोर  दिलाया  गया  है  कि  फीडर  विमान  सेवा  वायुदृत
 की  धर  तक  प्रपनी  क्रियर  सेवा  प्रारंभ  करने  की  योजना

 यदि  तो  क्या  इसका  ड[क  तार  सेवापों  पर  कोई  प्रसर

 क्या  यह  फीडर  विमान  सेवा  संचार  मंत्रालय  के  समन्वय  से  अपनी  कम्यिर  सेवा  की

 योजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  भोर

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संज्रासथ  राज्य  मंत्री  जगदोश
 :  हाँ  |  योजनाश्रों  के  ब्योरों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहों  दिया  गया  है  ।
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 प्लोर  यद्यपि  प्रस्तावित  योजना  से  डाक  व  तार  सेवाह्नों  पर  किसी  भी  प्रकार  का
 कोई  प्रभाव  पड़ने  को  संभावना  नहीं  लेकिन  यदि  भझावश्यक  हुआ  तो  संचार  मंत्रालय  से  परामर्श
 किया  जाएगा  ।

 उपरोक्त  को  देखते  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गृह  निर्माण  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  धोवित  करने  का  प्रस्ताव

 2068,  भी  जी०  आई  ०  पटेल  :  क्या  शहरी  बिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग़ह  निर्माण  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  करने  का  निर्णय
 लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 इस  संबंध  में  प्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  को
 के  रूप  में  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  है  परन्तु  प्रन्तिम  ६ष्टिकोण  अभी  लिया  जाना  है  ।

 बेंकों  और  बिसीय  संस्थाओं  द्वारा  ग्रावास  तिर्मांण  के  लिए  ऋण

 2069,  श्री  जो०  आई०  पटेल  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  श्रावास  की  बहुत  प्रधिक  कमी

 सरकार  ने  आवास  की  बढ़ती  जा  रही  कमी  को  दूर  करने  हेतु  धनराशि  उपलब्ध  कराने
 फे  लिए  कौन-कौन  सी  योजनाएं  भारम्भ  की

 क्या  सरकार  का  देक्ष  में  श्राग्रास  निर्माण  को  बढ़ाना  देने  के लिए  इसमें  बित्तीम्त  संस्थाओ्रों
 प्रोर  बंकों  को  बड़  पेमाने  १र  शामिल  करने  का  विचार  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  राष्ट्रीय  ऋण
 निर्माण  संगठन  के  प्रनुमानों  के  1985  में  मकानों  की  247  लाख  रिहायशी  एकक  थीं  ।

 से  प्रावास  राज्य  का  विषय  है  शौर  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  प्रशाप्नत्तों  को
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  समेकित  कऋ्रणों  स्श्रौर  समेकित  अनुदानों  फे  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी
 विशेष  योजना  या  विकास  शीषं  से  जुड़ी  महीं  होती  है  |  प्राबास  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  जीवन  बीमा

 साधान्य  ब्रीमा  सहकारी  वाणिज्मिक  बेंक  तथा  हुडक़ों  से  श्री  अप्रलक्ध  होती
 इसके  भ्रावासीव  वित्त  ब्यवस्था  प्रासानी  से  उपलब्ध  कराने  के  एक  राष्ट्रीय  भ्रावास
 बेक  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 कपास  उत्पादन  के  संबंध  में  विचार  गोष्दो

 2070,  श्री  बाला  साहेब  विले  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कपास  उत्पादन  के  संबंध  में  सम्पूर्ण  प्रश्यम्रत  ऋरते  का
 बिचार
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कृषि  विशेषज्ञों  से  कपास  के  नई  किस्मों  का  पता  लगाने

 यदि  तो  क्या  कपास  और  कपास  की  प्रोटाई  के  संबध  में  हाल  ही  में  बम्बई  मे  फोई
 विचार  गोष्ठी  प्रायोजित  की  गई  भौर

 यदि  तो  विचार  गोष्ठो  में  हुई  बातचीत  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कण  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 कपास  उत्पादन  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  भ्ौर  उसकी  समस्याझ्रों  भ्रौर  सभावनाओं
 पर  पूर्ण  रूप  से  चर्चा  की  जाती  अनुसंधान  क्षेत्रीय  बंठकों  में  प्रत्येक  ब  स्थानीय  समस्याप्रों
 पर  बातचीत  की  जाती  है  तथा  दो  वर्षो  में  एक  बार  सामान्य  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती

 क्षषि  विशेषज्ञों  द्वारा  कपास  की  नई  किस्मों  का  विकास  करना  एक  नियमित

 प्रक्रिया

 संकर  किस्मों  तथा  लम्बे  रेशे  वाली  एवं  उच्च  कोटि  की  कपास  की  किस्मों  के  बिकास  में
 असाधारण  नतीजे  प्राप्त  १  रने  के  बाद  श्रब  मध्यम  दर्जे  के  रेशे  बाली  कपास  में  भी  उसी  तरह  के

 नतीजे  प्रोप्त  करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  |  कोट-ध्याधि  रोधी  किस्मों  क ेविकास  पर  भी  जोर

 दिया  जा  रहा  है  ।

 जी  कपास  के  उत्पादन  और  झ्ोटाई  पर  3  जुल:ई,  1987  को  बम्बई  में

 एक  सेमीनार  आयोजित  किया  गया

 चर्चा  के  मुख्य  विषय  ये

 (i)  भारतीय  झ्रोटाई  एवं  प्रेसिंग  इन्डस्ट्री  को  श्राधुनिक  बनाना  भ्ौर

 (1)  कपास  उत्पादन  कौ  पूवं  सूचना  देने  के  काम  में  सुधार  लाना  ।

 पुराने  भ्रोटाई  एवं  पेराई  मिलों  को  स्थिति  सुधारने  के  लिए  वस्त्र  उद्योग  प्राधुनिकीक्रण
 कोष  के  गठन  का  प्रस्ताव  है  ।

 पूर्व  सूचना  पद्धति  में  सुधार  लाने  के  लिए  दूरस्थ  संवेदन  तथा  भ्रम्य  प्रौद्योगिकियों  से  फायदा
 जठाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 शधायरलंड  से  मक्खन  का  आयात  करना

 2071.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  1987  में  श्रायरलेंड  से  मक्खन  की  भारी  मात्रा  का  भायात  किया
 शया

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  मक्खन  रेडियोघर्मिता  से  गंभौर  रुप  से  प्रदूषित

 इस  मक्खन  की  खरीद  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  की  गई  झ्ौर  उपयोग  के  लिए  इसे

 किसे  सप्लाई  किए  जाने  की  संभावना

 106



 19  1909  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर
 SRE

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सिंगापुर  और  श्रीलंका
 जँ  से  बहुत  से  भय  देशों  को  भी  इस  किस्म  का  मक्खस  सप्लाई  किया  गया  था  भौर  उन  देशों  में  इन
 खेपों  को  नष्ट  कर  दिया  गया

 (¥)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 कवि  भश्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेत्र  :
 भारतीय  डरी  +ि*म  ने  मबखन  की  सीमित  मात्रा  प्राप्त  की  थी  ।  *

 जी  नहीं  ।

 इस  मक्खन  की  सप्लाई  स्झ्रापरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  लिए  उपहार  के  रूप  में  यूरोपीय
 झग्राथिक  समुदाय  ने  की  इस  मक्खन  का  उपयोग  विभिन्न  डरियों  द्वारा  तरल  दूध  बनाने  में  पुनः
 सम्मिश्रण  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 सरकार  ध्यान  दुग्ध  उत्पादों  से  सबंध्ति  समाचार  की  ओर  प्राह्ृष्ट  हुआ  है  ।

 झ्लौर  भारतोय  डेरी  निगम  ने  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  को  सलाह  दी  है  कि  वे

 यूरोपीय  देशों  से  स्प्रेटा  बटर  भ्रायल  जौर  व्हाईट  बटर  भेजते  समय  इनका  परीक्षण  सुनिश्चित
 करें  श्रोर  इनके  साथ  एक  प्रमाण-पत्र  होना  चाहिए  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  ये
 चघमिता  के  हानिकारक  स्तर  से  मुक्त  हैं  ।

 वायुदृत  की  इंजीनियरिंग  कार्यशाला

 2072,  श्री  एच०  एन०  नन्थजे  गोड़ा  :

 श्री  जी०  एशस०  बसवराज्  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  वायुदृत  अरब  दिल्ली  में  अपनी  इंजीनियरी  बेल  को  सुदृढ़  करने  भौर
 प्रवने  हवाई  जहाजों  की  मरम्मत  के  लिए  भ्रधिक  समय  तक  रोके  न  रखने  के  लिए  सभी  प्रमुल्ध
 परिचालन  नगरों  में  इंजीनियरो  कार्यशाला  की  व्यवस्था  करने  पर  ध्यान  दे  रहा

 यदि  तो  बिन-किन  प्रन्य  केन्द्रों  पर  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 झ्रोर  वि

 इस  इंजीनियरी  कायंशाला  से  वायुट्रत  सेवा  किस  सीमा  तक  सहायता  भिली  है  ?

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश
 :  हाँ  ।

 और  हैदराबाद  और  मद्रास  में  डोनियर  विमानों  के

 बम्बई  प्रौर  हैदराबाद  में  एच  विमानों  के लिए  और  कलकत्ता  में
 विमान  के  लिए  सीमित  मरम्मत  श्ौर  लाइन  के  रख्वरखाव  की  सुविधाएं  उपलब्ध  इन  स्टेशनों  पर
 विमानों  की  मरम्मत  श्रौर  रखरखाव  की  सुविधा्रों  में  सुधार  वायुद्रृत  को  श्रपमे  विमान  बेड़े  को

 उड़ान  योग्प  बनाए  रखने  में  सहायता  मिली  है  ।
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 समाज  के  कमजोर  वर्गों  तक  लाम  पहुंचाना

 2073.  थी  एच०  एस०  भस्जे

 ओमतो  बसव  राजल््वरी  :

 थ्री  एस  ०  एस०  गुरड्डी  :  क्या  कृषिं  मंत्री  यह  धताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  ईंघ  तथा  पोहदी  उत्पादों  के  अंत्यधिक  उत्पात  प्राध्त  लाभों  को
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  तक  पहुंचाने  क ेलिए  कोई  योजनाएं  आरम्भ  की

 यदि  तो  दस  संबंध  में  हस  प्रकार  भ्रारम्ध  की  गई  योजनाझ्लों  का  ब्योरा

 क्या
 5

 इससे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  कितना  लाभ

 वोजनाञशों  को  कार्यान्वित  करते  के  लिए  कुल  कितना  पूंजी  निवेश  किया

 (8)  इन  योजनाओं  को  किन-किन  राज्यो  में  प्रारम्भ  किया  गंया  है  ?

 कंषि  मंत्रालय  मैं  कंधि  और  सहकृॉरिता  विंभांग  में  राज्य  मंत्री  :

 कृपकुष्ट  संबंधी  उत्वादों  के  अ्रध्वध्क  उत्पादन  से  ब्राप्त  लाभों  को  सभाज  के  बमरुजोर  वर्गों  तक

 पहुंचाने  के  लिये  मई  योजमाएं  शुरू  की  गई  परन्तु  विशेष  रूप  से  डेरी  क्षेत्र  में  मई  योजनाएं
 तैयार  नहीं  की  गई  हैं  ।  श्रापरेशन  फ्लडड  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  ग्रामण  दृग्ध  उत्पादकों  को

 शहरी  माक्टि  के  साथ  सीधा  जोड़ना  ताकि  दूध  भौर  दुग्ध  उत्पादों  पर  खर्च  किये  गये
 के  रुपयों  के  श्रधिक  सम्भव  अश  को  ग्रामौण  दुग्ध  उत्पादकों  के  पास  वाय्रिस  पहुंचाया
 जा  सके  ।

 मुर्गी  पालन  क्षेत्र  को  योजनाएं  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  शीतागारों  में  पूंजी  निवेश  पर  ब्याज  की  विशिष्ट  दर  उपलब्ध

 (2)  भ्रण्डों  और  क्ुक्कुटों  के  विपणन  ध्ौर  झ्ाहार  की  सप्लाई  को  कारगर  बनाने  के  लिये

 शॉष्ट्रीय  और  राज्य  स्तर  को  कुंबकुट  पालने  नियमों/सं्थों  श्लौर  इसी  प्रंकार  के  अन्य
 संगठनों  की  विंसीय  सहायता  उपलब्ध  और

 (3)  निधन  ग्रामौणों  के  लौम  के  लिये  बंकयाई  कुक्कुट  पालन  उत्पादन  एककों  की  स्थापना
 करना  झौर  विछड़े  भ्रादिवासी  श्रौर  दूर  दराज  के  भ्रन्य  क्षेत्रों  में  महिलाझ्रों  को  रोजगार
 के  भ्ंबसर  उपलब्ध  कराना  ।

 उपरोक्त  (a)  में  उतल्लिखिंत  पीजनाई  निम्ने  के  लिये  सेहीयंतों  दैगी  :--

 (1)  प्रण्डों  ग्रोर  कुक्कुट  उत्पादों  के  मूल्य  को  स्थिर  जिससे  उत्पादकों  श्रौर
 भोकताओं  दोतों  को  लाभ  मिंलेशा  ।

 (2)  समुचित  सुल्य  पर  बढ़िया  भ्राह्मर  के  लिये  कुमकुटं  पालकों  विशेषकर  छोटे  उत्पाधकों
 की  भारी  मांग  को  पूरा  करना  भर  उन्हें  लोभकारी  भूत्यों  पर  सुनिश्चित  केस्ड
 उपलब्ध  कराना  ।
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 (3)  महिला  लाभानुभोगियों  को  रोजगार  के  श्रतिरिक्त  भ्रवसर  मिलेंगे  और  उन्हें  प्रतिमाह
 50  रुपये  की  भाय  होगी  ।

 प्रौर  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  सिक्किम  में  उपरोक्त  मोजनाों  के
 क्रियान्वयन  के  लिये  प्रभी  तक  24.875  लाख  रुपये  मंजूर  किये  गये  भन्य  राज्यों  से  प्रस्ताव  प्रभी
 प्राप्त  नहीं  हुये

 आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  को  स्वायतता

 2074.  श्री  ए०  एन०  नण्जे  थौडा  :

 भी  जी०  एस०  बसवराज्  :  कया  सचता  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  से  झ्राकाश्वाणी  श्रौर  दूरदर्शन  को  स्वायताशासी  निकाय  बनाये  जाने  का

 प्रनुरोध  किया  गया

 क्या  हाल  ही  भें  नई  दिल्ली  में  ट्रेंडस  धझाफ  क  पर  एक  दो
 दिवसीय  विचार  गोष्ठी  प्रायोजित  की  गई

 इस  विचार  गोष्ठी  की  क्या  सिकारिशें  और

 इसमें  की  गई  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  से  सरकार
 को  ट्रेंड्स  रोल  प्राफ  पर  एक  दो  दिवसीय  विच्वार  गोष्ठी  की  समाश्रारपत्रों
 की  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  हो  जानकारी  हुई  ।  इस  विचारगोप्टी  के  लिए  मंत्रालय  या  निदेशालयों  के

 किसी  भी  प्रधिकारी  को  कोई  नियंत्रण  नहीं  दिया  गया  विचार  गोष्ठी  की  विस्तृत  सिफारिशों
 की  सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  और  नहीं  वे  अभी  तक  सरकार  को  उपलब्ध  की  गई  इसलिए
 सिफारिशों  पर  कोई  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  क्थोंकि  पयेबेसी  मिकाय  के  रूप
 मैं  संसद  के  साथ  आकाशवाणी  श्रौर  दूरदशंन  दोनों  का  पहले  ही  पूरी  कार्यात्मक  स्वायसला  प्राप्त

 इसलिए  इनको  स्वायत्त  निकाय  बनाना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  ।

 राज्यों  में  पोने  के  पानी  को  कमी

 2075.  श्रीमद्धों  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  क्धि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  ः

 देश  में  बहुत  से  कस्बों  झौर  गांवों  को  पीने  के  पानी  की  प्रत्यधिक  कमी  का
 सामना  करना  पड़  रहा

 हु

 यदि  तो  पानी  की  कभी  बाले  राज्यों  के  नाम  कया

 इन  शाज्यों  में  पानी  की  कमी  के  मुख्य  कारण  कया

 इन  राज्यों  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  द्र  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 और

 (३)  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 न

 कृषि  मंत्रालय  में  पग्रामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  रासानन्द  :  और
 मध्य  तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की

 कमी  की  सूचना  भिली  है  ।

 इस  वर्ष  दक्षिण  पश्चिमी  मानसून  की  प्रपर्याप्त  विछले  दो  वर्षों  में

 भ्रत्यधिक  सूखे  के  कारण  भू-जल  ख्रोतों  की  प्रपर्याप्त  सतही  जलाशयों  में  वाष्पीकरण  की

 झत्यधिक  हानि  तथा  पीने  के  प्रयोजन  हेतु  जल  को  मांग  की  भ्रपेक्षा  उद्योगों  भ्रादि  के लिए

 भू-जल  के  असंतुलित  उपयोगों  के  कारण  पं,ने  के  पानी  की  कम  हुई  है  ।

 झौर  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  प्नन्तगंत

 सामान्य  सहायता  के  सूक्रा  राहत  तथा  पानी  १)  कमी  वाले  राज्यों  में  पीने  के  पानी  को

 सप्लाई  के  लिए  प्रप्रिम  योजल्ना  तथा  ग़ेर-योजना  विरत्तय  सहायता  के  रूप  मे  केन्द्रीय  मदद  दी  जाती

 राज्य-सरकारों  द्वारा  टैकरों  के  जरिये  झ्रापातिक  प्राधार  पर  पोने  के  पानी  की  जहाँ

 व्यवहाय  उचले  ट्यूबवलो  की  पुराने  खुले  कुओ  तथा  टयूबवंलों  भ्रादि  की  मरम्मत  आदि

 जँसे  विशेष  उपाय  किए  जाते  सामान्य  जल  सप्लाई  कायंत्रमों  में  श्रोर  श्रधिक  तेजी  लाई  जाती  है

 झौर  प्रतिरिकत  क्षेत्रों  और  जनसंख्या  को  कवर  करने  के  लिए  विद्यमान  जल  वितरण  में  श्रौर  बढ़ोत्तरी
 की  जाती  पानी  इकट्ठा  करने  के  गड़ढों  का  प्रयोग  करके  जल  संरक्षण  के  उपाय  भी  किए

 जाते  हैं  ।

 |  कालो  बाड़ी  मार्ग  से  झग्गो  वासियों  को  हटाना

 2076.  भ्रो  राज  कुमार  राय  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  काली  बाडी  मार्ग  से  झुग्गी  बासियों

 को  हटाने  के  बारे  में  6  1987  के  ग्रतारांकित  प्रश्न  सख्या  5816  के  उत्तर  के  संबध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 काल्ली  बाड़ी  नई  दिल्ली  में  झोर  पी०  एण्ड  टी०  क्वार्टरों  के

 बीच  बनी  मुग्गी  झ्ोंपड़ियों  के  हटाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भ्रब  तक  क्या  कार्यवाही  को

 गई

 कया  इन  झरगो  झोंपड़ियों  से  उत्प्न  गन्दगी  के  वातावरण  से  स्थानीय  निवासियों  का

 जीवन  कष्टकारक  हो  गया  भ्रोर

 सरकार  का  इन  झुग्गी  झोंपड़ियों  को  कब  तक  हटाने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  भूमि  खालो  करने  के  लिए
 कब्जेदारों  को  पहले  ही  कानूनी  नोटिस  दे  दिए  गए  अब  पुलिस  की  सहायता  से  प्रनधिकृत

 वासियों  के  प्रत्यक्ष  निष्कासन  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 यह  सही  है  कि  झुग्गी  शक्षोंपड़ी  वासियों  द्वारा  प्रनधिकृत  कब्जे  ने  कारण  इस  क्षेत्र  कौ

 दशा  प्रस्वास्थ्यकर  हो  गई  है  ।

 ऐसे  मामलों  में  समय  सीमा  नियत  करना  बहुत  ही  कठिन  समस्या  का  मानवीय  पक्ष

 भौ  ध्यान  में  रखा  जाना  होता  कानून  के  प्रनुबंधों  के  प्रनुसार  प्ननधिक्ृृत  कब्जेदारों  को

 हटाने  के  लिए  प्रयास  जारी
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 नई  दिल्लो  नगर  पालिका  द्वारा  निर्सित  दुकानें

 2077,  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  शहूरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  निर्मित  दुकानों  के  ह्रावंटन  में  कुछ  प्रनियमितताएं  .

 पाई  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  रिपोर्टों  की  जाँच  की  श्रौर

 यदि  तो  उसके  बया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  नहीं  |

 ग्रौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सामान्य  पूल  में  सरकारी  क्वाटरों  का  निर्माण

 2078,  श्री  राज  कुमार  राय  :.  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1987-९8  में  प्रपने  कर्मचारियों  के  लिए  विभिन्न  टाइप  के

 बबाटेरों  के  निर्माण  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  मौर  वे  कहाँ-कहाँ  बनाए

 विभिन्न  टाइप  के  ववाटंरों  की  प्रतीक्षा  सूचियों  की  वतंमान  स्थिति  बया

 और

 बनाये  जा  रहे  कवाट्टंरों  के  प्रावंट्न  के  पश्चात्  प्रतीक्षा  सूची  की  क्या  स्थिति  होगी  ?

 शहरी  विश्सस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिललो  में  बहु-मंजिला  इमारतों  का  निर्माण

 2079,  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 श्री  ध्मपाल  सिह  मलिक  :

 शो  सानिक  रेडडी  :

 श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  एस०  रघुमा  रेडडी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दिल््ज़ी  में  बहु-मंजिला  इमारतों  की  संख्या  कितनी

 क्या  पभ्रनेक  15  मोटर  से  ऊंची  बहु-मंजिला  इमारतें  बनाई  जा  रही  हैं  जिसमें  राष्ट्रीय
 संहिता  का  उल्लंघन  होता  पभ्ौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  दिल्ली  में  298  गगन॑चुम्बी
 सबने  हैं  ।

 मौर  अब  निर्माणाधीन  ऐसे  भवनों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।
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 Hz

 निर्माणाधोत  सवतों  को  सूचो

 ऋर०  सं०  प्लाट  सं०  जिला  केन्द्र

 2  3

 1.  6  जनकपुरी
 |

 2.  7  जनकपुरी

 3.  8  जनकपुरी

 4.  9  जनकपुरी

 5.  10  जनकपुरी

 6.  11  जनकपुरी

 7.  12  जमकपुरी

 8.  i  राजेन्द्र  प्लेस

 9...  58  कॉमशियल  जनकपुरी

 10.  38  नेहरू  प्लेस  xX  न्यायालय  श्रादेश  के
 झ्रधीन  निर्माणाधीन  है  ।

 11.  नेहरू  प्लेस  होटल्स

 12...  भीकानी  कामा  भक्त  कामा  प्लेस

 सामूहिक  आवास  समितियों  के  भवन

 13.  दिल्ली  पटपड़गंज

 14...  नरवाना  कर

 1s.  इंदुना  न

 16.  भ्रग्नतेन  कह

 17.  एस०  मधूर  बिहार

 १8.  यूनियन  लॉ  इन्हटीच्यूट  कड़कड़डमा

 19.  ककातिया  पटपड़बंज

 20...  देशबस्सु  हर

 21,  सुप्रीम  मयूर  विहार

 22...  सैस्दुल  गवलबैंट  सर्वेग्ट  ब्टपड़गंज
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 23.  फ्रैन्डस  पटपड़ग्ंज

 24,  परिवार  फ

 25...  मौय  दि

 26...  मयूर  ध्वज  दि

 27.  इंजी  नियस  कि

 28.  नबनीति  कि

 29,  नागार्जुन  चिल्ला

 30,  कंपीटल  ि

 31,  मिलन  विहांर  पटपड़गंज

 32.  तक्ष्यशिला  कि

 33.  गीतांजलि  कड़कड़ड मा

 34.  रेलवे  इम्प्लाईज  सी  बी०  डी०  शाहदररा

 35.  कानूनगो  चटपड़यं  ज

 36...  श्रीगणेश  कि

 37.  राजधानी  मर

 38.  विदिशा  कि

 39...  न्यू  दिल्लो  प्रपार्टमेंट्स  कर

 40...  विद्युत  श्

 41,  फारमास्यूटीकल  इसम्प्लाईज  कर

 42.  नवकुंज  कि

 43,  मित्रदीप  कि

 44.  वरद्ध  मान  मयूर  विहार

 45,  सरस्वती  कुंज  पटपड़गंज

 46...  विवेक  योजना  बिहार

 47.  शिखा  पटपड़गंज

 48,  झाशीशवंग  कि

 49.  साह  विकास  कि

 50...  झूले  लाल  प्रीतमपुरा
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 51...  राजस्थानी  भवन  निर्माण  प्रीतमपुरा

 52.  विकास  हि

 53.  मिलन  डे

 54.  रंगरसायन  रोहिणी

 55.  सुविधा  फ

 56.  सेन्द्रल  दिल्ली  डर

 57.  रॉयल  ५२

 58,  फारमसं  हु

 59.  सुनहरी  बाग  मर

 60.  श्री  जगदम्बे  रह

 61...  तालागंग  १५

 62...  दिल्ली  प्रदेश  हि

 63,  भ्रात्म  बललभ  कि

 64,  बोर  न

 65.  डी०  एस»  ग्राई०  डी०  सी  प्र

 66.  कृषि  बोडे ला

 67.  डाक्ट्स  एडमिन  ०  रे

 68.  लक्ष्मी  विहार  फ

 69...  जीवर  ज्योति  प्रोतभपुरा

 70,  श्रमत  ए

 71,  बिनोबा  रोहिणी

 72,  न्यू  सरस्वती  ए

 73.  भाग्य  लक्ष्मी  कि

 74...  भ्राई०  बी०  टी०  रे

 75,  बरुण  विहार  ह्ह

 76...  पयू  थास्तिक  नि

 77.  नव  शक्ति  डर

 78,  बीलछ  रोहतक  रोड़
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 79.  एयरमेन  से  लर्स  रोहिणी

 80,  राज्य  सभा  सेक्रेटेरियट  प्रीतमपुरा

 81.  दिल्ली  सिटीजन्स  रोहिणी

 82...  जूपीट्स  बोडेला

 83.  पंचबटी  ए

 84...  दिल्ली  चाटंड  एकान्ट०  प्रीतमपुरा

 85.  गालिब  मेमोरियल  "

 86.  विरात  रोहतक  रोड

 87.  लॉइन्स  विकासपुरी  बो्डेला

 88...  मॉडन  रोहिणी

 89...  मधुबन  प्रीवमपुरा

 90.  16,  बाराखम्बा  रोड

 91.  17,  +ह

 92.  19,  कि

 93.  21,  ॥ह

 94.  22,  कि

 95.  28,  "

 96.  9,  कि

 97.  14,  के  जी०  मागं

 98.  15,  कि

 99.  22,  ऋ

 100.  13,  टालस्टॉय  मार्ग

 101.  15-17,  ठाल्स्टाय  मार्ग

 102,  भारत  बाराखम्बा  लेन

 103.  एस०  टी०  सी०  प्रॉफिस  जनप  ध्ु

 104.  नेशनल  प्रारकाइटस  जनपथ

 .  105.  इस्टरनेशनल  लॉ  भगवानदास  रोड

 106.  एम०  ई०  एस०  कौपरनिक्स  मार्ग
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 107.  भाई०  ई०  एन०  एस०  बिल्डिग  रफी  मार्ग

 108.  डाझर-तार  लिक  रोड

 109.  ए०  प्राई०  प्राई०  एम्र०  एस ०  कंम्पस  में  एम  एस ०  बिल्डिंग्स
 110.  सफदरजंग  हॉस्पीटल  कैम्पस  में  एम०  एस०  बिल्डिंग

 111.  आई०  बी०  कम्प्लेक्स  एस०  पी०  मार्ग

 112.  मेडीकल  सुपर  सर  गंगाराम  राजेन्द्र  नगर

 113,  5,  बहादुरशाह  मार्ग

 114.  मैससं  एलाइड  कन्स््ट्रक्शन  2,  फ्लेटिड  प्रोल्ड  रोहतक  रोड

 115...  में०  टावर  हाइट  बिल्डसं  प्रा०  नानीवाला  नई  दिल्ली  ।

 जिवैन्द्रम  हवाई  झडड़ा

 80.  आर  टी०  बक्चीर  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अडड  को  अंतर्राष्ट्रीय

 हबाई  भ्रड्डा  घोषित  बिए  जाने  के  बारे  में  केरल  के  लोगों  द्वारा  काफी  समय  से  मौंग  की  जौ  रही
 भौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवदोश
 :  हाँ  ।

 सरकार  त्रिवेन्द्रम  विमान  क्षेत्र  सहित  किसी  भी  अंतर्देशीय  विमान  क्षेत्र  को  अंतर्राष्ट्रीय
 विमान  क्षेत्र  घोषित  करना  भ्रावश्यक  नहीं  समझती  ।

 दक्षिण  ध्रमरोका  ओर  पूर्वी  देशों  को  एयर  इंडिया  की  उड़ाने

 2081,  आर  सो०  माधव  रेडडो  :  क्या  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  ने  पर्यटकों  की  बढ़ती  हुई  श्रावागमन  संबंधी  प्रावश्यकताधों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  यूरोप  और  ब्रिटेन  की  श्रपनी  निर्धारित  उड़ानों  में  वद्धि  को  है
 9  1987);  );  श्रौर

 कया  दक्षिण  अमरीक़ा  भोर  सूदूर  पूर्व  के  दैशों  के  साथ  यातायात  भोर  संचार

 व्यवस्था  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ढक  प्रधद  संत्रर्त्र  के  राज्य  लंजो  जगदीतत

 :  हाँ  ।
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 जबकि  एयर  इंडिया  ने  जापान  के  लिए  तीब्रतर  उड़ानें  ्लारंभ  कर  दी  एयर-इंडिया
 ते  भआारत-अफ्रीका  मार्ग  पर  विमान  की  नेई  तैंकेनौक  प्रारंभ  की  एयर  इंडिया  ने  दक्षिण
 भ्रमेरिकां  से  भारत  के  लिए  पयंटने  को  बंढ़ावा  दैने  के  लिए  पबंटन  मंत्रालय  के  साथ  एक  संयुवत
 झ्रभियान  प्रारंभ  किया  है  ।

 लक्षद्वीप  में  भाकाशवाणी  केन्द्र  की  स्थापना

 2082,  भरी  पो०  एम०  सईद  :  क्या  सचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्या  सरकार  का  लक्षद्वोप  में  एक  पूर्ण  विकसित  प्राकाशवाणी  केन्द्र  की  स्थापना  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्राकाशवाणों  केन्द्र  बम्प्लेबेसे  का  किस  स्थान  पर  निर्माण  किया

 उत्रत  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वया  कदम  उठाए  गए  भौर

 केन्द्र  कब  तक  चाल  हो  जाने  को  संभावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  प्राशाशव।णी
 की  स्वीकृति  पंचवर्षीय  योजना  में  लक्षद्वीप  द्वीप  समूह  में  कावारन्ती  में  2x10  किलोबाट
 मीडिकस  वेब  ट्रांसेमीटर  संग्रहण  सुविधाध्यों  तथा  स्टाफ  क्यार्टरों  से  ग्रुक्त
 एक  नए  ग्राइ।शवाणी  केन्द्र  को  रथ्पित  बरने  की  स्कोम  शामिल  स्कीम  के  चालू  होने
 का  निश्चित  समय  लक्षद्वीप  ८ोप  :  मुह  प)्रशासन  git)  भूमि  वा  ३८७.  दिये  जाने  पर  निभर
 करेगा  ।

 हिन्बुरतान  नई  ट्ल्लो  के  व  मंचारियों  को  वेतन  और  जेखों  की  अदायतो

 2083,  श्री  कुंवर  रास  :  क्या  असम  खंग्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्लो  के  कमंचारियों  को  वेशन  की  बकाया  धनराशि
 और  उपदान  की  प्रदायगी  के  लिग्रे  क्या  बदम  गये

 सरकार  ने  समाचार ”  के  प्रबन्ध्को  से  कमंचारियों  की  भ्रविष्य  निधि  की
 घनराशि  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;

 कर्मचारियों  को  उनके  वेतन  भश्रादि  कब  से  नहीं  दिये  गये  और

 (8)  इस  संबंध  में  प्रबंधकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ?

 आग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  ए०  :  भौर  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  प्रौर  लोक  सभा  के  सभा  पटल  पर  रक्ष  दी

 भविष्य  निधि  राशि  की  वसूली  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :--
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 (i)  1985  तक  की  भ्रवधि  के  लिये  बकाया  राशि  को  वसूली  के  लिए  कमंचारी
 भविष्य  निधि  भौर  प्रकीणं  उपबंध  1952  की  धारा  8  के  अधीन  राजस्व

 वसूली  का  रंवाई  शुरू  की  गई

 (ii)  1980  से  1983  तक  की  भ्रवधि  की  बकाया  राशि  के  लिये  कमंचारी
 भविष्य  निधि  झोर  प्रकी्ण  उपबंध  1952  की  धारा  14  के  प्रधीन
 योजन  मामले  दायर  करने  की  कार्रवाई  शुरू  को  गई  भौर

 (iii)  4/81  से  7183  तक  को  श्रवधि  के  लिये  कमंचारियों  की  मजदूरी  से  काटे  गये
 बंशदान  की  प्रदायगी  न  करने  के  लिये  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  406/409  के
 प्रधीन  शिकाउतें  दायर  की  गई  हैं  ।

 प्रस  वित्त  निगम  को  स्थापना

 2004,  श्री  कुंवर  रास  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रेंस  विस  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  प्रव  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  स्ोर

 छोटे  समाक्षर  पत्रों  को  समस्याएं  दूर  करने  के  लिए  भ्रब॒  तक  क्या  कदम  उठाये

 गये

 सूखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  द्वितीय  प्रेस
 प्रायोग  ने  समाचार  पन्न  विकास  झ्ायोग  के  गठन  को  सिफारिश  को  थी  न  कि  प्रेस  वित्त  निगम  की  ।

 समुचित  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 एक  विवरण  सलग्न

 विवरण

 लघु  समाचारपत्रों  को  दो  जाने  वालो  सुविधाएं

 समसाचारपत्रों  के  पंक्षोयक  हारा  दी  जाने  वालो  सुविधाएं  :

 इस  समय  लघु  समाचारपत्रों  को  भ्रखबारी  कागज  के  भ्राबंटन  भ्रादि  के  मामले  में  निम्नलिशित

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  :--

 (1)  2000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  लघु  समाचारपत्रों  द्वारा  ग्रतबारी  कागज
 के  झ्राबंटत  के  लिए  प्रावेदन  करते  समय  सनदी  लेखाकार  का  प्रमाणपत्र  दिया  जाना
 मपेक्षित  नहीं

 (2)  300  मी  ०  टन  से  कम  की  वाधिक  हकदारी  वाले  समाचारपत्रों  को  प्रायातित  प्रखबारी
 काभज  भागों  में  था  एक  ही  बार  में  प्राप्त  करने  का  विकल्प  दिया  जाता

 (3)  शीटफेट  मशोन  पर  मुद्रित  होमे  वाले  समाचारपत्रों  को  रीलों  की  शीटों  में  बदलने  के
 लिये  उनकी  हकदारोी  का  5  प्रतिशत  भ्रतिरिक्त  भ्रखबारी  कागज  दिया  जाता

 (५)  5000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संड्या  वाले  लघु  समाघचारपत्रों  प्रखवारी  कागज  की
 उनकी  हकदारी  की  गणना  करते  समय  निःशुल्क  बिना  बिकी  बापस  या

 मुद्रित  परन्तु  न  तो  बिकी  भौर  न  ही  निःशुल्क  वितरिक  की  गई  प्रतियों  का  10  से
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 20  प्रतिशत  तक  एलाउंस  दिया  जाता  है  तथा  5000  प्रतियों  और  10,000  प्रतियों  के
 बीथ  की  प्रसार  संक्या  वाले  समाचारपन्रों  को  10  से  15  प्रतिशत  तक  एलाउंस  दिया
 जाता  है  ।  भ्रन्यों  के  मामले  यह  प्रतिशतता  केवल  5  से  10  तक

 (5)  लघु  समाचारपत्रों  द्वारा  भ्रायातित  अखबारी  कागज  पर  सीमा  शुल्क  को  550/  रुपये
 प्रति  मीट्रिक  टन  बिल्कुल  नहीं  देना  होता  ।

 (6)  50  टन  की  वाबधिक  हकदारी  वाले  समाचारपत्रों  को  तिमाही  आबंटनों  पर  श्रखबारी
 कागज  की  समूची  मात्रा  एक  या  दो  कित्तों  में  लेने  की  प्रनुमति  दी  जाती  है  ।

 विशापन  झौर  दुश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  दो  जाने  वालो  सुविधाएं  :

 भारत  सरकार  की  मौजूदा  विज्ञापन  नीति  के  भाषायी  समाचारपत्रों  पभ्रादि
 को  सामान्य  रूप  से  तथा  समाचारपत्रों  को  विशेष  रूप  से  निम्नलिशित  सुविधाएं  दी
 गई  हैं

 (1)  बिक्रीत  प्रसार  संख्या  की  सामान्य  पात्रता  प्रति  अंक  1000  प्रतियां
 लिखित  के  मामले  में  छूट  अनुज य  है  :--

 विशिष्ट/वंज्ञानिक/तवनीकी  जिनकी  बिक्रीत  प्रसार  संख्या  500

 प्रतियां  प्रति  अंक

 संस्कृत  के  समाचारपत्र/पत्रिक,  एं  और  सीमावर्ती  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में

 प्रथवा  प्र।दिवासी  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  या  मुख्य  रूप  से  भ्रादिवासी

 पाठकों  के  लिए  अभिप्रत  न्यूनतम  बिन्नीत  प्रसार  संख्या  ८00

 प्रति  अंक  हो  ।

 (2)  मुद्रण  स्थाह  के  मामले  में  भी  प्रादिवासी  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  या

 मुख्यतया  पश्रादिवांसी  पाठकों  के  लिए  प्रभिप्रेत  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  को  छूट

 प्रनुजय

 (3)  200  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  को  सनदी
 प्रादि  से  प्रसार  संख्या  का  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने  की  पश्नपेक्षा  से  छूट  है  ।

 (4)  विज्ञापनों  दरों  को  नियत  करने  के  मामले  में  दरों  की  समानता  है  भश्रथति  अंग्रे

 समाचारपत्रों  तथा  माषायो  समाचारपत्रों  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  जाता

 10,000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  भावषायी  पन्र/पत्रिकाभ्नों  को

 अंग्रेजी  के  इसो  प्रकार  के  पत्र/पत्रिकाशों  की  तुलना  में  उच्च  बुनियादी  दर  मिलती

 है  ।  विपणन  प्रोर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  माध्यम  सूची  में  शामिल  बढ़ी  संख्या  में

 लघु  पन्न/पत्रिकाएं  हस  श्रेणी  में  श्राती  हैं  ।

 पत्र  सूचना  कार्यालय  द्वारा  दो  जाने  वालो  सुविधाएं  :

 लघु  समाचारपत्रों  को  प्रधिक  से  प्रधिक  सेवा  प्रदान  करने  को  श्रपनी  नौति  के  अनुसरण
 पन्र  सूचना  कार्यालय  उन्हें  प्रनेक  विशेष  सुविधाएं  प्रदान  करता  समाचार  रिलोजों  भ्ौर  लेखों
 जैसी  प्रपनी  सामान्य  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  यह  प्रन्य  प्रकार  की  समाचार  सेवाएं  यथा
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 साइंस  कृषि  न्यूज  लेटर  इबोनोइड  चर्बा  उर्द  के  भौर
 फोटो  सप्लाई  करता  रहा  है  ।

 समाचार  सेवाएं  :

 लघ  समाचा  रपत्रों  की  प्रावश्यकताओं  के  धनुरूप  प्रनेक  सेवाएं  चालू  की  गई
 धाथिक  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  जैसे  बिभिनन  क्षेत्रों  में  हुए  विकास  को  कवर
 करते  हुए  सरल  शोर  कंप्सूल  रूप  में  गहन  कहानियाँ  तेयार  करके  उन्हें  देश  कौ  सभी  मुख्य  भाषाशों  में

 सप्लाई  किया  जाता  लघु  समाचारपत्रों  के  लिए  प्रभिप्रेत  एक  स्राप्ताहिक  समाचार
 डाइजेस्ट  ग्रामीण  पत्र  सेवा  1977  में  हिन्दी  में  प्रारंभ  की  गई  थी  ।

 फोटो  सेवाएं  :

 सूचना  कार्यालय  लघु  समाचारपन्नों  को  सचित्र  फोटो  लेख  औझौर  इबोनोइड  ढबलाक  भी

 सप्लाई  करता  है  |  चर्बा  जिनमें  उर्दू  लियो  ग्रिट  में  उपयोग  के  लिए  जिक  ब्लाक  होते  बहुत
 लोकप्रिय  हो  गई  हैं  ।

 |

 विशिष्ट  सेबा  सेल  :

 पत्र  सूचना  कार्यालय  ने  कलकत्ता  झौर  मद्रास  में  प्रतिनिधित्व  के  साथ  मुख्यालय  में

 एक  विशिष्ट  झ्ैवा  सेल  स्थाधित  किया  है  ।  इस  संल  को  क्षेत्र  प्राधारित  विकास  कहानियाँ  तैयार  करने

 तथा  उन्हें  भ।घायी  समाचारपत्रों  को  उपलब्ध  कराने  का  काम  सौंपा  गया  स्थानोय  संगत

 मानचित्र  झ्नौर  इबोनोइड  ब्लाक  उपलब्ध  करने  पर  श्रधिक  जोर  दिया  जाता  है  ।

 प्रेस  दल  :

 प्रेस  के  प्रतिनिधियों  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  चल  रही  विकासीय  गतिविधियों  की

 प्रारंभिक  जानकारी  कराने  के  विचार  से  प्रेस  दलों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  विभिन्न  परियोजनाझ्रों  में

 ले  जाना  पत्र  सूचना  कार्यलय  का  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  कार्य  विभिन्न  समाचारपक्रों  के

 प्रतिनिधियों  को  इस  प्रकार  के  विशिष्ट  भ्रध्ययन  के  लिए  जल्दी-जल्दी  चुनींदा  परियोजनाश्रों  पर  ले

 जाया  जाता  है  ।  भाषायी  और  ज्ञघु  समाचारपत्रों  को  इन  प्रायोजित  दोरों  में  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाता

 प्रत्यापन

 लघु  समाचारपत्रों  को  अश्विक  सुविधाएं  देने  के  लिए  प्रत्यायन  नियमों  को  उदार  बनाया  गया

 है  नियमों  के  क्रेबल  5000  से  ध्धिक  प्रतियों  की  प्रसार  संख्या  बाले  समाचारपत्र  ही  प्रत्यायन

 के  लिए  पात्र  लंच  समाचारपत्रों  कौ  सहायता  करने  के  लिंए  इस  शर्त  में  ढील  दी  गई  है
 प्रौर  भ्रब  दो  या  अधिक  लघ  समाचारपत्र  मिलकर  सांझे  सचाददाता  के  प्रत्यायंन  की  माग  कर  सकते

 नियमों  में  यह  भी  भ्यवस्था  है  कि  विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  से  संबंधित  सप्रत्ना  रफ़न्नों  तथा  पहाड़ी
 या  पिछड़  क्षेत्रों  या  सूचना  भ्रौर  संचार  की  दृष्टि  से  कम  विकसित  क्षेत्रों  से  प्रकाशित  होने  वाले

 समाचारपन्रों  के  प्रति  विधोद्व  ध्यान  दियां  पत्र  सूथना  कार्यालय  की  वितरण  सूंची  में  भव

 बड़ी  संख्या  में  लघ  संमोक्षारपत्री  के  लाभ  तथा  उनकी  आरे  से  प्रत्योगित  संवाददाताधों  के  नाम
 शामिल

 ह
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 विविध  :

 पहले  लघु  समाचारपत्रों  को  ऋण  और  प्रप्निम  धनराशि  प्राप्त  करने  में  कठिनाई
 अब  इन  लघ्  स्म्राचार-पन्न॑  जो  लघु  श्रौद्योगिक  यूनिंटों  कै  लिए  निर्धारित  निवेश  मानदंड  को  .

 पूरा  करती  को  प्रप्नता  दी  जाती  है  भ्रीर  थे  प्न्य  लघु  प्रोद्योगिक  यूनिटों  को  भामतौर  से  .
 ब्याज  की  पश्रादि  में  रिंधायत  के  लिए  पात्र

 सारियल  विकास  बोर्ड  का  पुमर्ग ठम
 2085,  श्री  मुह्लापहली  डद्ाभ्नणनान  :  कया  कवि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  नारियल  विकास  बोडे  का  पुनगंठन  करने  हेतु  कोई  निर्णय  लिया  गया  भौर

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  मोगेश  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  द्रबशंत  ट्रांसनोटर

 2086,  भरी  मुल्लापलली  रामचलन  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  में  मालापुरम  धौर  फासरगोश  में  प्रस्तावित  दूरदशशन  ट्रांससीटर  कब  चालू  हो

 जायेंगे  ु
 इन  परियोजनाप्रों  के  लिए  भपेक्षित  भूमि  का  भ्धिग्रहण  कर  लिया  गया  भोौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  ?

 सचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०के०  :  केरल  में  मालापुरम

 प्रौर  कासरगोडा  में  100  वाट  के  एक-एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  वर्ष  1987-88  के  दौरान  स्थापित

 तथा  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 झौर  केरल  सरकार  ने  कासरणगोडा  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  लिए  एक  भव

 का  भिर्माण  किया  है  तथा  मालापुरम  में  द्रदशन  ट्रांसमीटर  के  लिए  पहले  से  हीं  मिमित  प्रांचास  को

 पेशकश  की

 एकीकृत  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  पहियार

 2087.  भरी  संग्द  शाहबुब्दोन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 एकोकृत  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  इसके  भारम्भ  से  सेकर  31  1887

 राज्य-वार  कितने  परिवारों  को  लाभ  हुप्ना

 उनमें  से  कितने  परिवारों  को  31  1987  घद्रीबों  की.रेखासे

 ऊपर  लाया  भौरें
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 वर्ष  1987-88  के  एकीकृत  ग्रामोौण  विकास  कार्यक्रम  के
 नये  ध्लोर  पुराने  कितने  परिवारों  को  सहायता  प्रदान  की  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  रामानन्द
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  प्रन्तगंत  इसके  भारम्भ  होने  से  लेकर  31  1987  तक

 सहायता  प्राप्त  परिवारों  की  राज्य-वार  संख्या  को  दर्शाने  वाला  संलग्न  है  ।

 ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  1985  से  29  प्रतिष्ठित  प्ननुसंधान  संगठनों  की
 मार्फत  कार्यक्रम  का  मासिक  समवर्ती  मूल्यांकन  शुरू  किया  1985  से  1986
 तक  की  ध्रवधि  के  लिए  12  महीनों  के  समवर्ती  मूल्यांकन  की  एक  समेकित  रिपोर्ट  संकलित
 की  गई  इस  रिपोर्ट  के  भ्नुसार  लगभग  52  प्रतिशत  पुराने  लाभाथियों  ने  3500  रुपये
 की  गरीबी  को  रेखा  को  पार  किया  था  भौर  12  प्रतिशत  पुराने  बराभाधियों  ने  6400  रुपये  की
 संशोधित  गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर  लिया  समवर्ती  मूल्यांकन  के  निष्कर्ष  के  अनुसार  विभिन्न
 राज्यों  के  लिए  प्रतिशत  को  लागू  करने  जिन  लोगों  ने  31  1987  को  गरोबी  की  रेखा  को
 पार  कर  लिया  उनकी  कुल  संख्या  का  हिसाब  लगाया  गया  है  और  संलग्न  में  दिया
 गया  ऊपर  उल्लेख  की  गई  समवर्ती  मूल्यांकन  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  लोक  सभा  पुस्तकालय  में
 संदर्भ  प्रयोजनों  के लिए  रखी  गई  है  ।

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  सहायता  दिये
 जाने  वाले  पुराने  तथा  नये  परिवारों  को  दशाने  वाला  संलग्न  है  ।

 बषं  1980-81  से  1986-87  के  दोरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  भन्तगंत

 सहायता  प्राप्त  परिवार

 क्रमांक  राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  प्राप्त के  दौरान  सहायता

 का नाम प्राप्त कुल परिवार 2 3 प्रान्प्र प्रदेश 2, प्रसम 426503 3. बिहार 2879425 4... गुजरात 5, हरियाणा 580208 6, हिमाचल प्रदेश 285738 7. जम्मू तथा कश्मीर 8. कर्नाटक
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 1  2  3

 9.  फेरल  744754

 10.  मध्य  प्रदेश  2039166

 11.  महाराष्ट्र  .  1390807

 12...  मणिपुर  52309

 13.  मेघालय  42944

 14.  मागालेंड  59736

 15.  उड़ीसा  1303060

 16.  पंजाब  560309

 17.  राजस्थान  1015051

 18,  सिक्किस  14874

 19.  तमिलनाडु  1864535

 20,  त्रिपुरा  82350

 21.  उत्तर  प्रदेश  4679625

 22...  ५०  बंगाल  1248324

 23.  प्रण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  3908

 24.  भ्रुणाचल  प्रदेश  69038

 25...  चण्डीगढ़
 ः

 1442

 26,  दादर  व  नगर  हवेली  3423

 27.  दिल्ली  23371

 28.  गोप्रा  दमन  व  दीव  46832

 29.  लक्षदोप  2508

 30,  मिजोरम  23554

 31.  पांडिचेरी  25662

 अखिल  भारत
 '

 23370674
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 न्ज्जपज  जनत-त+त+-++त+  न

 सहायता  प्राप्त  परिवार  धझौर  समबर्ती  मूल्यांकन  रिपोर्ट  के  भ्राधार  पर  ध्रांके  गए
 गरौबी  की  रेखा  को  पार  करने  वाले  परिवार

 शाज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  वर्ष  1980-87  के वर्ष  1980-87  3500 3500  रुपये  की  गरीबी
 दौरान  सहायता  की  रेखा  को  पार  करने

 प्राप्त  कुल  बाले  अनुमानित
 परिवार  परिवार

 1  2  पर  3  4

 1.  प्रान्प्र  प्रदेश  1649758  984576

 2.  भसम  426603  323929

 3,  बिहार  2879425  1435681

 4...  गुजरात  1000239  397395

 5.  हरियाणा  580208  239336

 6...  हिमाचल  प्रदेश  285738  157384

 7.  जम्मू  श्रोर  कश्मीर  .  242051  131579

 8.  कुृ्नाटक  1009170  389641

 9...  केरल  744754  396507

 0,  अध्य  प्रदेश  2039166  839729

 11.  महाराष्ट्र  1390807  711259

 12...  मणिपुर  52309  7334

 3.  मेघालक  42944  22447

 14...  बागालेंड  59736  --

 05...  हंड़ीसा  1303060  223996

 16.  अंजाब  560309  510442

 77...  राजस्थाम  1015051  679272

 13. |  सिक्किम  14874  5950

 19.  समिलनाडह  1864535  781613

 20.  त्रिपुरा  82350  53042

 21...  उत्तर  प्रदेषत  4679625  2825089

 124
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 त््क्क्त्नम्न्ज्््््--म-...पफप््ऊ़म़्<्<्<्<्<््
 22.  पश्चिम  बंगाल  1248324  735138
 23...  प्रण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समृह  3908  1975
 24,  प्ररुणाजल  प्रदेश  69088  34898
 25.  चण्डी  गढ़  1442  729

 26,  दादरा  व  मंगर  हवेली  3423  1730

 दिल्ली  23371  «11814
 28.  दंसन  प्रौर  दीव  46832  23674.  ,
 29,  लक्षद्वीप  2508  लगाने

 30,  मिजोरम  23534

 पांडिचेरी  25662

 प्रखिल  भारत  23370674

 $  अ्रलिल  भारत  और  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  योग  में  अन्तर  अंनुमीम  लगाने  संम्वश्धी

 कुछेक  श्रटियों  के  कारण  हैं  ।

 अर  के  लिए  समन्वित  प्रामौण  विकास  कार्यक्रम  के  धन्तगंत  पुराने  तथा  नवे
 लाभाषियों  के  लिए  भौतिक  लक्ष्य

 क्रम्सं०  राज्य/संघ  शासित
 ------------

 बच  के  लिए  मौतिक  लक्ष्य
 क्षेत्र  क  नाम  पुराना लक्ष्य  नया सक्ष्य aT

 पुराना  लक्ष्य  नया  झक्ष्य  फोग

 2  3  4  5

 2.  प्रान््र  प्रदेश  7000  "73909  273909

 ३.  प्ररुणाचल  प्रदेश  7000  27956  81266

 3.  असम  53300  27956  536427

 4.  बिहार  400000  22421  536427

 6.  भुज्तत  45000  4438  49438

 6.  हरियाणा  45000  4438  49438

 426
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 हिमाचल  प्रदेश
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 eee  दूरवर्शन संवाददाताओं को नियुक्ति

 दूरवर्शन  संवाददाताओं  को  मियुक्ति
 2088.  श्री  मोहम्मद  महफुण  प्रलो  खां  :

 श्री  पो०  एम०  सईद  :

 शी  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  दूरदशन  का  विचार  दूरदर्शन  संवाददाताओं  की  नियुक्ति  सीधी  भर्ती  से  करने  का

 है  भौर  दूरदशन  कमंचारियों  में  उनके  इस  पद  के  लिए  दावों  को  वंचित  किये  जाने  के कारण  इस
 प्रत्ताव  के  विरोध  में  प्रसंतोष  बढ़  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  संगठन  के  भीतर  से  इस  पद  के  लिए  योग्य  प्रतिभावान  कर्मचारियों  का
 चयन  करने  हेतु  कोई  प्रयास  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 (¥)  सेवारत  दूरदशंन  संवाददाताओं  की  पदोन्नति  के  प्रवसरों  पर  इसका  कया  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  दूरदशंन  ने
 कल!कारों  को  सवंथा  कास्ट्रेक्ट  प्राधार  पर  लगाने  के  लिए  टी०  बी०  समाबार  संवाददाताश्रों
 टी०  वी०  सहायक  समाचार  संबाददाताश्रों  श्रौर  टी०  वी०  सहायक  समाचार  संपादकों  के  लिए
 विज्ञापन  के  माध्यम  से  प्रावेदन  पत्र  आमत्रित  किए  इन  भर्तियों  के  विरुद्ध  दूरदर्शन  में  कार्यरत
 स्टाफ  से  अभ्यावेदन  हाल  ही  में  प्र।प्त  हुए  हैं  ।

 |

 से  निर्णय  पिछले  ग्रनुभव  झौर  दूरदर्शन  समाचारों  को  प्रावदयकताञ्रो  पर  भी
 प्राधारित  दूरदर्शन  के  मौजूदा  कामिक  विज्ञापनों  के  प्रनुसार  प्रावेदन  करने  के  लिए  स्वतंत्र
 उनकी  उम्मीदवारी  पर  भ्रन्य  उम्मीदवारियों  के  साथ  विचार  किया  जायेगा  ध्लौर  वे  सरकारी  नियमों
 के  प्रनुसार  आयु  में  छूट  के  हकदार  हैं  ।

 (5)  दूरदर्शन  के  वर्तमान  न्यज  स्टाफ  में  केन्द्रीय  सूचना  सेबा  समूह  को

 भारतीय  सूचना  सेवा  समूह  का  नाम  कर  दिया  गया  के  व्यक्तियों  भौर  दूरदश्शन  के

 प्रोड्यूसर  होते  है  ।  केन्द्रीय  सचना  सेवा  के  व्यक्तियों  को  उनके  अपने  संवर्ग  में  पदोन्नति  के  अ्रवसर
 उपलब्ध  हैं  प्रोर  समह  के  प्रोडयसरों  को  प्रस्तावित  भारतीय  प्रसारण  सेवा  में
 शामिल  किया  जायेगा  जिसकी  पदोन्नति  की  भ्रपनी  पद्धति  होगी  ।

 दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  एयर  इण्डिया  के  गोदामों  में  निर्यात  सामान  की  निकासो  में  विलम्ब

 2089.  श्री  मोहम्मद  सहफूज  अली  खां  :  क्या  नागर  जिसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  हवाई  धड़डे  पर  एयर  इंडिया  के  गोदामों  में  नियत  सामान
 की  निकासी  में  विलम्ब  होने  के  परिणाम-स्वरूप  विदेशी  बाजार  की  हानि  के  अलावा  सामान  की
 हानि/क्षति  हुई  ह
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 यदि  तो  गत  एक  ज़्र्डं  के  दोरान  सामान  कोਂ  लिकासी  में  विलम्ब  होने  के  कारण

 अ्रनुमानतः  कितने  सामान  की  हानि/क्षति  हुई  भ्रौर  इसके  परिणाम  स्वकृप  निर्मातक्ों  को  यदि  कोई

 मुप्नावजा  दिया  गया  है  तो  मुग्रावजे  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  दी  गयी

 एयर  इंडिया  के  गोदामों  में  एक  महोने  के  भीतर  निकासौ  न  होने  की  वजह  से
 मानतः  कितंना  सामान  जमा  हो  जाता  भौर

 निर्म्नात  सामान  को  सामान्य  प्रवष्ति  के  भीतर  सुनिश्चित  करने  और  हवाई

 अड्डे  पर  गोदास  हैं  जमा  होने  वाले  जिसके  कारण  हानि/क्षति  होती  हैं  सामाम  जमा  न  हीभे
 देने  के  लिए  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कव्म  उठाते  का  विचार  है  ?

 सागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राण्य  मंत्री  क्षगदोश

 टाईट्लर  )  :  से  दिल्ली  विमान  क्षेत्र  पर  एयर  इंडिया  का  कोई  गोद्यम  नहों  भारत

 झन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  निर्यात  माल  रवोकार  करती  है  ६्सका  भण्डारण  है  तथा

 पुष्टिकृत  भार  तथा  स्थान  कै  प्राधार  पर  वे  इसे  विमान  में  लादने  के  लिए  एयर  इंडिया  को  सौंप  देता

 है  ।  पिछले  वस्त्र  निर्यात  मौमम  में  इंदिरा  गांधी  प्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  के  माध्यम  से  वस्त्र  निर्यात

 में  बुद्धि  क ेकारण  कहां  काफी  माल  जमा  हो  गया  था|  खराब  पंकिंग  के  इस  पश्रवधि  में  माल
 को  हुए  नुकसान  का  पता  चला  विमान  में  माल  लादने  में  हुई  देरी  के  कारण  विदेशी  व्यापार  में

 हामि  के  संबंध  में  कोई  रिफ्रोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 पिछले  एक  बर्ष  में  निर्यात  किये  जाने  वाले  माल  के  गुम  होने/नुकसान  होने  का  कोई  मामला

 एयर  इंडिया  को  सूथित  नहीं  किया  गया  एयर  इंडिया  का  दिल्लों  में  कोई  गोदाम  नहीं  प्रतः
 प्रसस  नहीं  है  ।

 निर्यात  माल  के  संचालन  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  की

 अध्यक्षता  में  एक  सेले  का  गठन  किया  गया  जब  कंभी  भो  भावश्यक  जमा  माल  की  निकासी

 करने  के  लिए  एंपर  इंडिया  तथा  प्रम्य  विदेशी  विमान  कंपनियों  को  प्रतिरिक्षत  क्षेत्रीय  की

 झनुमति  दी  गई  भाल  के  भंडारण  के  लिए  एक  नया  कार्गो  भवन  चालू  किया  गया  है  ।

 लावल  पंदा  करो  कार्यक्रम

 2090.  ध्रो  सोसनाप  रथ  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाथल  पंदा  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  इसके  प्रौश्म्भ  से  राज्यों  फो
 वार  किलनी  धनराशि  दी

 ह

 (@)  राज्यों  द्वारा  वितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  है  और  कया  कुछ  राज्यों  में  कुछ
 घनराशि:का  उपयोग  तहीं  किंधा  यदि  ती  इसके  कया  कारण  भौर

 क्या  इस  का्यक्रद  के  पहिशास-हवकूप  की  छेती  छोर  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई
 यदि  तो  धान  की  खेती  के  भ्रन्तगंत  क्षेत्र  में  प्रोर  इसके  उत्पादन  में  कितनी  बुद्धि  हुई

 कूथि  मंवालय  में  कषि'ओए  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :

 आत्रल  उगाझो  काप्मनंकर्शਂ  के  माम  से  कोई  योजना/कार्यक्रभ  विद्येमोने  नहीं
 खावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  दो  कायंत्रम  हैं  :--
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 (1)  राज्यों  में  चावल  का  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  विशेष
 कार्यक्रमਂ  ।  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  यह  मुरुय  कार्यक्रम  है  श्रोर  इसे  1984  से

 छह्  पूर्वी  राज्यों  प्रर्थात्  मध्य  उत्तर  प्रदेश  भ्ौर  पश्चिम
 बंगाल  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  इस  कारयंक्रम  के  श्रन्तगंत  राज्यों  को  दी  गई
 राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 (2)  का  मिनिकिट  व  नसंरी  कार्यक्रमਂ  इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  राज्यों  को

 निर्मक्त  की  गई  राशि  का  ब्योरा  संलग्न  में  दिया  गया

 क्रम  संख्या  (1)  पर  दिये  गये  उपरोक्त  कार्यक्रम  के  संबंध  में  उपयोग  की  गई/उपयोग
 न  की  गई  राशि  संलग्न  में  दी  गई  प्राबंटित  निधि  का  कुछ  कम  उपयोग  हो  पाया  है
 क्योंकि  उन  वर्षो  के  दौरान  राज्य  इतनी  ही  प्रनुदान  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाये  थे  ।  क्रम  संदया

 (2)  पर  दिया  गया  कायंक्रम  पुनः  संवितरण  के  प्राधार  पर

 चावल  कायंत्रमों  से  धान  की  खेती  प्लौर  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  छह  पूर्वी
 राज्यों  जहां  का  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  विज्ञेष  कार्यक्रमਂ  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  धान  के  उपज  प्लौर  उत्पादन  में  पर्याप्त  बुद्धि  हुई  1984-85  प्रौर

 1985-86  के  दौरान  इन  छह  राज्यों  में  उत्पादन  का  क्षेत्र  भौर  उपज  दशने  वाला  ब्यौरा  संलग्न
 में  दिया  गया  है  ।
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 लिखित  उत्तर  10  1987

 अखवारी  कागज  के  आवंटन  की  नोति

 2091.  भी  सोमनाथ  रथ  :

 डा०  थो०  बेंकठेशा  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  हृपा  करेंगे
 किः

 क्या  वर्ष  1986-27  की  अखबारी  कागज  के  आवंटन  सम्बन्धी  नीति  सूचना
 सं०  आर०  एन०  के  अन्तर्गत  नये  प्रकाशित  छोटे  समाचारपत्रों  को  पूरे  वर्ष  अधिक

 कीमत  पर  स्वदेशी  अख्बारी  कागज  खरीदने  के  लिये  बाध्य  किया  गया  है  जबकि  यही  आयातित  किस्म

 का  अक्षबारी  कागज  कम  मूल्य,पर  खले  बाजार  में  उपलब्ध  है  बड़े  समाचार  पत्रों  को  सस्ती  दर  पर

 उपलब्ध  कराया  जाता

 क्या  अखबारी  कागज  सम्बन्धी  नई  नीति  पत्रकारों  द्वारा  कम  पूंजी  से  प्रकाशित  किये  जाने

 वाले  छोटे  समाचार  पत्रों  के  विकास  के  लिये  अवरोधक  है  और  उन  बड़े  उद्योगपतियों  के  अनुकूल  है

 जिनका  प्रेस  पर  नियंत्रण  और  े

 कया  देश  में  छोटे  समाचार  पत्रों  की  अभिवृद्धि  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार  का

 बतेमान  नीति  में  संशोधन  करने  का  विचार

 सूचमा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  विनांक  13-11-1985

 को  घोषित  वर्ष  1986-88  के  लिए  अखबारी  कागज  आवंटन  जिसकी  प्रति  13-11-1986
 को  समा  की  मेज  पर  रखी  गयी  के  उपबंधों  के  अनुसार  प्रत्येक  नए  आवेदक  को  पहले  12  मह्दीनों
 के  लिए  विदेशी  अखबारी  कागज  आबंटित  किया  जाता  सभी  श्रेणियों  क ेसमाचारपत्रों  को भायातित
 अखबारी  कागज  का  आबंटन  उक्त  नीति  के  अनुसार  किया  जाता  समाचार  पन्चों  को  अखबारी
 कागज  के  आवंटन  में  कोई  मेंदभाव  नहीं

 मौजूदा  नीति  में  संशोधन  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 महाराष्ट्र  को  कृषि  विकास  के  लिए  बित्तोय  सहायता

 2092.  भी  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को

 कृषि  विकास  योजनाओं  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृधि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेना  :
 और  कृषि  विकास  स्कीमों  सहित  राण्य  प्लान  योजना  के  लिए  संक्षोषित  गाडगिल  फारमूले  के

 अन्तर्गत  दी  जाने  वाली  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  है  और  इसका

 क्ष  त्र-वान  आवंटन  नहीं  किया  जाता  महाराष्ट्र  सरकार  को  वाधिक  योजना  1985-86  के  लिये

 ;  134
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 401.48  करोड़  रुपये  भौर  87  के  लिये  454.0  करोड़  रुपये  को  कुल  केन्द्रीय  सहायता  निमुक्त
 को  कुल  केन्द्रीय  सहायाता  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 रुपयों

 मद  1985-86  1986-87

 1.  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  .'  230.80  251.91

 2,  विदेशी  सहायता  से  चलने  वाली

 परियोजनायें
 हि  98.54  89.67

 3.  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिये

 अग्रिम  प्लान  सहायता  55-34  93.45

 4.  पहाड़ी  क्षंत्रों  क ेलिये  विशेष

 केन्द्रीय  :  7.29  8.26

 5.  आदिवासी  उपन्योजनाओं  के
 ह

 लिए  बिद्याप्न  केन्द्रीय  सहायता  9.51  10.72
 ee

 कुल  (]  से  5)  401.48  454.01

 धान  के  सम्बस्ध  में  अनुसंधान  करने  के  बारे  में  भारतोय  कृषि  अनुसंधान
 परियव  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  घान  झानुसंघान  संस्थान  के

 बोच  समझोता  ,

 2093.  थी  बाला  साहिब  बिदे  पाटिल  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  और  अन्तर्राष्ट्रीय  धान  अनुसंधान  मनीला
 के  बीच  पूर्वी  भारत  वर्षा  पर  आश्रित  धान  की  खेती  के  विकास  के  बारे  में  मिलकर  अनुसंधान  करने
 के  लिए  किसी  समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  बौर

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  विशताएं  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेला  :  जी
 श्रीमान  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  मनीला  के

 बीच  पूर्वी  भारत  में  बारानी  चावल  उत्पादन  के  विकास  हेतु  सहयोग  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  लिए  एक
 समझौते  पर  दिनांक  20  1987  को  हस्ताक्षर  हुए

 इसकी  प्रमुख  विशेषताओं  को  संलग्न  विवरण  में  दिग्या  गया  है  ।

 विवरण  ॥॒

 पूर्वी  भारत  में  बारानो  जाजल  उत्पादन  के  जिकास  हेतु  सहधोग
 झनगुसंधान  कार्यकल

 यह  सहयोग  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  लिए  अनुश्ंघान  कार्यक्रम  होगा  (1-7-87  से

 31-12-89)  जिसे  कृषि  अमुसंघास  परिषद  कु०  अभर०  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान
 (Wo  चा०  अ०  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  हाथ  में  लिया  जायेगा  और  जिसमें  निम्नलिखित  होगा  :
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 ee

 चावल  पर्यावरण  विश्लेषण

 :  उप  जातीय  सुधार  :

 बारानी  चावल  फतल  प्रबन्ध  !

 बारानी  फसल  पद्धति  !

 प्रशिक्षण  !

 फसल  के  कटाई  के  बाद  प्रौद्योगिकी  !

 कार्य  की  योजना

 *  नीचे  लिखी  किस्मों  की  ब्ाक्ल  को  खेती  के  लिए  कार्य  योजना  अनुसंघानपरक.होयी  फार्म
 पर  ही  उनके  लिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  मूल्यांकर  किया

 झ्रगुथाई  बाले“फेना

 1.  बारानी  उपराऊं  --  उपराऊं  चावल  अनुसंधाम  मा०'क्ृ०  अ०  प०

 बिहार  ।

 2.  बारानी  तराऊ  न  असम  कृषि  विश्वविद्यालय  बावल  अनुसंधान  केन्द्र  ,,
 सतही  गण  असम  ।

 3.  बाहरानी  गहरा  पानी  नरेंद्र  देव  कृषि  तथा  प्रोद्योगिकी

 गहरे  पानी  का  चावल  अनुसंधान  घाघरा  धाट

 (3०

 4.  बारानी  तराऊ  सतही  जल  चिनसुरा  चावल  अनुसंधान  केन्द्र  पदिण्षम  बंगाल  ।

 उपरोक्त  4  अगुवाई  वाले  केन्द्र  तथा  पूर्वी  उ०  प्र०  तथा  पूर्वी  म०  प्र०  सहित  भूवों  राज्यों  में
 11  अनुसंधान  कार्यक्रम  को  हाथ  में  लेंगे  ।

 में  अन्त  रशैशफैय  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  कुल  14.59  लाख  रु०  की  निधि
 प्रदान  की  नईहःहै  ।  विधिथो-आअग्तरण्ट्रीय-कृषि  विकास  निधि  द्वारा  रिलीज  की  जायेगी  जी  प्रतिमूति  के

 सकद  स्रूए  कें:की  जाकेशी  और  भ्रा०  कृ०  अ०  प०  को  यह  राषि  अल्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान
 के  सम्पक  अधिकारी  द्वारा  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ।

 कार्यक्रण  का  निष्पादन  तथा  का्थ्यिअम

 यह  कार्यक्रम  मा०  कु०  अ०  प०  के  सैत्थामान  में  अमल  में  लाया  जायेगा  ।  कार्यक्रम  को

 न्वित  करते  समयः  ब्रत  शमी  अजुलंघाण  सामग्री  पको  शा»  कि०  ज०  प०  कलिर्दाद  रूप  से  इस्तेमाल  कर

 सकेगी  ।  भारतीय  कृषि  विकास  निछि“कोः:ढी  आनेःफ़्ली  रिपोर्ट  तथा  अन्य  सामग्री  भा०  कृ०  अ०  प०

 जथा'ज ०  अए०  Mote  के'कीच[हुए  सभामोते  की  क्षों  के सुलाबिक  तेवार  की  जायेगी  ।

 यह  समझौता  31  1987  तक*लागू  रहेगा  बदातें  किसमझोते  कोजेगों  पक्षों  ९रस्पर

 सहमति  से  अवंधि  से  पहले  समाप्त  न  कर  दिया  जायि  अथवा  उस  तिक्य  से  आने  आारी  स्था  जहने  ।

 136



 ']9  1909
 जैलैलित

 शत्तर
 टू  ुटुटूुू॒॒ीीऑीऑीऔीऔीैीवैृ

 उदंरक  उद्योग  सम्बन्धी  नोति  सें  परिवर्तन

 2094.  भरी  बाला  साहिब  विज्ञे  पाटिल

 डा०  वी०  बेकट दा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उर्वरक  उद्योग  से  सम्बन्धित  सरकार  की  नीति  में  परिवर्तत  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 जहां  तक  देश  की  उर्वरक  सम्बन्धी  आवदयकताओं  का  सम्बन्ध  नीति  में  परिवर्तन

 झूपਂ  मै  लाभदायक  होगा  ?

 कृषि  मंत्रालैड में  उबरक  विभाग  से  राश्य  मंत्री  आर०
 :  जीਂ  रहीं  ।

 :  ही  नहीं  उठते  ।

 को  उर्वरकों  का  आशथंटन

 2095.  भरी  भोरेबर  तांतो  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  और  के  दौरान  असम  को  उवरकों  को

 विभिन्न  किस्मों  का  कोई  आवंटन  किया

 कदि  तो  क्या  उक्त  आवंटन  राज्य  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पूरी
 से  पर्याप्त:है,  भर

 यदि  तो  उसकी  मात्रा  के  बारे  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 संजालप  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभात  में  शाज्य  अंज्रो  थोगंता  :
 से  उवंरकों  की  मांग  पोषक  तत्वों  के  रूप  में  आंकी  जाती  1985-86  गौर  1986-87  के

 वर्षो  के  दौरान  असम  में  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  उवंरक  पोषक  तत्व  उर्वरकों  को  उपलब्ध  की  गई"कुल  भात्रा
 और  उनकी  खपत  के  अ्योरे  तीबे  स्लारणों  में  दिए  गए

 (“000  भोटरी  टन  पी  +

 वर्ष  सरकार  द्वाश  कुल
 किया  गया  आवंटन  उपलब्धता  खपत

 1985-86  22  07  57.13  16.74
 1986-87  22.80  56.39  17.65

 उपयुक्त  सारणी  से  पता  धलता  है  कि  राज्य  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  उवंरक  का
 नियतन  पूर्णतया  पर्याप्त  था  ।

 हकोटे  ओर  सीमान्त  स्तर  के  मछुझ्ारों  के  लिए  योजना

 2096.  श्री  छीतू  भाई  यामित  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा-करेंगे कि  :
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 क्या  मछली  पालन  उद्योग  में  लगे  छोटे  और  सीमान्त  स्तर  के  मछुआरों  की  आप  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अब  तक  यह  योजना  कौन-कौन  से  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  गई
 |

 जिन  व्यक्तियों  को  सहायता  दी  गई  अथवा  ऋण  दिया  उनकी  राज्यवार  संख्या
 कितनी  और

 इस  योजना  से  लाभान्वित  हुये  व्यक्तियों  की वाधिक  आय  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  योगेस्द्र  :
 मछली  पालन  में  जुटे  छोटे  और  सीमांत  किसानों  सहित  किसानों  की  आय  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अब
 तक  देश  भर  में  184  मछली  पालक  विकास  एजेंसियां  खोली  गई  हैं  ये  मछली  पालंकी  ठिकास  एजेंसियां

 *  मछली  पालकों  को  तकनीकी  भौर  विस्तार  सम्बन्धी  सभी  प्रकार  की  सहागशा  प्रदान  करती
 वित्तीय  सहायता  ताल-विकास  के  लिए  राज  शहायता  तथा  पहले  वर्ष  केਂ  मादानों  और  संस्थागत  वित्त
 के  जरिए  ऋण  के  रुप  में  होती  इसके  ये  मछली  पालक  विकास  एजेंसियां  चुनिदा  मछली

 पालकों  को  मछली  पालन  की  आधुनिक  तकनीकों  में  प्रशिक्षण  देकर  प्रशिक्षित  मछली  पालकों  का  एक
 संवर्ग  भी  तैयार  करती  हैं  ।

 मछलो  पालक  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  निम्नलिखित  राज्यों  भौर  संध  शासित  प्रदेशों  में

 कार्यान्वित  किया  गया  अर्थात्-आन्ध्र  हिमाचल

 जम्मू  व  कदमी  मध्य  महाराष्ट्र  ,
 उत्तर  पश्चिम  बंबाल  ओर  संध  शासित  प्रदेश  पांडिचरेरी  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ]

 सत्स्यत  कार्य  में  बहु-राष्ट्रीय  कम्पतियां

 2097.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :

 थ्रो  चिन्तामणि  लेता  :  क्या  कवि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 उन  बहु-राष्ट्रीय  कंम्पनियों  और  बड़े  व्यापारिक  धरानों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनके  पास

 मत्स्यब  पोत्त

 वे  किन-किन  तंटों  पर  कार्यरत

 इन  मत्स्यन  पोतों  का  छोटे  मछुआरों  की  आय  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  मछुआरों  ने  इन  मत्स्यन  पोतों  द्वारा  हमारे  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने  के  विरुद्ध  शिकायत  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी  समस्या  हल  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  सें  कृधि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भम्नी  धोगेसा  :

 सूचता  एकत्र  की  जा  रही

 वे  दोनों  तटों  पर  से  कार्य  करते

 गुजरात  और  पद्िचम  बंगाल  राज्यों  ओर  संघ  शासित  क्षेत्र  पांडिचेरी  के  अलाबा  मुख्य

 भूमि  में  सभी
 और  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  या  तो उचित  कानून  बनाकर  या  कायकारी  आदेष्ष

 जारी  करके  पारम्परिक  जलयानों  यांत्रीकृत  मत्स्यन  नोकाओं  और  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 जलयानों  के  लिये  मत्स्यन  क्षेत्रों  की  सामांकित  किया  गया  इसके  अनुसार  उन  मत्स्यन  क्षेत्रों  जो

 पारस्परिक  ओर  यांत्रीकृत  क्ष त्र  क ेलिए  सीमाँकित  किये  गए  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 ट्रालरों  का  प्रचालन  निषिद्ध  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं

 सात्स्यकी  उद्योग  में  विवधता  लाना

 2098.  भी  डी०  पो०  जदेखा  :  कया  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कगेकि  :

 क्या  सरकार  का  मात्स्यकी  उद्योग  में  विविधता  लाने  विचार  यदि  तो

 तह्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंजालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  योद्रेश्न  :

 सरकार  विविध  समुद्री  उत्पादों  के  उत्पादन  और  विपणन  को  बढ़ावा  दे  रही  सरक,र  ने  हाल  ही  में

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  बहुउदं शीय
 जलयानों  को  चलाना  बन्द  कर  दिया  है  ।  आगे

 भोंगा  संसाधनों  का अवशोषण  करने  के  लिए  केवल  संसाधन  विहिष्ट  जलयानों  को  अनुमति  प्रदान  की

 जायेगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  दंक्षिभ  दिल्ली  में  पपन  कला  परियोजना

 2099.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  कया  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  दक्षिण  पष्िचम  दिल्ली  में  पपन  कला  परियोजा  नाम  से

 एक  परियोजना  शुरू  की  है  जिसके  अन्तर्गंत  प्राधिकरण,के  पास  पंजीकृत  सभी  1,500  सहकारी  ग्रुप

 हाउसिंग  सोसाइटियों  को  मूमि  आवंटित  करने  के  लिए  2000  हैक्टेयर  मूभि  का  अर्जन  किया

 गया

 यदि  तो  उस  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या

 इस  परियोजा  में  पंजीकृत  सहकारी  ग्रुप  हाउसिंग  सोसाहटियों  को  भूमि  भावंटित  करने  में
 विलम्ब  किए  जाने  के  कारण  और

 उक्त  परियोजना  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  आवंटन  की  योजनायें  कब  शुरू  करेगा  ओर

 मूमि  का  प्रति  वर्ग  गज  मूल्य  बसा
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 शहरी  शिवाइस  खंजालंधः में  रक्त्य  मंदी  दखचरेंर  :  से  (+)  फ्फथककई  क्षेत्र  में
 लगभग  4,600  एकड़  मूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  है  और  दिल्ली  विंकास  फ्रारभिक रकः  को  सरेंप
 गया  है  ।  मूमि  प्राथमिक  रूप  से  1983  में  1500  ग्रुप्र  आवास  समितियों  को
 आबंटन  के  लिए  उदिदष्ट  यह  योजना  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  दिल्लाीं  जलपूर्ति  तथा  मल

 व्यय  संस्थान  इत्यादि  जैसे  मूमि  विंकास  करने  वाले  विभिन््त  सरकारी  अभिकरणोंਂ  के  पशमहं  से

 तैयार  की  जा  जैसे  ही इस  योजना  का  अमुमोदन  हो  जाता  बसे  ही  इत  समितियों को
 आवश्यकता  के  अशुसार  उन्हें  म्र्मिकें  आबंटन

 हेतु  आमंत्रित  करने  के  लिएਂ  समाष्कक्षत्रों में
 एक  विज्ञापन  जारी  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  इसे  पूरा  करमे  के  लिए  तथा  संत्रक
 प्रयास  कर  रहा  इस  योजना  को  अस्तिम  रूप  दिए  जाने  तथा  कार्यान्वन  के  लिए  तंयार  ही  जाने के
 बाद  ही  मूमि  की  वास्तविक  बिक्री  लागत  ज्ञात

 दिल्ली  में  आधास  को  कमी  द्र  करने  हेतु  योजनायें

 2100.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  धाहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 राजधानी  में  आवास  की  आवश्यकता  पर  अधिक  ध्यान  देने  के  संदर्म  में  आवास  की  कमी

 को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं
 का

 ब्योर  क्या

 राजधानी  में  विशेषतः  सहकारी  सामूहिक  आवास  कार्यक्रम
 को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  क्या

 योजनायें  बनाई  गई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  क्या  कार्य  सौंपा  गया

 और

 दिल्लों  विकास  प्राधिकरण  राजधानी  में  पंजीकृत  सहकारी  सामूहिक  आवास  स्ितियों  की

 आवश्यकताओं  को  कब  तक  पूरी  करने  जा  रहा

 विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दखओर  :  अपेक्षित  सूचना  संलरत

 11,  तथा  1  में  दी  गई  है  ।

 और  संलग्न  विवरण-]९  में  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  .।

 विवरण

 राखकापती  आबास  की  कमी  को  पूरा.करके  लिए  दिल्ली  विकास  फ्रधिक्रण  द्वारा  बना  गई
 बोजताओं  की  ।

 1:  अरथिक  सृष्डि  से  कमजोर  सिम्न  भय  मध्यस  ऋय  तक्षा  स्व-वित्त  योजना

 लिए  :  दिशसी  ब्रिकास  प्॑ररधिकरण  द्वारा  सामूहिक  आवास  4

 2,  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विकसित  तथा  बेचे  गये  प्लाटों  पर  निजी  क्षकष.ढाद्रा
 आवास  ।

 4:  हास्पीटल  आदि  जंसे  बड़े  संगठतों  आवास  ।

 4,  पुलिस  आवास  ।

 .  सहधरी  आकास  वि्माकि  सक्तितिसों|ह्वरा  िकसित:प्लाडों  पर

 6.  सहकारी  आवास  निर्माण  समितियों  द्वारा  सामूहिक  अशयास  ।-
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 7.  अपने  कमंचारियों  के  लिए  भ्रावास  ।

 8.  पूनर्वास  कालोनियों  में  सेवाओं  का  उन्नयन  ।

 9.  अनधिक्ृत  कालोनियों  में  उन्हें  विकसित  करके  आवास  को  रहने  योग्य  बनाना  ।

 10.  शहरी  तथा  ग्रामीण  ग्रामों  में  विकास  करके  आबास  को  जीवन  योग्य

 11.  चयनित  मलिन  क्षेत्रों  में  पर्यावरणीय

 12.  भुग्गी  क्लस््टरों  में  पर्यावरणीय

 13.  स्थल  तथा  सेवा  ।

 14.  मलिन  क्षंत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  क ेलिए  आवास  ।

 15,  विकलांगों  के  लिए  आवास  ।

 16.  सामुदायिक  सेवा  का  कामिकों  के लिए  आवास  ।

 17.  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  आवास  ।

 18.  सफाई  मल  ढोने  वालों  तथा  घोबियों  के  लिए  आवाश  ।

 19.  मलिन  बस्ती  क्षत्रों  के  परिवारों  क  बसाने  के  लिए  आवास  ।

 20.  रन  बसेरे  ।

 विवरण  II

 लोक  निर्माण  विभाग  दिल्ली  प्रशासन  केवल  दिल्ली  प्रशासन  के  स्टाफ  के  लिए  मकानों  का  निर्माण
 करता  हाल  ही  में  निम्नलिखित  योजनाओं  को  पूरा  किया  गया  है  :--

 1.  तिमारपुर  में  712  क्वार्टर  के  680  तथा  टाइप-डी  के  321

 2.  निम्नलिखित  योजनायें  हस्तगत  हैं  :---

 अक्षोक  दिल्ली  के  निकट  नौमड़ी  कालोनी  में  375  क्वार्टर  (225
 के  तथा  150  यह  कायं  प्र  गति  पर

 तिमारपुर  रिहायश्षी  कालोनी  में  90  क्वार्ट रो  की  योजना  बनाई  गई  है  7
 यह  काये  अभी  आरम्भ  किया  जाना  है  ।

 शाली  मार  व्यय  में  एक  मू-श्वण्ड  पर  विभिन्न  ठाहपों  के  750  क्यारटरों  की  बोलना
 बनाई  गई  निर्माण  काये  अभी  आरंभ  किया  जाना  विस्तुत  विन्यास  गक््से
 को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 3.  शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  सातवीं  योजना  अबधि  के  लिए  135  क्वरोड़
 रुपये  का  नियतन  किया  गया  है  और  इस  राष्ि  से  सरकारी  कर्मचारियों  क ेलिए  लगभग
 15000  क्वार्टरों  का  निर्माण  किया  जा  सकेगा  ।

 बिवरण

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  सभी  श्रेणियों  अर्थात्  ॥,
 IV  तथा  ए  की  कई  आवास  योजनायें  आरम्भ  की  80  स्टाफ  कवार्टरों  का  कार्य  बर्ष  1987-88  में
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 पूरा  हो  गया  था  और  लगभग  350  मकानों  के  लिए  वर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  नई  योजनायें

 आरम्भ  की  गई  ।  पिछले  वर्ष  लगभग  215  लाख  व्यय  किये  गये  थे  और  जारी/नई  योजनाओं  के

 लिए  योजना  कार्यों  के  अन्तगंत  201  लाख  रुपये  का  बजट  प्रावधान  किया  गया

 विवरण  1V

 1970  से  सहकारी  ग्रुप  आवास  के  आधार  पर  आवास  गति  विधियों  को  प्रोत्माहित  करने  के  लिए
 सरकार  की  एक  सुविधारित  नीति  रही  है  ।  सहकारी  ग्रप  आवास  में  तेजी  लाने  क ेलिए  इन  समितियों

 को  भूमि  पूर्व  निर्धारित  दरों  पर  आवंटित  की  जाती  संस्थानों  की  वित्तीय  स्थिति  सुदृढ़  करने  के

 लिए  इन  समितियों  को  सरकारी  तथा  उद्धं  सरकारी  संग्ठम  आसान  हातों  पर  ऋण  मंजर  कर  रहे  हैं  ।

 इन  समितियों  को  ऋण  मंजूर  करने  के  अलावा  सरकार  योजना  निधियों  के  अन्तगंत  अंश  पू  जी  अशदान

 मुहैया  करती  है  और  बाजार  उद्धार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सरकारी  गारम्टी  वाण्ड  को  चलाने  के  लिए  उन्हें
 प्रब्िकृत  भी  करती  केन्द्रीय  सरकार  के  वे  कमंचारी  जो  इन  समितियोंके  सदस्य  हैं  वे  फ्लैंटों  की

 निर्माण  लागत  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  गृह  निर्माण  अन्तिम  नियमों  के  अंतगंत  भी

 ऋण  ले  सकते  हैं  ।

 इन  समितियों  को  विकसित  मूमि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उत्तरवाई  अभिक्रण  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  1983  से  पूर्व  पंजीकृत  586  ग्रूप  आवास  समितियों  में  से  517  समितियों  को  भूमि  का
 आवंटन  कर  दिया  गया  शेष  69  समितियां  या  तो  निलम्बित  हैं  या  उन्होंने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 सै  भमि  के  आवंटन  के  लिए  नहीं  कहा  है जब  1983  के  बाद  पंजीकृत  1415  समितियों  में  से  सरकारी
 समितियों  के  पंजीकौर  ने  1220  प्मितियों  को  भूमि  के  आबंटन  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से
 सिफारिश  की  समितिग्वों  को  आवंटन  हेतु  भूमि  दक्षिण  दिल्ली  में  पालम  गांब  के  निकट  पुण्नकलां
 से  परिचित  परिसर  में  अजित  की  गई  है  ।  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  तथा  दिल्ली  जब्रपूर्ति  एवं  मल

 निर्यास  संस्थान  इत्यादि  जंसे  मूमि  विकास  कार्य  पर  लगे  विभिन्न  सरकारी  अभिकरणों  के  परामछ्ां
 से  इस  योजना  को  तंयार  किया  जा  रहा  जैसे  इस  योजना  को  अन्तिमरूप  दे  दिया  जाता  हैं  और
 उप  राज्यपाल  द्वारा  इसका  अनुमोदन  कर  दिया  जाता  है  वैसे  ही  इन  समितियों  को  उनकी  आवश्यकता

 '  कै  अनुसार  म॑मि  के  आवंदन  के  लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  हेतु  समाचार  पन्नों  में  एक  विज्ञापन

 जारी  किया  तथापि  इसके  लिए  इस  स्तर  प्र  कोई  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बताई  जा

 न्वकती
 का  5  सेवा  विकास  निधि  को  स्थापना

 2101.  श्री  यश्वस्त  राव  ग़ड़ाख  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कसा  अरकार  एक  सेवःविकास  निधि  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  झ्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेल

 2]
 इस  समय  सेब  विकास  निधि  की  स्थापना  करने  का  सरकार  के  पास  कोई  विधिवत  प्रस्ताव  नहीं

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ut
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 आकाहावाणो  केस्रों  तथा  द्रदर्शन  केन्द्रों  का  मुल्यांकन

 21०2.  भरी  यशवंतराव  गाडाख  पाटिल  ;  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन््त्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  आकाशवाणी  केन्द्रों  तथा  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  मूल्यांकन  के  लिए  एक
 मध्य  कालीन  सातवीं  योजना  शुरू  की  और

 रादि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  सनन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  ;

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 फल  जिपणन  के  लिए  विपणन  आसूचना  केस्दरों  की  स्थापता

 श्री  यशबंतराब  गडास  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  फल  विपणन  के  लिए  विपणन  आसुूचना  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 ,
 किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  तथा  इसके  चयन  के  लिए  क्या  मापदंड  रखा  गया

 आर

 इसकी  स्थापना  में  क्या  प्रगति  हुई  है  :

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेस्  :

 फलों  अर्थात्  सेब  तथा  अंगूर  और  सब्जियों  ज॑से

 फूल  मटर  तथा  भिण्डी
 के  लिए  विपणन  आसूचना  सेवा  के  लिए  भारत  में

 20  केन्द्र  स्थापित  किए  ।

 इस  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किए  जाने  वाले  केन्द्रों
 बे

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए

 ए  ये  केन्द्र  इस  योजना  के  तहत  कवर  किए  गए  फलों  तथा  सब्जियों  के  सम्बन्ध  में  उनके  महत्व  को

 दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रस्तावित  किए  गए
 इस  योजता  के  अन्तर्गत  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  क्योंकि  इसके  क्रियान्वयन  के  लिए

 मंजूरी  शीघ्र  ही  जारी  की
 चिंचरण

 कलों  तथा  सब्जियों  के  लिए  प्रस्तावित  थिकणन

 अआसूचना  केला  के

 ऋण  स०  राज्य  का  नाम  जिपणन  झासचमना  कसा के  लिए  स्थान

 1.  आंध्र  प्रदेश  हैदराबाद

 2.  हि

 त्रिपुरा  गोहाडी

 3.  बिहार  पढना  न
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 पु  2  3

 4  गुजरात  अहमदाबाद

 5.  हरियाणा  चंडीगढ़

 6.  हिमाचल  प्रदेश  शिमला

 7  जम्मू  और  कश्मीर  श्रीनगर/जम्म्

 8  कर्नाटक  बंगलोर

 9  केरल  त्रिवेंद्रम/को चीन

 मध्य  प्रदेश  भोपाल

 महा  राष्ट्र  बम्बई

 महाराष्ट्र  नागपुर

 उड़ीसा  मुवनेद्वर

 पंजाब  जलंधर

 राजस्थान  जयपुर

 सिक्किम  गंगटोक

 तमिलनाड॒  मद्रास

 उत्तर  प्रदेश  लखनऊ

 पश्टिषम  बंगाल  कलकत्ता

 20.  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  दिल्ली

 टिप्पणी  :  उपयुक्त  बताए  गए  स्थान  अस्थाई  हैं  ओर  सीमावर्ती  मंडियों  के  महत्व  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  संबंधीत  राज्य  सरकारों  के  परामशें  से  मालूली  समायोजना  किया  जा

 सकता

 फलों  को  छोेली  के  लिए  बोमा  पोजना

 2104.  थी  यहाबंतराब  गड़ाल  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  फलों  की  खेती  का  बीमा  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कषि  मरती  जो०  एस०  :  से  सेब  को  फसल  को  वृहत  फसल  बीमा

 पोजना  में  शामिल  कश्मे  की  एक  स्कीम  तेयार  की  गई  थी  लेकिन  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  फसल  बोमा

 योजना  के  क्रियान्वयन  की  गहराई  से  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  और  सेब  की  फसल  को  शामिल  करने  के

 प्रस्ताव  को  फिर  से  तैयार  किया  जाना  बृहृत  बीमा  योजना  के  क्रियान्वतन  के

 अध्यवन  के  लिए  एक  दल  का  गठन  किया  गया
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 नस  नतःा::-+्न+

 सरकारों  श्ावास  के  लिए  लाइसेंस  फोस  को  बसूली

 2105.  कली  सो०  अंगा  रेड्डो  :  क्या  हाहरी  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथे  वेतन  आयोग  ने  कमंचारी  को  आवंटित  किए  गए  आवास  के  टाईप  के  अनुसार
 सरकारी  आवास  के  लिए  समान  दर  पर  लाइसेंस  फीस  वसूल  किए  जाने  की  सिफारिश  की  है  और  यह
 दर  देश  भर  में  समान  रूप  से  लागू  होनी

 यदि  तो  इस  पर  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  की  और

 सरकारी  आवास  के  विभिन्न  वर्गों  क ेलिए  लाइसेंस  फीस  की  दरें  क्या

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 सरकार  ने  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  तहत  सामान्य  पूल  में  उपलब्ध
 आवास

 और  भन््य
 सभी  मंत्रालयों/सरकार  के  विभागों  के  अन्तगंत  आवासों  के  लिए  लाइसेंस  फीस  की  समान  दरें  निर्धारित
 करने  का  निर्णय  लिया  जिनमें  निम्न  स्तर  और  अवर्गीकृत  आवास  ओर  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  रक्षा
 कामिकों  के  आवास  और  रेल  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  आवास  शामिल  नहीं

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 ऋ०  सं०  वास  का  रिहायहण  क्षेत्रफल  की  निर्धारित  की  गई  टिप्पणी
 टाइप  सीमा  मीटर  लाइसेंस  फीस  की

 फ्लैट  पर

 व
 2...

 3  5

 1.  ए्  30  तक  10  दो  क्वार्टरों  स ेअधिक  के  लिए
 शौचालय  सुविधाओं  वाले
 क्वार्टर

 2.  ए्  30  तक  15  दो  क्वार्टरों  के  लिए  शौचालय
 सुविधाओों  वाले  क्वार्टर

 3.  ए  30  तक  25  300  वर्ग  फीट  से  कम  कुर्सी
 क्षेत्र  वाले  पुराने  क्वार्टर

 4.  ए  30  तक  35  300  वर्ग  फुट  से  अधिक  कुर्सी
 क्षे  त्रफल  वाले  क्वार्टर

 5.  बी  26.5  35  350  वर्ग  फुट  कुर्सी  क्ष  त्रफल
 वाले  टाइप  बी  के  वे  क्याटंर

 जिन्हें  अब  टाइप  ए  में  पुनः
 कि  या  ।
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 2  3  4  5
 ्डः६  कस  लन-_-त-न  तब  न-ो-तततस  िि  स  न्न्सा+3मनमकपमवीुीक  नम  न  «न

 6  बी  32  से  40  60

 7.  बी  से  50  75

 8.  सी  34.5  60  त्वरित  कार्यक्रम  के  अन्तगँत

 टाइप  सी  के  क्वांटैर  जिनका

 कुर्सी  क्ष  त्रफल  425  ब्गे  फुट
 है  जिन्हें  अब  टाहव-बी  पुनः

 वर्गीकृत  किया  गया  ।

 9.  सी  44  से  55  85

 सी  56  से  65

 है|  डी  59  से  75

 डी  76  से

 ई्  तक

 ई  से  ऊपर

 तक  260

 ईनु  से  ऊपर  300

 ई-ा  से  224.5  तक  350

 243  से  350  500

 350.5  से  522  तक  600

 होस्टल  वास

 20.  एक  कमरा  से  30.5  तक  65

 एक  कमरा  30.5  से  39.5  तक  90

 22.  दो  कमरे  47.5  से  60.0  तक

 उन  सर्बेन्ट  क्याट्टरों  तथा  जो निभित  वास/होस्टल  के  स्वतंत्र  रूप  से  आवटित  के

 लिए  निम्त  लिखित  फ्लेंट  दरों  का  वसूल  किया  जाना  प्रस्तावित  है  ।

 I.  सर्वेन्ट  कयार्ट रस्  10/-  रुपबे  प्रतिमाह

 IL.  गैराज  5/-  रुपये  प्रतिमाह
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 पग्रामोण  भूमसिहीन  रोजगार  गारंटो  कार्यक्रम  के  अन्तर्त  लाभ  उठाने  वाले

 भूसिहोत  भ्रसिक  परिवार

 2106.  भरी  जंगा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  ग्रामीण  मूमिहीन  श्रमिक  परिवारों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  जिसके  कम  से
 कम  एक  सदस्य  को  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  में  100  दिन  काम
 मिला

 इस  काय॑  के  अन्तगंत  किस  प्रकार  के  काम  दिए  जाते  हैं  और  क्या  इस  कार्यक्रम  से  ह्त्न
 परिवारों  को  स्थायी  लाभ  प्राप्त  हुआ  और

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  क ेदौरान  तथा  चालू  वर्ष  में  विभिन्न  राज्यों  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  कार्यक्रम  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्जो  रामानम्द  :  से
 ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रप  का  दोहरा  उदूं शय  टिकाऊ  स्वरूप  की  ग्रामीण

 सम्पत्तियों  का  सृजन  करके  ग्रामीण  मूमिहीन  लोगों  को  गे  र-कृषि  अयधि  के  दौरान  मजदूरी  रोजयार
 प्रदान  करना  रोजगार  सृजन  के  साथ-साथ  बॉस  सूत्री  कार्यक्रम  और  न्यूनतय  आवश्यकता  कार्यक्रम
 से  सम्बद्ध  कार्यों  जेसे  ग्रामीण  पेयजल  प्रथमिक  स्कूल  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुस चित्र जनजातियों  आदि  के  लिए  मकानों  का  निर्माण  किया  जाता  है  ।

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रोजगार  सृजन  की  प्रगति  की  तिबरानी  सृजित  किए  गए  रोजगार  के  श्रम
 दिनों  के  रूप  में  की  जाती  है  क्योंकि  प्रशासनिक  जटिलताओं  और  वित्तीय  कठिनाईयों  के  कारण  रोजगार
 की  गारंटी  के  प्रावधान  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  गत  3  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के
 दौरान  विभिन्न  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  में  कायंक्रम  के  अन्तगंत  सुजित  किए  गए  रोजगार  के  श्रम
 दिनों  की  संख्या  और  किया  गया  खर्च  तथा  11  में  अलग-अलग  दशये  गए  है  ।

 ग्रामीण  भूसिहीन  रोजगार  गाश्स्टोी  कार्य  क्रम
 वर्ष  1984-85,  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  ग्रामीण  मूमिहीम  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सूजित  रोजगार  के  राज्य/संघ  शासित क्ष  त्रवार  ब्यौरा

 श्रम

 क्रम  राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  1984-85  5  1985-86  1986-87  22807
 हक

 ३-8-87
 )

 2  3  4  5  6

 4.  आंध्र  प्रदेश  217.55  224.49  299.83  48.44

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  ०००  1,12  1.30  0.06

 3.  असम  35.66  22.32  40.81  13.98
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 1  2  3  4  5

 4.  बिहार  336.52  232.73  328.66

 5.  गुजरात  83.72  70.62  79.63

 6.  हरियाणा  7.90  15.18  17.12

 7.  हिमाचल  प्रदेश  17.93  15.85  19.11

 8.  जम्मू  व  कष्मीर  11-07  8.59  18.55

 9.  कर्नाटक  178.44  188.29  160.46

 10.  केरल  49.98  76.99  113.72

 11.  मध्य  प्रदेश  232.18  194.24  278.853

 12..  महाराष्ट्र  327.69  230.27  222.44

 13.  मणिपुर  5.46  0.47  1.45

 14.  मेघालय  0.23  2.02  2.77

 15.  मिजोरम  2.82  1.06  12.04

 16.  नागालैण्ड  2.80  2.56  3.01

 17.  उड़ीसा  73.22  121.29  175.94

 18,  पंजाब  20.95  20.69  18.02

 19.  राजस्थान  67.68  64.27  152.26

 20,  सिक्किम  0.43  1.67  2.89

 21.  तमिलनाडु  311.74  288.45  320.39

 22.  त्रिपुरा  8.47  12.09  8.62

 23.  उत्तर  प्रदेश  505.62  468.25  527.61

 24.  परद्िचम  बंगाल  72.83  110.64  219.74

 25.  अण्डमान  व  निकोबार  0.29  0.76

 द्वीपसमूह

 26.  चण्डीगढ़  0.31  0.24  -  0.89

 27.  दादरा  व  नगर  हवेली
 १९  0.31  0.59

 28.  दिल्ली  2.20  0.32  0.36

 29.  दमन  व  दीव  2.51  1.99  2.24

 30.  लक्षद्वीप  0.65  0.84  1.05

 31.  पाण्डिचिरी  1.54  0.75  1.22
 7
 अखिल  भारत  2576.10  2379.79  3031.51

 6

 56.12

 18.29

 1.25

 2.40

 0.18

 28.42

 13.24

 25.50

 40  31

 0.64

 0.79

 0.16

 0.50
 19.89

 2.41

 19.82

 0.83

 23.30

 0.11

 64.04

 37.23

 0.13

 I  अ  वन  आल  न  -८-
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 जिवरण  ह॥

 ग्रासोण  भूसिहोत  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम

 वर्ष  1984-85,  1985-86,  1986-87  और  1987-88  7-88  के  दौरान  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार

 गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किए  गए  खर्च  के  राज्य  संघदशासित  क्षेत्रवार  ब्यौरा

 रुपये

 _ र  राज्य/संघशासित  ला  रर[औ  री ््फफ  फ  फ७खलख  अफखअ  का

 राज्य/संघशासित  क्षत्र  (3-8-87 8
 (3-8-87  की

 ... ख

 2  5  4  5...  ढ

 2,  आंध्र  प्रदेश  श्न्य  16.00  7080.68  1.31

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  श्न्य  452.98  1301.44  282.35

 3.  असम  4279.25  452.98  8385.88  282.35

 4.  बिहार  4279.25  4658.26  8385.88  379.02

 5.  गुजरात  352.53  522.47  642.63  379.02

 6.  हरियाणा  352.53  522.47  642.63  65.20

 7.  हिमाचल  प्रदेश  227.88  227.30  348.62  50.40

 8.  जम्मू  ओर  कए्मीर  1850.76  2336.82  409.88  399.05

 9.  कर्नाटक  1712.46  2336.82  3263.48  399.05

 11.  केश्ल  2511.39  2076.00  3263.48  230.20

 12.  मध्य  प्रदेश  3829.72  2878.68  4348.20  394.95

 13.  महाराष्ट्र  3829.72  3790.03  40.12  526.25

 14,  मणिपुर  82.45  24.72  67.12  17.64

 15.  मेघालय  6.38  46.23  272-80  4.90

 16.  मिजोरम  34.27  70.70  272-80  4.90

 17.  नागालेंड  65.00  1719.98  90.42  7.50

 18.  छड़ीसा  575.00  583.30  789.32  368  89

 पंजाब  575.00  583.30  789.32  264.51

 20.  राजस्थान  10.18  40.14.  2475.92  16.15

 20.  सिषिकम
 :  65.58  149
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 1  2  3  4  5  6

 21.  तमिलनाड़  5674.34  4354.34  5728.79  417.26

 22.  त्रिपुरा  131.22  183.58  232.05  3.66

 23.  उत्तर  प्रदेश  6546.90  94  11749.82  2235.96

 24.  पदिचम  बंगाल  945.00  213  3.43  4637.06  706.72

 25.  अण्डमान  व  निकोबार  3°22  6.63  17.40  1.18
 -  हीप  समूह

 26.  घण्डीगढ़  4.47  11.22  1.6!  --

 27.  दावरा  व  नगर  हवेली  श्न्य  9.44  20.79  2.29

 28..  दिल्ली  5.83  10.82  14.29  1.47

 29.  दमन  और  दीव  43.78  48.33  58.79  20.91

 30.  लक्षद्वीप  10.39  13.27  16.33  3.65

 31,  पाण्डिचेरी  16.90  44.4]  42.08  8.15

 अखिल  भारत  37853.15  43506.51  62772.86  9270.60

 तिलहन  अनुसंधान  सिवेशालय  के  कार्यकरण  में  सुधार

 2107.  भी  सी०  लता  रेड्डी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लिलहन  अनुसंधान  हैदराबाद  के  कार्यकरण,में  सुधार  लाने  का  कोई
 प्रस्ताव  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हेतु  मूमि  आबंटित

 की  और

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  में  निदेशालय  को  किस  जगह  भूमि  आबंडित  की  गई  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  से  राज्य  मंत्रों  :

 तिलहन  अनुसंधान  हैदराबाद  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सातवीं  योजना
 दौरान  इसे  अतिरिक्त  संरचना  आधार  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  साथ  सुदृढ़  किया  गया
 इस  प्रकार  आगे  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  अस्थायी  तौर  पर  हैदराबाद  के  नजदोक  तिलहन  अलुश्ंभान
 निर्देशालय  को  भूमि  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  निदेशालय  को  दी  गई  भूमि  आंध्र  प्रदेश  कृष्रि
 विदबंबिद्याल  हैदशबाद्ध  के  राजेन्द्रनगढ़  कठपस  में  स्थित
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 i

 श्ांप्न  प्रदेश  में  कृषि  विज्ञान  केस

 2108.  भरी  बी०  तुलसोराम  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  वर्ष  1987,  1988  और  1989  में  किन-किन  स्थानों  पर  कृषि  विशान  केसर

 छोलने  का  विभार

 क्या  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  महबूब  नगर  में  यह  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राष्य  मंत्रों  योगेश  :

 वर्ष  1987,  1988  तथा  1989  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  कोई  नया  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने

 का  इस  समय  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नये  क्ृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  के  लिए  कोई  अतिरिक्त
 निधि  प्रदान  नहीं  की  गई  ।

 एसोसिएटेड  एप्रीकल्चरल  डिबेलपमेंट  फाउन्डे शन  हारा  चीजों  की  सप्लाई

 2109.  भरी  जिलस  मुस्तेमबार  :

 झौ  सरफशाज  अहमद  :  क्या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एसोसिएटेड  एग्रीकल्चरल  डिवेलपमेंट  फाउन्हेक्षम  के  केन्द्रीय  राज्य  बीज  एजेन्सियों  से
 किस  दर  पर  बीज  खरीदे  थे  ओर  किसानों  को  ये  किस  दर  पर  सप्लाई  किए

 क्या  इन  दोनों  मूल्यों  क ेबीच  कोई  बड़ा  अन्तर  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग
 में  राज्य  मंत्री  योगेरा  :

 एसोसिएटेड  एग्रीकल्चरल  डेवेलपमेन्ट  फाउन्डेदन  द्वारा  केन्द्रीय  राज्य  बीज  एजेंसियों  से  खरीदे  गए
 बीज  की  दर  और  किसानों  को  ये  बीज  सप्लाई  करने  की  दर  नीन्ने  दी  गई  है  :--  |

 केन्द्रीय  राज्य  एजेंसियों  बीज  की  अधिप्राप्ति  दर  बिक्री  दर

 के  नाम  प्रकार/किस्म  प्रति  किलो  (रुपये/कि
 ग्राम

 ७  ट  ..

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  फूल  गोभी  आई०जै०  __

 बेंगन  पी०  के०  90  90

 लौकी  पी  ०एस  ०पी  ०एल ०
 45  45

 टमाटर  45
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 न  विनिनीनीनीीओदीी।-'॑ीिींीीफकसकफससफससस्इन

 2  3  4

 भारतीय  क्रषि  अनुसंधान  फूल  गोभी  पी०एस ०
 कटराइन

 फूल  गोभी  720  720

 बन्द  गोभी  जी०ए०  375.  375
 किसानों  की  करने  के

 रूप  में  बीज  की  बिक्री  उसी
 दर  पर  की  गई  जिस  दर

 पर  उसकी  खरीद  की  गई

 जी

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  बोरान

 तेलुगु  फिल्मों  को  बिक्रो

 श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कुछ  समय  पहले  दिल्ली  में  हुए  फिल्म  समारोह  के  दौरान  कुल  कितनी  तेलुगु  फिल्मों(की
 बिक्री  को

 क्या  बची  गई  लेलुम्  फिल्मों  की  संख्या  नगण्य  और

 यदि  तो  बेची  गई  फिल्मों  का  भाषा-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  ए०  के०  :  (  और
 में  नई  दिल्ली  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  दौरान  किसी  तैलुग  फिल्म  की  बिक्री  नहीं

 हुई  हे

 पश्चप  हिन्दी  और  7  बंगला  फिल्मों  की  खरीद  के  लि
 बास्तव  में  अब  तक  बिक्री  फिल्मों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 वरंग  हिन्दी
 (2)  देवशिषु

 (3)  मेसी  साहब

 (4)  नाचे  मयूरी

 (5)  मिर्च  मसाला

 (6)  तवायफ

 (7)  नाम

 ए  पेशकश  प्राप्त  हुईं
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 इन  नमन  पन+मन

 उबरकों  के  तुलनात्मक  मृल्य

 2111.  श्री  ललितेश्वर  प्रसाद  शाही  :  क्या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  पड़ोसी  देशों  और  विकसित  देशों  में  उबंरक  का  प्रति|किलोग्राम  मूल्य  क्या

 क्या  भारत  में  उ्वं  रकों  का  मूल्य  पड़ोसी  और  विकसित  देक्षों  की  तुलना  में  काफ़ी  अधिक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उवेरकों  के  मूल्यों  में  कमी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेख  :

 और  रूाद्य  एवं  कृषि  संगठन  द्वारा  एकन्र  किए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  में  और  इसके  कुछ
 पड़ौसी  तथा  विकसित  देशों  में  उवंरक  की  प्रति  किलोग्राम  एन०  की  (1984-85)  की  मत  विवरण  में  दी
 गई  है  ।

 उदबंरकों  की  कोमतें  पहले  से  ही  बहुत  अधिक  राजसहायता  प्राप्त  है  ।

 विवरण

 1984-85  में  विभिन्न  देशों  में  किसानों  द्वारा  एक  किलोग्राम  एन०  खरीदते  के

 लिए  अमरीकी  डालरों  में  दी  गई  कीमत

 देवा  एन०  की  प्रति  किलोग्राम  कीमत
 अमरीकी  डालरों  में

 अफगानिस्तान  0.344

 बंगला  देश  0.389

 भारत  0.393

 श्री  लंका  0.244

 जापान  0.704

 पाकिस्तान  0.367

 कताडा  0.54]

 अमरीका  0.520

 ]
 उत्तर  प्रवेश  में  बाठर  फिक्षरीज  सम्बन्धो  राष्ट्रीय  अनुसंघ/न  केस

 2112.  भरी  हरीक्ष  राबत  :  क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  पिथौरागढ़  जिले  में  बम्मावात  भीमताल  में  बाटर

 फिशरीजਂ  से  सम्बन्धित  एक  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  को  अन्तिम  स्वीकृति  दे  दी

 और
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 जज  फसनकफ  न  सफस  क्:ीीोीततनीोतनीो  न

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  मामले  में  शीघ्र  कार्यवाही  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कथि  स्त्रालय  में  कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्ज्ी  योगेश  :
 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सहकारी  समितियां

 श्री  हरीक्ष  रावत  :  क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्य  कर  रही  सहकारी  समितियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उपयुक्त  में  से  ऐवी  सहकारी  समितियों  की  संकया  कितनी  है  जो  काम  नहीं
 कर  रही  और

 हम्हें  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  अथवा  उठाने  का  विचार

 कृषि  भन्त्रो  जो०  एस०  :  30  आंकड़े  को  देश  में  सभी  प्रकार  की
 3.26  लाख  ऐसी  सहकारी  सोसायटियाँ  थीं  जिनके  बारे  में  नवीनतम  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।

 यह  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रतिपादित  सहकारी  सोसायटियों  के  विकास  और
 करण  की  कार्यनीति  इस  इस  प्रकार  है  :  -

 «  ऐसी  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियों  का  व्यापक  विकास  जो  व्याव  हारिक
 बहउहं

 यूनिटों  के  रूप  में  कार्य  कर  सके  ।
 हा  रिक  बहुउद्द  शीय

 (2)  विशेषकर  गरीब  वर्गो  में  ऋण-प्रवाह  के  आदानों  की  सप्लाई  और  सेवाओं  की
 सुलभता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सहकारी  संस्थाओं  की  नीतियों  और  प्रक्रियाओं  को
 फिर  से  निर्धारित  करना  ।

 (3)  कम  विंकेसित  विशेषकर  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  कार्यान्वयन  के  लिए  विदोष  सहकारी
 कार्यक्रम  शुरू  करना  ।

 (4)  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 उपभोक्ता  सहकारी  आन्दोलन  को  सुदृढ़  करना  ताकि  ये
 साव॑  जनिक  वितरण  प्रणाली  में  केन्द्रीय  मूमिका  निभा

 (5)  संचालनात्मक  कार्यकुशलता  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  व्यावसायिक  प्रबन्ध  कौ  बढ़ावा
 देना  और  प्रभावी  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  मजबूत  करना  ।

 ह

 साथ  के  में  हुए  राज्य  सहकारिता  मम्त्रियों  के  सम्मेलन  में  सहकारी  संस्थाओं  को  नये
 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सुदृढ़  करने  के  उपाय  सुझाये  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्मेलन  में

 अन्तिम रूप दिए गए उपायों की इस अनुरोध के साथ सिफारिश की गई है कि उन पर अकुवर्तो कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कार्यनीति और कार्ययोजना तंयार की जाये ।



 19  1909  909  ,  लिखिश  उक्षर

 विवरण

 30-6-1981  की  स्थिति  के  अनुसार  सहकारी  समितियों  तथा  काम  न  करने  वाली

 सहकारी  समितियों  की  राज्यवार  कुल  संख्या

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सहकारी  समितियों  की  संश्या

 कुल  इनमें  से काम  नहीं  कर

 ee
 रही  समितियों  की  संख्या

 1  2  4  4  पु

 1  आंध्र  प्रदेश  मर  8,  244  0,685

 2.  असम  10,493  4,391

 3...  बिहार  18,331  4,808

 4...  गुजरात  32,233  3,449

 5.  हरियाणा  8,072  2,330

 6...  हिमाचल  प्रदेश  3,368  345

 7.  जम्मू  व  कदमीर  1,728  201

 8.  कर्नाटक  18,205  4,009

 9.  केरल  9,322  1,243

 10.  मध्य  प्रदेश  12,260  2,668

 11.  महूराष्ट्र  60,315  4,603

 12.  मणिपुर
 2,223  1,016

 13.  मेधालब
 627  111

 14.  नागालेड
 434  224

 15.  उड़ीसा  572  1,152

 16.  पंजाब
 16,981  3,615

 17...  राजस्थान  15,919  5,551

 18.  सिक्किम  उपलब्ध  नहीं  उगलब्ध  नहीं

 19.  तमिलनाड
 22,400  5,206

 20.  त्रिपुरा
 907  385

 21.  उत्तर  अदेश  27,050  9,946

 22...  पदिचम  बंगार  21,039  5,022
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 1  2  3  4
 ल्््ण्

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  246  92

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  91  27
 25...  चण्डीगढ़  418  121

 26.  दादरा  नगर  हवेली  37  10

 27.  दिल्ली  2,501  765

 28.  दमन  व  दीव  464  166
 29.  लक्षद्वीप  35  3

 30...  मिजोरम  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं
 31...  पांडिचिरी  292  6

 ४2७८-८एए"रशशशशशशशशशशणशणशणणओ

 अखिल  भारत  3,26,327  72,050 भारत
 |

 ]
 सम॒द्र  में  मछआरों  की  मौत

 शो  चिस्तासणि  जेना  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सब  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  समुद्र  से मछली  पकड़ते  हुए  बहुत  से  मछुआरे  मर  जाते

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  मरे  मछुआरों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 और

 समुद्र  में  मरने  वाले  मछुआरों  की  संख्या  में  कमी  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम
 उठाए  हैं  ?  -

 कवि  सन्ञजालय  में  कृधि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  योगेशा  :
 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सला  ओर  बोसारियों  का  काली  मिर्च  के  उत्पादन  पर  पड़ा  प्रभाव

 2115.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  में  इदुकी  में  काली  मिर्च  का
 अत्यधिक  मात्रा  में  उत्पादन  होता

 क्या  सूखा  ओर  बीमारी  के  कारण  उत्पादन  प्रभावित  हुआ  और

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मस्त्रालय  सें  कृषि  ध्लौर  सहकारिता  थिभाग  में  राज्य  सन्त्री  :

 और  फसल  व  1985-86  के  दौरान  केरल  के  इडूककी  जिले  में  काली  मिर्च  का  उत्पादन
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 2537  बीटरी  टन  जबकि  फसल  ब्ष  1984-85  के  दौरान  यह  उत्पादन  1778  सीटरी  टन
 राज्य  में  इस  फसल  का  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  इडक््की  जिले  में  किया  जाता  है  ।

 केरल  ओर  अन्य  राज्यों  में  काली  मि  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  चास्
 योजना  अवधि  के  दोरान  क्रियान्वयन  के  लिए  निम्नलिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  की

 गई  हैं  :--

 (1)  कालो  मिन्न॑  की  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  किस्मों  की  जड़युकत  कलमों  का  उत्पादन  भर ््

 (2)  कलो  भिर्ज  की  प्रधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  लिए  आदर्श  बग्ीयों  की

 (3)  काली  मिर्च  के  उत्पादन  में  बद्धि  करने  के  लिए  लघु  और  सीमान्त  किसानों  को  आदास
 किटों  ओर  स्प्रेयरों  का

 (4)  काली  मित्र  का  खेतों  में  प्रदर्शन  ।

 इसके  अलावा  सुकाई  गई  पैकेज  पद्धतियों  को  अपनाकर  काली  मिर्च  की  उत्पादकता  में  कक्ष
 करने  के  लिए  केरल  में  काली  भिर्च  के  बगीचों  को  पुनः  स्थापना  करने  को  केझ्वरीय  प्रायोजित
 योजना  के  लिए  143.0  लाख  रुपये  की  धनराहि  निर्धारित  की  गई  इसके  अतिरिक्त  1987-88  के

 दौरान  0.75  लाख  रुपये  की  लागत  से  केरल  कृषि  त्रिच्र  में  संकर  काली  मिर्च
 के  लिए  केन्द्रीय  मर्लरियों  की  स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  योलता  मंजूर

 को  गई  इस  योजना  के  अस्तगंत  काली  मिर्च  की  1.5  लाख  जड़युक्त  कलमों  फतउत्राइन

 और  वितरण  किए  जाने  का  लक्ष्य  है

 कृषि  लागत  ओर  मूल्य  आयोग  का  कार्यज्ालन

 2116.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  क्षि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उने  मार्ग

 निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  आधार  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  औद्योगिक  श्रमिकों  और  कृषि

 श्रमिक्तों  में  रहम-सहन  के  स्तर  में  और  औद्योगिक  ओर  कृषि  क्षंत्रों  में  किए  गए  पूंजी  पर  मिलने

 वाले  प्रतिशत  लाभ  के  बीच  समानता  लाने  के  लिए  कार्य  करता  है  ?

 क्षि  भस्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सर्त्रो  योगेश  :

 यह  आयोग  विभिन्न  कृषि  जिसों  के  मूल्य  नीति  और  उससे  संबंधित  मूल्य-तन्त्र  को  सिफारिश  करते

 समय  निम्नलिलिंत  बातों  को  ध्यान  में  रखता  है  :--

 (1)  उन्नत  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  और  राष्ट्रीय  जरूरतों  के  अनुरूप  कत्पावक  के  स्वरूप  का

 विकास  करने  के  लिए  उत्पादक  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  की  आवषद्यकूता  ।

 (2)  जल  और  अम्य  उत्पादन  साधनों  के  युक्तिसंगत  उपयोग  को  सुनिद्िक्षत  क॑

 आवश्यकता  ।

 (3)  शोष  अथ  व्यवस्था  विद्येषकर  रहन-सहन  के  मजदूरी  के  ओछोगिक  छागत

 तन्त्र  भादि  पर  मूल्य  नीति  के  सम्भावित

 हा
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 इस  आयोग  के  विच्चारार्थ  विषयों  के  अनुसार  इसके  लिए  यह  अनिवायें  है  कि  यह  अपनी
 सिफारिशों  अर्थ  व्यवस्था  की  सारी  जरूरतों  के  परिप्रेक्ष्य  में  एक  संतुलित  और  समेकित  मूल्य  तन्त्र
 तैयार  करने  की  वृष्टि  से

 जहां  तक  कृषि  उत्पादन  और  ओद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  क ेबीच  समानता  बनाये  रखने  का
 सम्बन्ध  उल्लेखनीय  है  कि  यह  आयोग  कृषि  जिसों  के  लिए  मूल्य  नीति  तथा  तत्सम्बन्धित  मूह्य  तंत्र
 की  सिफारिश  करते  वक्त  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  कृषि  और  गैर  कृषि  क्षेत्रों  के  बीच  व्यापार  में  आने
 वाले  परिवर्तनों  की  समीक्षा  भी  करता  है  ।  यह  आयोग  मलय  नीति  सम्बन्धी  सिफारिशों  करते
 समय  किसान  द्वारा  अपने  घर  तथा  खेत  में  खपत  के  लिए  खरीदी  गई  जिसों  के  मल्यों  और  उसके  द्वारा
 बाजार  में  बेचे  गए  उत्पादन  के  लिए  उसे  मिलने  वाले  मूल्यों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखता

 समस्याप्रस्त  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई

 2117.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986-87  में  40,000  से  अधिक  और  1987-88  में  50,500  समस्याग्रस्त  भांवों  को
 बीमे  का  सुरक्षित  पानी  उपलब्ध  कराया  जाना

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  राज्य-वार  क्या  प्रगति  हुई  और

 1987-88  के  बाद  समस्याग्रस्त  गांवों  की  राज्य-वार  अनुमानित  संख्या  क्या  होगी
 ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  रामानन्द  :  वर्ष
 1986-87  35930  समसस््याग्रस्त  गांवों  को  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधाएਂ  उपलब्ध  करायी  जानी  थी  ।
 वास्तविक  उपलब्धि  48,350  गांवों  की  थी  ।  वर्ष  1987-88  आंशिक  रूप  से  पेयजल  आपूर्ति  किए
 गए  गांवों  सहित  50,570  समस्याग्रस्त  गांवों  को  शामिल  करने  का  लक्ष्य

 और  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 साकित  केत्र  कबर  किए  गए  समस्याग्स्त  1987-88  के सकल
 गांवों  की  संख्या  समस्याग्रस्त  गांवों  की

 1986-87  के  1987-88  संख्या

 दौरान  दोरान

 87

 1.  आश्र  प्रदेश  2644  1058

 2.  असम  1608  194  1643

 3.  '.  विहार  3239  61  1721

 4...  गुजरात  11002  149  3012

 5  हरियाणा  480  90  804

 6  हिमाचल  प्रदेश  500  102  1952
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 2  3  4

 जम्मू  तथा  कश्मीर  445  28

 कर्नाटक  4244
 “434

 केरल
 100  18

 मध्य  प्रदेश  3730  1560

 महा  राष्ट्र
 6483  1783

 मणिपुर
 170  31

 मेघालय  .  450  6

 लागालेंड  38  0

 उड़ीसा
 2936  477

 पंजाब
 180  37

 राजस्थान  1871  725

 सिक्किम  38  8

 तमिलनाडु
 3837  923

 त्रिपुरा
 690  16

 उत्तर  प्रदेश  11997  1697

 पश्चिम  बंगाल  1375  361

 अण्डमान  लिकोबार

 द्वीप  समूह  39  5,

 अरूणाचल  प्रदेश  165  3

 गोवा  दमन  व  दीव  न+
 न

 लक्षद्वीप
 न  न

 मिजोरम  70

 पांडिचेरी
 19

 योग  4835  9774

 #  आंशिक  रूप  से  पेयजल  आपूर्ति  किए  गए  गांवों  सहित



 लिखित  उत्तर  10  1987

 बन
 बंगलोर  हवाई  अड्डे  पर  रिमोट  कन्द्रोल  एयर  प्राउन्ड  सिस्टम

 2118.  श्री  एस०  एस०  गुरडडी  :

 थी  जो०  एस०  बसबराज्  :

 झोसती  बसवराजेइबरों  :  क्या  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 '

 क्या  वह  सच  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  ने  बंगलोर  हवाई  अड्डे
 पर  2  करोड़  रुपए  की  लागत  से  रिमोट  कन्ट्रोल  एयर  ग्राउण्ड  सिस्टम  शुरू  करने  के  लिए  योजना  को

 अन्तिम  झूप  दे  दिया

 यदि  तो  इसके  कब  तक  कार्यान्वित  होने  और  पूरा  होने  की  संभावना  और

 इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  परियोजना  की  मुख्य  विशेषताएं
 क्या  हैं  ?

 भागर  विमानन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पबंटन  सन्त्रालय  के  राज्य  अंजो  शगदोश
 :  से  अति  उच्चावृत्ति  रेडियो  टेलीफोनी  पर  विमान

 बालक  से  नियंत्रक  तक  सीधा  सम्पर्क  उपजब्ध  कराने  के  लिए  राष्ट्रीय  विमान  पसन  प्राधिकरण  ने

 कम्ट्रोल  एयर  ग्राउन्ड  पद्धति  की  बंगलोर  में  स्थापना  की  त्रिवेन्द्र
 बंगलौर  और  मद्रास-बंगलौर  सक्षिट  पहले  से  क्रमशः  31  1986  से  और  14  1987  से
 प्रचलन  में  लगभग  6  लाख  रुपये  के  उपकरण  लगाए  गए  इसके  लगभग  5.41  लाख

 शपए  का  व्यय  प्रति  टूर-संचार  विभाग  से  किराए  पर  लिए  गए  ग्रेड  स्पीच  सकिटॉਂ  के

 किराए  पर  लिया  जा  रहा

 इण्डियन  एयरलाइन्स  हारा  बोह ग  737  पट्ट  पर  लेना

 2119.  श्री  एस०  एम०  गुरडडी  :

 झी  जो०  एस०  बसबराज्  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  इन्डियन  एयरलाइन्स  ने  अपनी  क्षमता  की  जिसके  कारण  उसे  यात्रियों  को  ले
 जाने  में  असमर्थंता  व्यक्त  करनी  पड़ती  को  पूरा  करने  के  लिए  4  बोइग  737  और  एक  एयर  बस
 300  पदूटे  पर  लेने  की  योजना  बनाई

 (a)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  की  गई  और

 इन्डियन  एयरलाइम्स  द्वारा  इन  बोइग  विमानों  को  कब  तक  प्राप्त  किए  जाने  की
 संभावना  है  मौर  हससे  यात्री  ढुलाई  क्षमता  को  कमी  को  किस  सीमा  तक  पूरा  किया  जा  सकेगा  ?

 भांगर  विभानत  संत्रालंय  के  राज्य  सन्त्रो  तथा  परयंडन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  इन्डियन  एयरलाइन्स  ने  1987-88  के  दौरान  एक  एयरबस  और

 बिमान  पट्टे  पर  लेने  क ेलिए  एयरव  हृण्डस्ट्रीज  के  साथ  कार्यवाहों  आरम्भ  कर  दी  यदि  इस  पर

 निर्णय  हो  जात  तो  इन्डियन  एयरलाइन्स  पट्टे  पर  लिए  गए  अतिरिक्त  विमानों  से  1987-88  के

 लिए  अनुमानित  यातायात  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकेगी  ।
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 2120.  भरी  ज्ञांति  घारोबाल  :  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  घुष्क  भूमि  के  अन्तगंत  ऐसा  कितना  क्षेत्र  है  जहां  दालों  और  तिलहनों  का
 उत्पादन  किया  जाता

 क्या  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मुल्य  राजस्थान  में  शुष्क  भूमि  पर  खेती  करने

 कृषकों  के  लिए  लाभप्रद
 बे  ने  बाते

 (=)
 कया  राजस्थान  में  शुष्क  मूमि  पर  खेती  करने  वाले  किसानों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के

 लिए  उन्हें  कुछ  प्रोत्साहन  तथा  अन्य  लाभ  प्रदान  किए  जा  रहे  और
 |

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंजो  बोगेय  :

 राजस्थान  में  1984  85  के  दौरान  बारानी  खेती  के  अन्तगेंत  दलहनों  तथा  तिलहनों  के  तहत  कुल

 क्षेत्र  क्रमशः  31.19  और  12.63  लाख  हैवटेयर  था  ।

 जी  हां  ।

 और  जल  विभाजक  के  आधार  पर  देश  में  बारानी  खेती  विकास  के  लिए  एक
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना--वर्षा  तिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विभाजक  विकास  कार्यक्रम

 1986-87  से  सातवीं  योजना  को  शोष  अवधि  के  लिए  16  राज्यों  में  शुरू  की  गई  जिसमें  राजस्थान

 भी  शामिल  सातवीं  योजमा  के  चार  वर्षों  (1986-87  से  1989-90)  की  अवधि  के  लिए  राजस्थान

 राज्य  को  24  करोड़  रुपए  आबंदित  किए  गए  जिसमें  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  बराबर-वराबर

 हिस्सा  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  उन्नत  औजारों  तथा  अपनाए  जाने  के

 लिए  फसल  पद्धति  आरम्भ  करने  के  लिए  ममि  तथा  आद्र ता  प्रबन्ध  पर  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  जाती

 राजस्थान  में  शुष्क  भूमि  पर  खेती  को  योजना

 2121.  भी  शान्ति  धारीवाल  :

 श्री  विष्णु  सोदी  :  क्या  कूषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  शुष्क  भूमि  खेती  के  अन्तगंत  कुल  कितना  क्षेत्र

 भारत  सरकार  शुध्क  भूमि  खेती  के  विकास  के  लिए  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सह  यता

 देने  पर  विचार  कर  रही  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्य  में  शुष्क  भूमि  विकास  योजना  के  अन्तगंत  कुल  कितना

 क्षेत्र  लाया  गया  है  ?

 कथि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  :

 1984-85  के  दौरान  राजस्थान  राज्य  में  शुष्क  मूमि  की  खेती  के  अन्तर्गत  कुल  निवल  असिवित

 क्षेत्र  120.1  लाख  हैक्टेपर  था  ।

 (a)  भोर  (a)  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1986-87
 से

 1989-90  तक  राजस्थान  राज्य  सहित
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 16  राज्यों  में  वर्षा  धिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  पतधारा  विकास  कार्यक्रम  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 योजना  शुरू  की  इस  योजना  के  लिए  भारत  सरकार ने  केन्द्रीय  अंशदान  के  रूप  में  सालाना

 3  करोड़  रुपये  की  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  इस  योजना  के  तहत  भारत  सरकार  ने  योजना  के

 पहले  वर्ष  1986-87  के  दौरान  2369  हैक्टेयर  कवर  करने  के  लिए  धनराशि  मंजूर  की

 कोटा  हवाई  अड्डे  का  विकास

 2122.  भरी  क्षान्ति  घारीवाल  :  क्या  नागर  विभानन  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोटा  हवाई  जो  अभी  उपेक्षित  स्थिति  में  का  विकौस  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यह  हवाई  अड्डा  बंदी  और  ऊफरालवाड़  जंसे  रमणीय  प्राकृतिक  क्षेत्रों  की  ओर
 परयेटकों  को  कितना  आकर्षित  कर  सकेगा  ?

 नागर  विभानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अनदी
 :  ओर  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 कोटा  विमानक्षेत्र  पर  (1)  टर्मिनल  भवन  के  विस्तार  तथा  (2)  धावनपथ  पर  फर्श  बिछाने
 ओर  (3)  सुरक्षा  दीवार  के  निर्माण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  _

 ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  कोटा  विमान  क्षेत्र  के विकास  से  हस  क्षेत्र  में  यात्री  यातायात
 के  प्रवाह  में  काफी  वृद्धि  होगी  ।  बूंदी  ओर  झालवाड़  क्षेत्र  में  पयंटक  प्रवाह  की  सीमा  के  आकलन
 के  लिए  कोई  विशेष  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]

 सागर  विमानन  विभाग  सें  हरिजनों/प्रादिवासियों  को

 नियुक्ति

 2123.  भरी  रामभगत  पासवाल  :  क्या  नागर  विमानन  सनन््त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  नागर  विमानन  विभाग  में  श्रेणी  तीन  तथा  चार  के
 पदों  पर  कितने  कमंचारियों  की  नियुक्ति  की  गई

 नियुक्त  किए  गए  कमंचारियों  में  हरिजनों  तथा  भआ्रादिवासियों  की  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  प्रतिशत  हरिजन  तथा  आदिवासी  व्यक्ति  नियुक्त  किए  गए

 कया  संविधान  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  किए  गए  आरक्षण  सब्बन्धी

 प्रावधानों  का  पालन  किया  जा  रहा  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अरादोश

 :  से  एक  विवरण  संलग्न  चर
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 तनमन

 से  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  नियुक्त  अधिकारियों  की  संख्या  तथा  पिंछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  हरिजनों  और  आदिवासियों  तथा  उनका  प्रतिशत  निम्न  प्रकार  है  :--

 पद  की  श्लेणी  नियुक्त  संख्या  प्रतिशत

 अनु०  अनु०  अनु०
 की  तंछ्या  जाति  जनजाति  जाति  जनजाति

 1984

 श्रेणी  2  न
 —  —

 श्रेणी  2  7  न+
 न

 श्रेणी  3  62  9  3  14.5  4.8

 श्रेणी  4  6  3  न  50  न

 1985
 रु

 श्रेणी  1  8  न  1  —  12.5

 श्रेणी  2  43  7  16.2  न

 श्रेणी  3  34  3  20.6

 श्रेणी  4  4  3  75

 1986

 श्रेणी  2  न  न+
 न+

 श्रेणी  2  2  न  न  न  न

 श्रेणी  3  27  4  3  14.8  व

 श्रेणी  4  11  3  27  न

 श्रेणी  1,  2  तथा  3  के
 ग्रेड  में  नियुक्तियां  कामिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  के  माध्यम  से

 तथा  श्रेणी  4  के  ग्रेड  में  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  की  जाती  हैं  ।  आरक्षण  नीति  कार्यान्वयन

 के  लिए  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  मा्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  मंत्रालय  अनुपालन  किया  जा

 रहा

 निर्माण  कार्यों  में  सरकारों  एजेंसियों  हारा  नये  ओर  कम

 व्यय  वाले  तरीकों  का  प्र  योग  करना

 2124.  थं  सत्पेण  नारायण  सिह  :  कया  हाहरी  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अभी  हाल  ही
 में  हुए  आवास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कम  से  कम  दस  प्रतिशत  आवास  निर्माण  में  नए  एवं  कम  लागत

 वाले  तरीके  प्रयोग  किये  जाएगें  ;
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 यदि  तो  क्या  इसे  अनिवार्य  करने  के  लिए  सरकारी  एजेंसियों  को  कोई  मार्गनिदेश  दिए

 गए  हैं  ;

 इस  योजन  के  अन्तर्गत  कौन  से  नए  उपायों  पर  विचार  किया  गया  है  और  इनसे  कितडी
 बचत  होने  की  आणा  है  ;  और

 (a)  क्या  यह  मार्गे  निर्देश  गैर-सरकारो  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  निर्माण  पर  भी  ह्वण्छिक  रूप

 से  लाग्

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन््जी  बलबीर  :  1987  में  आयोजित
 आवास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  संकल्प  किया  गया  था  कि  राज्य  आवास  प्राधिकरणों  को  कम  से  कम

 अपने  10%  आवास  निर्माण  कायंत्रमों  में  केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  संरचनात्मक  इंजीनियरी

 अनुसंधान  क्षेत्रीय  अनुसंधान  राष्ट्रीय  भबन  निर्माण  संगठन  आदि  तैयार  की  गई

 सामग्रियों  तथा  तकनीकियों  का  उपयोग

 आवास  राज्य  का  विषय  आवास  मंत्रियों
 के  सम्मेलन  की  सिफारिशों  सभी  राज्य

 सरकारों/संध  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों  को  मेज  दो  गई  है  ।

 निर्माण  की  लागत  कम  करने  के  लिये  कई  नई  ओर  उन्नत  तकनीकियों  तथा  तीघ्  निर्माण
 प्रक्रियाये  तैयार  की  गई  हैं  जिनमें  इस्पात  तथा  इमारती  लकडी  जैसे  दुलेंभ  भवन  निर्माण  सामग्रियों
 में  बचत  हो  सके  ।  विभिन्न  निर्माण  राज्य  आवास  बोर्डों  तथा  अन््यों  द्वारा  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण
 संगठन  की  प्रयोगात्मक  आवास  योजनाओं  के  अल्तगंत  आरम्भ  की  गई  प्रयोगात्मक  आवास  परियोजनओं
 में  उनका  इस्तेमाल  करके  उपयुक्त  तकनीकियों  के  स्थल  परीक्षण  भी  किये  गये  हन  नवीन  निर्माण
 तकतीकियों  तथा  सामग्रियों  को  अपनाने  से  निर्माण  लागत  में  15  प्रतिशत  तक  की  बचत  की  था  सकती

 है  ।

 यह  निजो  क्षेत्र  द्वारा  नई  तकनीकियों  को  स्वीकार  करने  पर  निर्मर  करता  है  ।

 सठलो  पकड़ने  के  काम  में  लगे  विदेशों  मधत्य  पोत

 225].  श्री  आर०  एस०  माने  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 पद्दिचमी  तट  के  दूरवर्ती  क्षत्र  में  इस  समय  मछली  पकड़ने  वाले  भार्टर्ड  पौतों  की  संख्या
 कितनी

 क्या  हमारे  समुद्री  संसाधनों  क ेकम  होने  का  एक  कारण  इन  पोतों  की  मोजूदगी

 क्या  सरकार  इन  सभी  विदेशी  धार्टर्ड  मत्स्स  पोतों  को  समुद्र  तट  से  और  अधिक  दूर  रखने
 को  तेयार  और  _

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्पि'भंत्रलथ  में  कृषि  और  सहकाशिता  घिजाग  में  राज्य  सन््ती  :  (6)  इस  समय
 पष्दियमी  तट  से  दूर  के  जतलक्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  भाड़े  पर  लिए  गए  बिदेशी  मत्स्यन  जलयागों  की

 संख्या  30
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 भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  का  1982
 के  अन्तगंत  सामान्य  नियम  के  रूप  में  भाड़े  पर  लिए  गए  मछली  पकड़ने  वाले  विदेशी  जलयान  पदिचः
 तट  पर  24  समुद्री  कील  के  परे  मछली  पकड़ने  में  लगाना  अपेक्षित  इसके  अलावा  उन्हें  गुजरा
 महाराष्ट्र  तट  और  केरल  तमिलनाडु  तट  से  दूर  वुछ  क्षेत्रों  मे ंमछली  पकड़ने  के  लिए  भी  निषेष  कि
 गया  है|

 बाल  फिल्मों  का  मिर्माण  ेਂ

 2126.  भरी  के०  बी०  थामस  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  में  वर्ष  1986  में  कितनी  फिल्में  बनाई  गई

 उनमें  से कितनी  बाल  फिल्में  और

 कया  बाल-फिल्मों  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  एक  बाल  फिल्मोंत्सत  आयोजित  किया  जायेगा

 और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  ुराज्य  मन््त्री  ए०  के०  :  और  केस्लीय

 फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  रखें  गए  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  वर्ष  1986  के  दौरान  840  फीचर

 फिल्मों  तथा  1428  लघु  फिल्मों  को  प्रमीणीकृत  किया  गया  इनमें  बाल  फीचर  फिल्में  केवल  3

 मौर  लघु  बाल  बाल  फिल्में  केवल  4

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  फिल्म  1987  भुवनेदवर  में  14  नवम्बर  से  23

 1987  तक  आयोजित  होना  यह  समारोह  द्विवाषिक  है  तथा  इसे  इन्टरनेशमल  फैडरेशन  आफ  फिल्म

 प्रोड्यूसर  एसोसिएशन  आई०  ए०  पी०  द्वारा  मास्यता  प्रदान  की  जाती

 सछली  पकड़ने  के  जाल  का  निर्माण  करने  संबंधों  परियोजना  रिपोर्ट

 2127.  भी  ए०  चाहसे  :  क्या  कृषि  मनत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जापानी  अनुदान  सहायता  के  अस्त्गंत  मछली  पकड़ने  वाले  जाल

 का  निर्माण  करने  वाले  एकक  और  स्टने  ट्रालसं  सहित  स्किवड  डिगिंग  वंसस्लस  के  बारे  में  केरल  सरकार

 से  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  की

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  भोर

 केन्द्रोय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 क्षषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सस्ती  योगेश  :

 जापान  से  सहायक  अनुदान  के  अन्तर्गत  मछली  पकड़ने  वाले  जाल  का  निर्माण  करने  वाले  एकक  का  आबात

 करने  के  संबंध  में  केरल  सरकार  से  हाल  ही  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  केरल  सरकार  से

 जापानी  सहायक  अनुदान  के  अन्तर्गत  या  तो  स्किवड  जिगसं  के  लिये  अथवा  स्टरन  ट्राल्स  के  लिये  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 इस  प्रस्ताव  में  मत्स्यफेड  नेट-कम्पलेक्स  का  विस्तार  करने  के  लिये  मछली  का  जाल  बनाने

 वाली  15  एक  रंगाई  और  एक  सेन््ट्री-फुगल  सेपेरेटर  का  आयात  करने  का  विचार
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 बोध  में  टो०  थो  ०  दांसनोटर  का  लिर्माण

 2129.  भ्रो  शांतारस  लायक  :  क्या  सचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 दीव  में  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई
 '  '

 ट्रांसमीटर  टाबर  के  निर्माण  के  लिए  कब  स्वीकृति  दी  गई

 द्रांसमीटर  टावर  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  ध्ष॑भावना

 क्या  निर्माण  के  लिए  स्थान  का  चयन  कर  लिया  गया

 काय॑  प्रारम्भ  करने  और  स्थान  के  चयन  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  भौर

 इस  पर  कुल  कितना  ध्यय  होगा  ?

 ह  सचला  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  सनन््त्री  ए०  के०  :  दीव  में  प्रस्तावित

 हे ३८10  वाट  के  दूरदर्शन  ट्रंसमीटर  का  उपयोग  करने  के  लिए  एक  बने  बनाए  आवास  का  अन्तिम  रूप

 -  से  चयन  कर  लिया  गया  है  तथा  ट्रांसमीटर  ओर  संबंधित  सहायक  उपकरणों  के  लिए  आर्डर  निर्माताओं

 को  दे  दिए  गए  हैं  ।

 ,  इस  स्कीम  को  औपचारिक  रूप  से  1986  में  अनुमोदित  किया  गया  था  ।

 मौझूदा  संकेतों  के  टावर  का  निर्माण  निर्मात्ताओं  द्वारा  उपकरणों  की  समय

 पर  सप्लाई  के  अधीन  रहते  1988-89  में  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद

 हां  ।  क्

 दूरदरांन  की  सातबीं  योजना  में  देश  में  बड़ी  संख्या  में  दस्दर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने

 की  व्यवस्था  इन  स्कीमों  को  कार्यान्वित  करने  का  काम  संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा
 उपकरणों  की  सप्लाई  में  निर्माताओं  द्वारा  किए  जाने  वाले  आदि  पर  निर्मर  कश्ते  हुए  केवल

 ढंग  से  ही  हाथ  में  लिया  जा  सकता  है  |

 झाकाशवाणी  हारा  प्रसारित  गीतों  के  गायकों  को  अदा  को  जाने  बालो
 रादि

 ;  :  230.  भोज्षांता  रास  नास्रक  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 :  क्देंगे

 कसूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ने  प्रइन  के  भाग  का  उत्तर  देते

 जो  कि  गलती  से  मुख्य  उत्तर  में  छूट  गया  24-8-87  को  सदन  में  एक  शुद्धि  करने  वाला  वक्तव्य
 दिया  ।  उत्तर  इस  प्रकार

 .  22८10  वाट  के  एक  टी०  वी०  ट्रांसमी०  को  स्थापित  करने  की  अनुमानित  लागत  लगभग
 '

 3],00  लाख  रुपए  है  ।'

 *
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 क्या  आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारित  किये  जाने  वाले  फिल्मी  गीतों  के  ग्रामोफोन  रिकार्ड  के
 गायकों  को  आकाशवाणी  द्वारा  रायल्टी  के  रूप  में  कोई  राशि  अदा  की  जाती

 यदि  तो  अदायगी  की  दर  का  ब्योरा  क्या

 क्या  गायकों  के  अलावा  किसी  अन्य  व्यक्ति  अथवा  कम्पनी  को  रायल्टी  की  ऐसी  कोई
 राशि  अदा  की  जाती  और

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  लता  किशोर  कुमार  आशा  भौंसले  को  वर्ष
 कितनी  रादि  दी  गई  थी  ?  1

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।
 छ्

 हां  ।  आकाह्यवाणी  उन  ग्रामोफोन  कम्पनियों  और  फिल्म  निर्माताओं  को  देता
 जिनके  पास  निष्पादन  अधिकार  होते  हैं  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  ।

 दोव  हवाई  अड्डे  पर  हबाई  पदटी  की  मरस्मत

 2131.  भी  ज्ांता  रास  मायक  :  क्या  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दमण  और  दीव  संघ  राज्य  क्ष  त्र  के  दीव  हवाई  अड्डे  की  हवाई  पट्टी  का  मर्रभ्म
 का  कार्य  ,  शुरू  हो  चुका  है

 यह  कार्य  कब  समाप्त  होगा  भौर  यह  हवाई  अड्डा  यातायात  के  लिए  कब  तक  खोला
 और

 हवाई  पट्टी  की  मरम्मत  और  हवाई  अड्डे  पर  अन्य  कार्यों  पर  कितना  धन  छा

 होगा  ?
 '

 तागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  से  दीव  बिमान  क्षंत्र  भारतीय  वायु  सेना  का  दमन  भर  दीव  के  संघ

 शासित  प्रशासन  ने  32  लाख  रुपए  की  लागत  से  घावनपथ  की  स्थिति  सुधारने  का  कार्य  तर्था

 विमान  यातायात  नियंत्रण  भवन  के  पुनः  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  बतंमान  संकेतों  के

 विमान  पट्टी  के  परिचालनों  के  लिए  1988  के  दोरान  उपलब्ध  हो  जाने  की  आह  है  ।

 पर्यदक  अकर्णण  स्थानों  के  लिए  सिनो  विभान  सेशा

 2132.  भी  एन०  डेनिस  :  क्या  लागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्रों  के
 लिये  मिती  विमान  सेवा  चलाने  को  प्रस्ताव

 किया  .

 तमिलनाडु  में  ऐसी  मितती  विमान  सेवा  किन-किन  स्थानों  के  लिए  उपलब्ध  कराई
 और

 क्या  महत्वपूर्ण  पयंटन  केन्द्र  कल्याकुमारी  के  लिए  मित्ती  विमान  उपलब्ध  कराई  जायेगी  ?
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 लागर  विमानन  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालस  के  राज्य  मंत्री  जगदोश

 से  विमान  सेवा  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  हवाई  टैक्सी  सेवा  का  अनुमोद

 कर  दिया  गया  है  ।  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  ने  दिनांक  14  1986  के  ए०  आई०  सी०

 संख्या  26/1986  में  हवाई  टैक्सी  परिचालनों  के  लिए  मार्ग  दर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  ।  हवाई  टंकक््सी

 का  प्रयोग  केवल  नागर  विमानन  महानिदेशक  द्वारा  समय-समय  पर  अधिसुचित  प्राधिकृत  विमान  क्षत्रों

 से  ही  किया
 '

 हैलीकाप्टरों  को  खरीद

 2133.  क्री  निर्मल  क्षत्रो  :  क्या  सूशना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने'की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दूरदशंन  के  लिए  समाचार  एकन्न  करने  के  लिए  हैलीकाप्टरों
 की  खरीद  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कायंव[ही  की  जा  रही  ओर

 इनका  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाएगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  दूरद्टांत  ने  प्रारम्भिक  कार्ंबाई  शुरू  कर
 दो

 हैलीकाप्टरों  को  प्राप्त  कर  लिए  जाने  पर  दूरदर्शन  द्वारा  इसका  उपयोग  हवाई  समाचार
 कवरेज  ओर  दृह्यों  के  माध्यम  से  तीमघ्र  सूचना  साधन  के  लिए  किए  जाने  की  परिकल्पना  है  ।

 दूध  झोर  सांस  का  उत्पादन

 2134.  डा०  चसाधोखर  जिपाठो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  मवेध्षियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ओर  उनमें  बलों  और
 बकरियों  को  संस्या  कितनी

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चारे  की  कमी  के  कारण  दध  और  मांस
 की  मात्रा  में  धीरे-बीरे  कमी  आ  रही  ओर

 हु

 यदि  तो  चारे  को  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 कृथि  मंत्रालय  सें  कि  जौर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगेत्र  :

 1982  की  पश्चुघल  गणना  के  परिणामों  के  अनुसार  विभिन्न  वर्गों  में  मवेक्षियों  की  संसुया  निम्न

 प्रकार
 (1)  गोपछु  1924.53  लाख

 बल  610.45  लाख

 गाय  586.83  लाख

 (2)  मेंस  697.84  लाख

 बकरियां  952.53  लाख
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 ओर  देश  में  उत्पादित  दूध  और  मांस  की  मात्रा  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  तथापि
 देश  में  चारे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  दीर्घावधिक  तथा  अल्पावधिक  उपाय  प्रारम्भ  किए
 गए

 (1)  अधिक  उपज  देने  वाली  तथा  पोषक  घारे  की  किस्मों  के  बीजों  और  रोपण  सामग्री
 उत्पादन/वित

 (2)  विस्तार  और  प्रष्चिक्षण  के  माध्यम  से  वेशानिक  चारा  उत्पादन/संरक्षण  के  संबंध  में
 प्रौद्योगिकी  का

 (3)  मिनिकिट  का  वितरण/किसानों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  के  आयोजन  के  माध्यम  से  अच्छे
 किस्म  चारे  के  उत्पादन  को  लोकप्रिय

 (4)  चारे  का  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  अनुशंधान  के  माध्यम  से  चारे  को  अधिक
 उपज  देने  वाली  किस्मों  का  विकास  करना  ।

 थान  की  खेतों

 2135.  श्री  एन०  टोम्बी  सिह
 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  *

 क्या  सरकार  ने  देश  के  अन्य  भागों  प्रायोगिक  खेती  के  लिए  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  विशेष  रूप
 से  मणिपुर  में  उपलब्ध  धान  की  विभिन्न  किस्मों  के  बारे  में  एक  व्यापक  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  इस  बारे  में  सर्वेक्षण  करने  का  विचार

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :
 हां  ।

 और  मणिपुर  सहित  पूर्वोत्तर  क्षंत्रों  से  लगभग  7774  चावल  की  किस्मों  का
 संचयन  किया  किए  गए  संचयन  का  मूल्यांकन  किया  गया  है  ओर  इनके  कृषि-वानस्पतिक
 विशेषता  संबंधी  प्रयोगात्मक  कार्य  किया  जा  रहा  है  |  कम  अन्वेषण  किये  गये  क्षंत्रों  मे ंकुछ  भधिक
 बीन  आयोजित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्ताव  किए  गए  हैं  ।

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  शेक्षिक  कार्य  क्रमों  का  प्रसारण

 2136  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  प्रम्यर  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रादेशिक  भाषाओं  में  शक्षिक  कायंक्रमों  का  प्रसारण  किया  जा  रहा  भौर

 यदि  तो  प्रादेशिक  भाषाओं  में  शंक्षिक  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  करने  के  लिये  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  ध्ीर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राश्य  लंत्रो  ए०  के०  :
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 द्रदर्शत  घारावाहिकों  को  मंज्री

 2137.  श्री  बो०  एस  /  कृष्ण  अम्पर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 दिल्ली  दूरदष्यांन  के  पास  कितने  धारावाहिक  मंजूरी  हेतु  लम्बित  पढ़े

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  कुछ  ऐसे  घारावाहिकों  को  जो  माह  से  एक  वर्ष  पूर्व

 मंज्री  हेतु  प्रस्तुत  किए  गए  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  जबकि  कुछ  को  अविल्ञम्ब  मंजूरी  दे  दी
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचजा  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  सन्त्रों  ए०  के  :  दूरदक्षैन
 दिल्ली  द्वारा  टी०  वी०  धघारावाहिकों  के  लिए  प्राप्त  कुल  495  प्रस्तावों  में  से  64  प्रस्ताव  अन्तिम  निर्णय
 के  लिए  लम्बित  ये  सभी  प्रस्ताव  कालीन  प्रेषण  के  लिए  हैं  ।

 ओर  ज्यादातर  अस्ताव  अधूरा  ब्यौरा  होने  के  कारण  लम्बित  हैं  अधरे
 ब्यौरे  के  लिए  आवश्यक  सूचना  उपलब्ध  करने  हेतु  सम्बन्धित  निर्माताओं  से  पहले  ही  कह  दिया
 गया

 कानपुर  में  गंस  रिसाव  के  कारण  हुई  मृत्यु  -

 2138,  भरी  काली  प्रसाद्र  पाण्डेय  :  क्या  असम  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  कीटनाशी  दवाइयां  तैयार  करने  वाले  उवंरक  कारखाने  से  द्रव्य  मोनोगोटोफिन  के
 रिसाव  के  कारण  कानपुर  में  परयरपुर  में  15  1987  को  कुछ  श्रमिकों  की  मृत्यु  हो  गई

 यदि  तो  मरने  वाले  मौर  घायल  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  इस  प्रकार  के
 उर्वरक  कारखानों  में  गेस  रिसाव  को  रोक॑ने  के  लिए  किये  गए  सुरक्षा  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 ओर

 उत्तर  प्रदेश  और  उसके  आस  पास के  क्षेत्रों  में  कारखानों  से  गंस  रिसाव  को
 रोकने  के  लिए  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  की  गई  कायंवाह्यी  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 अस  सन्जालय  के  राज्य  मन््त्रो  पी०  :  से  घूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यह  लोक  सभा  के  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  नियम  के  कर्समलारियों  को  सेजायें  बहाल  करना

 2139.  श्रीमती  गीता  म्  खर्जो
 करी  बिम्य  कुलार  यादव  :  कया  दोहरी  जिकतस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 के  य  भवन  निर्माण  निगम  के  बर्खास्त  कि  326  कर्मचारियों  की  सेवायें
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 बहाल  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये गए  जो पिछले  तीन  वर्षों  स ेअथवा  हससे  अधिक  सबय  से  काम

 कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उनकी  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 बथिकास  भन्त्रालय  में  शज्य  संत्री  दलओोर  :  से  सदभावना  के  रूप

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  ऐसे  छटनी  किए  गए  जिन्होंने  लगातार  4:  कर्षਂ  को  सेथा  की

 को  रोजगार  देने  पर  सहमत  हो  गया  उनके  बारे  में  सत्यापन  लगभग  पूर्ण  हो  गया

 14  फात्र  कम  करियों  को  रोजगार  की  पेशकश  की  गई  शेष  को  निगम  की  भारत  भर  में  अवस्थित

 भिन्न-भिन्न  परियोजनाओं  में  यथा  समय  खपा  लिया

 गुजरात  में  आहपाडांग  में  दरदर्शन  रिले  करत

 2140,  भरी  छोतू  भाई  गासित  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  आहपाडांग  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  पूरा

 हो  चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आहपाडांग  में  दूरदशंन  रिले  केन्द्र  कब  से
 काम  करना  आरम्भ  कर  देगा  ?

 सूचना  और  प्रसाश्ण  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  ए०  क०  :  से  ऐसा

 समझा  जाता  है  कि  माननीय  सदस्य  का  संकेत  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  के  डांग

 जिले  में  अहवा  में  स्थापित  होने  वाले  प्रस्तावित  100  वाट  के  दूरदह्ांन  ट्रांसपीटर  की  ओर  है
 नामक  कोई  स्थान  नहीं  ।  इस  केन्द्र  के  लिए  भवन  का  निर्माण  काय्यं  लगभग  समाप्ति

 पर  निर्माताओं  को  ट्रांसमीटर  तथा  सम्बन्धित  सहायक  उपकरणों  के  लिए  क्रयादेश  दे  दिए  गए

 अह॒वा  में  प्रस्तावित  दूरदशंन  ट्रांसमीटर  के  1987-88  के  दौरान  स्थापित  तथा  चालू  हो  जाने  की

 उम्मीद

 दिल्ली  में  सब्जियों  के  दामों  में  बद्ध

 2141,  भरी  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :

 भरी  महेख  सिह  :
 '

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  में  सब्जियों  के  दामों  में  हुई  भारी  वृद्धि  की  जानकारी  है  जिसके

 कारण  उन्हें  खरीदना  आम  आदमी  सामथ्यं  से  बाहर  हो  गया

 यदि  तो  सब्जियों  के  दामों  में  इस
 आइचयंजनक  वृद्धि  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  और  सब्जियों  के  दामों  को  नियंत्रित  करने  के

 लिए  कौन  से  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 जगा



 लिखित  उत्तर  10  1987

 कवि  सश्जालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्जो  योगसा  :
 और  दिल्ली  में  मुरुय  सब्जियों  की  कीमतों  में  सामान्यतया  1987  के  दूसरे  सप्ताह  से

 बद्धि  दिखाई  दी  दिल्ली  में  मुस्य  सब्जियों  की  खुदरा  कीमतें  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न
 कीमतों  में  इस  बृद्धि  क ेकारण  मौसम  सम्बन्धी  धटक  तथा  सूखे  की  परिस्थितियां  हैं  ।

 दिल्ली  में  विशेषकर  आलू  तथा  प्याज  की  कीमते  नियंत्रण  में  रखने  के
 सरकार  ने  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संग  मर्यादित  को  निर्देश  दिये  हैं  कि  वे  आलू  भर  प्याज  के
 पर्याप्त  मंड।र  खुदरा  विवरण  के  लिए  सुपर  बाजार  और  केन्द्रीय  मंडार  के  माध्यम  से  निमु'क््त
 धुपर  बाजार  को  निर्देश  दिये  गए  हैं  कि  वे  इन  जिन्सों  की  बिक्री  दिल्ली  में  अपनी  सभी  दाखाओं  से  करे  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  भी  अपने  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  प्याज  और  आलूुओं  की

 बिक्री  कर  रहा

 172
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 ]
 वि दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  पर  जबदंस््तो

 कब्जा  किया  जाना

 2142,  श्री  कं  वर  रास  :  क्या  धाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  ऐसे  फ्लेटों
 की

 संख्या  कितनी  है  जिन  पर  लोगों  ने  जबद॑स्ती

 कब्जा  किया  हुमा  और

 उन्हें  खाली  कराने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  जा  रहे

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  92

 पुलिस  की  सहायता  से  ये  फ्लेट  खाली  कराए  जा  रहे

 मोौसत  से  कभ्त  वर्षा  वाले  जिले

 2143,  भी  क्  वर  रास  :  क्या  क्षि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 देणा  में  कितने  जिलों  में  31  जुलाई  की  स्थिति  के  अनुसार  औसत  से  कम  वर्षा

 बिहार  में  किन-किन  जिलों  में  औसत  वर्षा  से  कम  वर्षा

 उन  जिलों  में  किसानों  को  उनकी  घान  की  फसलों  को  हुई  क्षति  के  लिए  मुआवजा  देने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 सूखा  प्रभावित  जिलों  को  राहत  देने  हेतु  क्या  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्तजो  योगेश  :
 भआरतीय  मौसम  विभाग से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  29  1987  को  उनके  द्वारा  प्रयोधन  किए  गए
 384  जिलों  में  से  251  जिलों  में  वर्तमान  दक्षिण-पश्चिमी  मानसून  के  दौरान  सामान्य  से  कम  वर्षा  हुई  ।

 चालू  मानसून  के  दोरामन  5  की  स्थिति  के  अनुसार  पांच  जिलों  अर्थात  संथाल
 गोपालगंज  तथा  सिवान  में  सामान्य  से  कम  वर्षा

 और  बिहार  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकन्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 कुभको  हारा  यूरिया  ओर  अमोनिया  उबरकों  का  उत्पादन

 2144.  थ्रो  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृभको  ने  इस  वर्ष  यूरिया  और  अमोनिया  उवंरकों  का  रिकार्ड  उत्पादन  किया
 यदि  तो  उसका  राज्यवार  वितरण  कितना  किया  गया

 देश  के  अन्य  उर्वरक  यूनिटों/संयंत्रों  में  विभिन्न  किस्म  के  उवंरकों  के  उत्पादन  सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या

 ह

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  मैं  उवंरकों  की  खपत  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  किसानों
 की  उवेक  की  मांग  कितनी

 कया  10  हजार  से  अधिक  उर्वरक  का  भण्डार  वफस  गोदामों  में  पड़ा  हुआ  ओर

 174
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 क्या  सरकार  ने  उवरकों  के  फालतू  मंडार  के  बावजूद  सोवियत  संध  से([इसके  आयात  का
 फैसला  किया  है  और  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो इस  आयातित  उवंरकों  का  इस्तेमाल
 करंगे  और  प्रत्येक  राज्य  उवं रक  की  कितनी  मात्रा  का  इस्तेमाल  उनके  आयात  का  ओऔबचित्य
 क्या  है  और  इनके  आयात  पर  खर्च  किए  जाने  वाली  धनराष्षि  का  ब्योरा  कया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  उबंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  ;  सहकारिता  वर्ष

 1986-87  के  कूमको  ने  14.10  लाख  टन  यूरिया  तथा  8.32  लाख  टन  अमोमिया  का  उत्पादन
 करके  97.1%  तथा  93.4%  का  उच्च  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  किया  ।  कृभकों  द्वारा  उत्पादित

 यूरिया  के  राज्यवार  प्रेषण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 राज्य  का  नाम

 उत्तर  प्रदेश

 पंजाब

 हरियाणा

 गुजरात
 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान

 महाराष्ट्र

 आंध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 जम्मू  और  कद्मीर

 पश्चिचम  बंगाल

 बिहार

 सात्रा  (000

 341.9

 336.6

 161.8

 165.0

 116.1

 53.3

 165.7

 28.5

 21.4

 3.6

 5.2

 19

 यर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  कृभको  को  छोड़कर  अन्य  उवंरक  एकको
 द्वारा  देदा  में  उत्पादित  विभिन्न  प्रकार

 के  उवरकों  के  विवरण  ।

 उत्पाद  का  मान  1985-86
 मात्रा  000  सी०  ठस

 1,  यूरिया  7192

 2.  अमोनियम  सल्फेट  520

 3.  सी  ए  एन  381

 4.  अमोनियम  क्लोराइड  104

 5.  डीएपी  893

 6.  एन  पी  के  16:20:0  60

 7...  »  20:20:0
 452

 8,  , .  15;15:15  265

 1986-87
 सात्रा  000  सो०  हसन

 8318.7

 540.4

 388.4

 9.5

 1537.1

 71.0

 505,8

 2646
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 nn  9  फफह०+ऊस््

 9.  2  3

 9.  एन  पी  20.7:20.7:0

 11.  ”  28:28:0

 12.  कह  14:28:14

 13.  फ  19319:19

 14.  छः  17:17:7

 | «  भर  16:26:26

 16.  «  ”  12:32:16

 17.  डे  पी

 18.  एस  एस  पी

 टी  एस  पी  फासफेट )

 विभिन्न  राज्यों  की  उबंरकों  की  अपेक्षाओं  को  पूर्णतः  स्वदेशी  उत्पादन  तथा  आ

 10  1989

 4  5

 250  298.0'

 289  249.2

 22  15.0

 23  21.2
 187  173.7

 509  572.3
 291  259.2
 598  383.2

 2117  1927.0

 ््ा  120.0

 यातित
 उवरकों  के  आधवंटनों  से  पूरा  किया  जाता  गत  दो  वर्षो  के  दोरान  न्यूट्रिट्स  के  रूप  में  उ्॑ रकों  की

 अनुमानित  खपत  नीचे  दी  गई  है  :--

 1983-86

 नाइट्रोजन  58.16

 फास्फेट्स  20.67

 पोटाश  $.54

 87.37

 176

 ——  ममाम»क  «म+ममकक

 खपत

 7

 59.29

 9.33
 वयाा७  तरमकामाकक

 90.02

 उ्ंरकों  को  उपलब्धता  भांग  से  अधिक  है  तथा  खरीफ  के  दोरान  न्यूट्रिरट्स  की

 कुल  उपलब्धता  7.4  मिलियन  टन  होसे  की  सम्भावना  है  जबकि  आकलित  शुद्ध-अपेक्षा  4.5  मिलियत
 टन  न्यूट्रिए टस

 करार  बाध्यताओं  को  पूर्ण  करने  के  लिए  चालू  बषं  के  उत्तरा्ध  के  दौरान यू०  एस०  एस  ०

 आर०  से  यूरिया  की  कुछ  मात्रा  का  आयात  किया  जा  सकता  यथा  सम्भव  आयातित  मंडारों
 को  तब  तक  जारी  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वदेशी  मंडार  उपलब्ध

 उव  रकों  के  आयात  पर  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  का  निर्धारण  आयातित  उवबंरकों  की  मात्रा  तथा  मूल्य
 के  द्वारा  किया  विभिन्न  राज्यों  में  आयातित  सामग्री  की  खपत  की  वास्तविक  मात्रा  मौसम

 परिस्थितियों  तथा  स्वदेशी  उवेंरकों  कौ  उपलब्धता  पर  निमर  करेगी  ।
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 छोटे  और  भझोले  कस्बों  के समेकित  विकास  के
 अन्तर्गत  हिमाचल  प्रवेश  को  सहायता

 2145.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  छोटे  और  मझक्कौले  कस्बों  को  छोटे  ओर  मझौले  कस्बों  के

 समेकित  विकास  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  देने  के  लिए  चुना  गया  और

 अब  तक  इस  काये  के  लिए  कुल  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के

 हाहरों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तगंत  छठी  तथा  श्ातवों  पंच्रक्धोय  योजनाओं  में  हिमाचल
 प्रदेश  को  एक-एक  छाहर  का  आवंटन  किया  गया  कशमप्ती  को  छठी  योजना  में  मंजरी
 दी  गई  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  ने  मंजूरी  देने  के लिए  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  मण्डी  दाहर
 के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  मेंजी  है  जिस  पर  कारंवाई  की  जा  रही

 निम्नलिखित  विवरणानुसार  34.78  लाख  रुपये

 (i)  15.00  लाख  रुपये  30-3-81  को

 (४)  13.12  लाख  रुपये  8-3-83  को

 (iii)  6.66  लाख  रुपये  25-3-85  को

 इस  परियोजना  में  रिहायशी  दुकानों  क ेलिए  वाणिण्यिक  फ्लैटेड

 वार्क  तथा  निलामी  प्लेटफार्म  इत्यादि  जैसे  घटक  शामिल  हैं  ।

 ]
 बाल  भ्रम  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 2146,  भी  रणजोतर्सिह  गायकवाड़  :  क्या  अमर  मन्त्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  सलाहकार  बोर्ड  की  वित्तीय  सहायता  से  स्वयं-सेवी  और

 सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  बाल  श्रम  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  के  क्या  निष्कर्ष  रहे  एवं  राज्यों  में  बाल  श्रमिकों
 के  कल्याण  के

 बारे  में  दिए  गए  सुकावों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 झम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एयर  इण्डिया  की  क्षेत्रवार  आय

 2147.  भी  प्रमल  दसा  :  क्या  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एयर  इण्डिया  को  खाड़ी  क्षेत्र  से  कितनी  सकल  आय  हुई  और  एयर  इश्डिया  द्वारा  बे

 1986-87  में  कितने  यात्री  लाए  ले  जाए  और

 अस्यक्षेत्रों  में  कितने  यात्री  लाए  ले  जाए  गये  और  उनसे  कितनी  सकल  अस्य  हुई  ?
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 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  परयंटन  संत्रालय  के  राज्य  सन््त्री  जगदोदा
 :  और  वर्ष  1986-87  के  दोरान  अपने  गल्फ  और॑  अन्य  संक्टरों  पर  एयर  इण्डिया

 द्वारा  वाहित  यात्रियों  की  संखपघा  और  अजित  कुल  राजस्व  निम्न  प्रकार  है  :--

 भाग  वाहित  यात्री  अजित  राजस्व  ५

 (1)  भारत-गल्फ-भारत  मागे  810583  239.42  करोड़  रुपए

 (2)  अन्य  मार्गं  1003614  334.61  करोड़  रुपए

 भारतीय  अंतर्राष्ट्रीय  हुवाई  अड्डा  प्राधिकरण  हारा  आरम्भ
 को  गई  हवाई  अड्डा  परियोजनाएं

 2148.  भी  अलल  बसा  :  कया  नागर  बिसानन  मंत्री  हवाई  अड्डों  के  विकास  के  बारे  2
 1987  के  अंतारांकित  प्रदन  संख्या  2498  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आरम्भ  की  गई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 उन  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  कितनी  है  और  उनके  लिए  कितनी  राष्षि  का  प्रावधान

 किया  गया  है  ?

 सागर  विमानन  सन्जालय  के  राज्य  समत्री  तथा  पयंटन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  जगदीश
 :  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  नये  अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल  तथा  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर

 अस्तर्शाष्ट्रीय  टर्मिनल  के  तीसरे  माड्यूल  की  परियोजना  रिपोर्टों  को  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपसन
 प्राधिकरण  द्वारा  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  भर  उन्हें  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  कर  दिया
 गया  है  ।  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  स्थानीय  टर्मिनल  के  आशोधन

 व  विस्तार  के  लिए  ठेकेदारों  की
 योग्यताओं  का  अनुमोदन  हो  चुका  है  तथा  वर्ष  के  दोरान  कार्य  के  शुरू  होने  की  सम्भावना

 मद्रास  हवाई  अड्डे  पर  नये  अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल  काम्पलेक्स  का  कार्य  प्रगति  पर  है  तथा
 31-3-89  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  लक्ष्यद्वीप  में  आागाती  हवाई  अड्डे  का  भी  कार्य  शुरू  हो
 गया  है  ।

 संशोधित  परियोजनाओं  तथा  उनके  लिए  वाधिक  योजना  1937-88  में  किए  गए  प्रावधान
 के  अनुसार  उपरोक्त  परियोजनाओं  की  कुल  अनुमानित  लागत  नीचे  दर्शाई  गई  है  :--

 रुपयों

 परियोजना  का  नाम  परियोजना  की  लागत  वाधिक  योजना
 प्रावधान  87-88

 1.  नया  अन्तर्राष्ट्रीय  23.13  2.00
 कलकत्ता  हवाई  अड्डा

 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल  का  44.37  0.50
 तीप्षरा  बम्बई

 हाई  अड्डा
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 3.  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  9.70  2.00
 स्थानीय  टमिनल  का  आशोधन
 ओऔर  विस्तार

 4.  मद्रास  हवाई  अड्डे  पर  नया  9.84  3.97

 अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल

 5.  आगाती  हवाई  मड्डा  7.20  3.50
 लक्ष्यद्वीप

 शोजगार  कार्यालयों  में  पंजोकृत  अनुसूचित  जातियों/अमुसचित
 जनजातितों  के  उम्मीववार

 2149.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरोी  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  देश  में

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  शिक्षित  व्यक्तियों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  है
 और  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  देश  में  राज्यवार  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  रोजगार
 कार्यालयों  में  पंजीकरण  कराया  हैं  ?

 अस  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  पो०  ए०  :  उपलब्ध  सूचना  जन  1981  पर

 आधारित  राज्य-वार  शिक्षित  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  जनसंल्या  से  सम्बन्धित

 जो  भारत  की  जनगणना  1981,  के  ख  (11)  ओर  ख  (111)  में  दी  गई
 1985  से  1986  तक  के  वर्ष  के  दोरान  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले

 शिक्षित  और  इससे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  बारे

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  >

 विवरण

 1985  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  र  कार्यालयों  द्वारा  राज्य-वार

 शिक्षित  और  इससे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  सम्बन्ध  में  किए  गए

 पंजीकरणों  की  संख्या

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित अनुसचित  जनजाति

 जय  7  जा  गण

 Lae  आंध्र  प्रदेश  ~~ «136  29

 2  अरूणाबल  प्रदेश*
 न  --

 3.  असम
 6.5  हक

 4.  बिहार
 26.5  13.9

 5  गुजरात
 1.5  6.1

 6  हरियाणा
 11.4  @

 7  हिमाचल  प्रदेश  5.6  1.1
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 2  3  4

 8.  जम्मू  व  कप्मीर  0.8

 9.  कर्नाटक  »  7.4  0.7

 10.  केरल  15.1  0.7

 11...  मध्य  प्रदेश  17.6  11.8

 12.  महाराष्ट्र  375  8.5

 13.  मणिपुर  0.1  ,  3.4

 14...  मेघालय  @  2.0

 15.  मिजोरम  न्+  5.0

 16.  तागाल॑ण्ड  0.2  3.8
 17.  उड़ीसा  66  3.9
 18.  पंजाब  21.5  @
 19,  राजस्थान  9.6  5.1

 20.  सिक्किम  #*  _  न

 21...._  तमिलनाडु  42.5
 ह

 0.5

 22.  त्रिपुरा  0.2  0.1

 23.  उत्तर  प्रदेश  63.0  1.0

 24.  पदिचम  बंगाल  10.8  2.9

 25...  अण्डभान  घ  निकोबार  द्वीप  समूह  —  0.1

 26,  अण्डीगढ़  1.7  @
 27.  दादर  व  नागर  हवेशी**  न  ना

 28.  दिल्ली  12.5  1.0

 29...  गोवा  0.1  @

 30.
 '
 ज्क्षद्वीप  उन्न०  उठन«»

 91.  पाण्डिचे  री  09.4  @

 32.  दमन  व  दीव*  न  ना
 .

 असशिल  318.8  84.9

 टिप्पणी  *इन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा
 2.  *+हस  संघ  शासित  क्षेत्र  में  एक  रोजगार  कार्यालय  कार्य  कर  रहा  परन्तु  आंकड़े

 प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 3.  50  से  कम

 4.  उ०न०  उपलब्ध  नहीं
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 कस  धर्षा  के  कारण  हिसाचल  प्रदेश  के  रणो  को  फसल  को  मुकसातल
 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  यह  जानकोरी  प्राप्त  हुई  है  कि  वर्षा
 न  होने  के  कारण  वर्ष  1987  की  रबी  की  फसल  पूर्णतः  नष्ट  हो  गई

 क्या  सरकार  ने  नुकसान  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  दल  और
 क्या  राहत  कार्य  आरम्भ  होने  की  आशा  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्षि  सन्त्रालय
 में  कृषि  शोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  भरत्री  :

 जी

 और  प्रदन  ही  महीं

 ]

 पोतमपुरा  में  द्शद्शंन  टाबर  का  निर्माण

 की

 2151.  झीचतो  डो०  के०  मंडारोी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मस्त्री  यह  बत्ताते'की  छूषा  करे

 कया  यह  सच  हैं  कि  उत्तरी  दिल्ली  के  पीतमपुरा  क्षेत्र  में  एक  दूरदंभ  हाथर  का  मिर्माण
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  निर्माण  के  क्या  उह्ू  एय
 उक्त  टावर  से  क्या  फायदा  होने  की  आशा  है  भौर  इससे  किस  किन  श्षेक्रों को  ओम  प्राप्त

 1  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  टावर  के  मिर्भाण  में  कितनी  अक्शि  हुई
 Se

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  टावर  पर  एक
 रेस्तरां  का  भिर्भाण  किया  था  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  इसके  निर्माण
 में

 कितनी  सॉगत  आएगी  और

 इस  रेस्तरां  तक  पहुंचने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई

 सूखना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  ए०  के०  :  उत्तरी  दिल्ली  में

 रिंग  रोड  पर  स्थित  पीतमपुरा  में  एक  टी०वी०  टावर  निर्माणाधीन

 इस  टावर  का  उपयोग  2  चेनलों  तथा  एक  एफ०एम०  रेडियो  ट्रांसमीठर  के  लिए  उच्च

 शक्ति  के  टी०वी०  ट्रांसमीटरों  के  एन्टेना  लगाने  के  लिए  करने  की  परिकल्पना  है  ।

 डी  ०वी०  प्रेषण  द्वारा  कवर  किए  जाने  वाला  मौजूदा  30,700  वर्ग  कि०मी०  से  बढ़कर

 61,500  वर्ग  कि०मी०  और  जनसंख्या  का  कवरेज  मौजूदा  190.60  लाख  से  बढ़कर  294.74  लाख  हो
 जाने  की  उम्मीद

 टाबर  का  आर०सी  ०सी०  निर्माण  का  165  मीडर  की  ऊंचाई  पर  पहुंच  गया  है  और

 ६
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 लगभग  पूर्ण  हो  गया  67  मीटर  ऊंचे  स्टील  के  मस्तूृल  टाबर  पूरा  करने  के  लिए  आर०सी »
 सी०  निर्माण  के  ऊपर  लगाया  का  निर्माण  भी  कायंशाला  में  प्रगति  पर

 और  टावर  के  आर०सी“सी०  निर्माण  में  इस  समय  केवल  सात  लाख  रुपए  की  लागत
 का  प्रावधान  किया  गया  है  ताकि  यदि  भविष्य  में  रेस्टोरेंट  चालू  करने  का  निदपचय  किया  गया  तो  सिविल

 इजीनियरी  के  दृष्टिकोण  से  इसे  बनाना  संभव  हो  ।  यदि  कभी  रेस्टोरेंट  बनाया  गया  तो  इस  समय  एक
 समय  में  96  व्यक्ति  बैठ  सकेंगे  ।  लोगों  को  ऊपर  ले  जाने  के  लिए  लिफ्टें  होंगी  ।

 दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के

 फ्लेटों  में  सीलन  धरा  जाना

 2152.  श्री  प्रताप  राव  थो०  भोसले  :  कया  हाहरो  विकास  मन्त्री  दिल्लो  में  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  के  फ्लंटों  में  सीलन  आ  जाने  के  बारे  में  4  1987  के  अकारांकित  प्रइन  संख्या
 8923  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शालॉमार  बाग  में  स्थित  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कैम्प  आफिस

 जैं.पीवमपुरा  के  निवासियों  ने  अपने  फ्लटों  में  डब्ल्य०  सी०  के  पाइपों  से  भारी  सीलन  भा  जाने  की

 शिकायत  की

 (@)  यदि  तो  वहां  के  निवासियों  न ेकिस  सोमा  तक  सीलन  आ  जाने  के  बारे  में  बताया

 क्या  उक्त  इलाके  में  गलियों  तथा  पार्कों  के  रख-रखाव  की  स्थिति  बहुत  खराब

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कया  कायंवाही  करने  का  विचार

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारी  रख-रखताव  सम्बन्धी  कार्य  को  देखने  के

 बियमित  रूप  से  कालोती  के  भीतरी  भाग  का  दौरा  करते  और

 यदि  तो  वर्ष  1987  के  दौरान  किए  गए  दौरों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  बिकास  सरजालय  में  राग्य  सम्त्री  बलबोर  :  और  हां  ।  आबंटन
 की  प्रारम्मिक  अवस्था  में  डब्ल्यू  ०सी०  पाइपों  के  रुक  जाने  के  कारण  फ्लैटों  में  सीलन  का  पता  चला

 निवासियों  द्वारा  स्थल  पर  नियुक्त  स्टाफ  के  ध्यान  में  लाए  जाने  पर  इसे  ठीक  कर  दिया  गया

 लए

 और  वीधियों  तथा  पार्कों  की  सफाई  तथा  अनुरक्षण  नियमित  रूप  से  किए  जा
 रहे  हैं  ।

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  इसका  स्टाफ  एक
 माह  में  20  दौरे  करता

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  उपाध्यक्ष  का  निरीक्षण  दोरा

 2153.  भी  प्रताप  राब  भोसले  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के
 उपाध्यक्ष  का  निरीक्षण  दौरा  के  बारे  में  4  1987  के  अतारां कित  प्रइन  संख्या  8922  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कै
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 कया  यह  सच  हैं  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  ने  1987  में  शालीमार
 बाग  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  कुछ  बनी  हुई  यूनिटों  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  उपाध्यक्ष
 के  दौरे  से  पहले  दो  बार  निरीक्षण  दौरा  किया

 हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  वहां  के  निवासियों  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  का  शिकायतों  का  शापन
 दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ज्ञापन  के  प्रत्येक  मद  पर  आज  तक  क्या  कायंवाही  की  गई

 क्या  अध्यक्ष  और  उपाध्यक्ष  ने  मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लेटों  की कालोनी  के  भीतरी  भाग  का

 दौरा  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 हाहरी  विकास  सन्त्रालय  म॑  राज्य  मन््त्रो  बलबोर  :  हां  ।

 उपराज्यपाल  ने  26-1  1-85  तथा  8-11-86  को  दोरा  किया

 इस  कालोनी  के  प्रधान  द्वारा  26-11-85  को  निरीक्षण  के  समय  ज्ञापन  दिया  था  ।

 और  शिकायतें  चाहर  दिवारी  बनाने  गराज  मुहैया  कराने  स्वच्छता
 की  मदों  का  अनुरक्षण  भौर  यधुना  नहर  के  ऊपर  पुल  का

 साहर  दिवारी  का  आंकलन  निवासियों  की  ऐसोसिएशन  को  उनकी  पुष्टि  के  लिए  मेजे  गए  थे
 क्योंकि  इसके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  गैराजों  का  निर्माण  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  इनके  लिए
 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  ।  पुल  का  निर्माण  करना  हरियाणा  शासन  का  विषय  स्वच्छता  से

 सम्बन्धित  शिकायतों  पर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  ध्यान  दिया  गया

 नहीं  ।  अध्यक्ष  तथा  उपाध्यक्ष  ने  इस  कालोनी  के  भीतरी  भाग  का  दौरा  किया ५»

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  श्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  का  रख-रखाव

 श्री  प्रताप  राव  बी०  भोसले  :  क्या  दाहुरी  विकास  मन्त्री  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेडों  के

 रख-रखाव  के  बारे  में  4  1987  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  892  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  फपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  उसके  द्वारा  निर्मित  कालोनी  में  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  उक्त  कालोनी  के  रख-रखाव  के  दायित्व  को  दिल्ली  नगर  निगम  को  सौंपने  में  किन-किन

 ओपचारिकताओं  से  गृजरना  पड़ता  ॥॒

 इस  इलाके  का  जहां  फ्लैटों  का  निर्माण  पूरा  हो  चुका  है  और  उन्हें  सुविधायें
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 अनीता

 क्रदाभ  करने  के  लिए  दिल्ली  मगर  निगम  को  सौंपा  जाना  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  देख-रेख

 किए  आने  के  क्या  कारण  और

 आज  की  तरीख  में  वे  कौन-कौन  सी  कालोनियां  हैं  जहां  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के

 फ्लेंटों  का  निर्माण  का  पूरा  हो  चुका  है  और  उन्हें  नागरिक  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दिल्ली
 मकर  मिगम  को  सौंपा  जाना  है  ?

 हाहरी  विकास  सन्त्रालय  स॑  राज्य  सन््त्रो  दलबोर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 हारा  बरसाती  अन्दरूनी  पार्कों  आदि  ज॑से  आधारमूत  अद्धं  संरचना
 दिल्लौं नगर  निगम  के  अनुमोदित  मानदण्डों  के  अनुसार  मुहैया  की  जाती  दिल्ली  नगर  निगम  केवल

 पानी  के  कनेक्शन  देता  है  और  सीवरों  तथा  बरसाती  नालों  की  निकासी  के  लिए  प्रबन्ध  करता  हैं  ।
 दिल्ली  थिक्रास  प्राधिकरण  की  सिर्मित  कालोनियों  के  अनुरक्षण  का  काय  अन्तरित  करने  की  दृष्टि  से

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  दिल्ली  नगर  निगम के  प्रशधिकारियों  द्वारा  निरीक्षण  कराना  पदड्क्त  है
 ताकि  यह  सुनिशद्चितत  किया  जा  सके  कि  इनमें  उनके  द्वारा  अनुमोदित  किए  गए  मापदण्डों  के  अनुसार

 सुविधाएं  मुहैया  की  हुई  हों  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  अनुरक्षण  के  अन्तिम  रूप  से  कालोनियां  सम्भालने

 से  पूर्व  उनके  द्वारा  अभाव  यदि  कोई  का  दावा  किया  जाता  है  जौर  सही  पाए  जाने  पर

 भुगतान  किया  जाता  है  ।  घिल्ली  नगर  निगम  को  कालोनियां  सौंपने  के  कार्य  में  दो अभिकरणों  के  बौच

 कई  ओपसशारिक्रताएं  पूरी  किए  जाने  कारण  काफी  समय  लगता

 चूंकि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पूर्ण  की  गई  कालोनियां  दिल्ली  नगर  निगम  को
 सौंपने  में  समय  लगता  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  कालोनियां  सम्भालने  के  समय  तक  निवाप्मियों
 को  कठिनाइयों  से  बचाने  और  समुचित  स्वच्छता  और  अनुरक्षण  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कालोनी
 का  अनुरक्षण  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  करता  है  ।

 ऐस्ली  कोई  कालोनी  नहीं  है  जहां  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैट  पूर्ण  हो  गए  हैं  और

 झुविधाएं  मुहैया  करने  के  लिए  दिल्ली  तगर  निगम  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  ऐसी  कालोनियग़ों  की
 संख्या  संलग्न  में  दिए  गए  अनुसार  307  है  जहां  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  निर्माण  काय॑

 पूरा  कर  लिया  है  और  जलमल  सड़क  बरसाती  नालों  आदि  की  व्यवस्था  कर  दी  है  तथा  जो

 अभी  किल्शी  नयर  निगम  को  सौंपी  जानी

 विवरण

 उन  180  कालोनियों/आवास  पाकिटों  की  सूची  जिनमें  अभी  भी  दिल्ली  नगर  निगम  को
 आवारिति  की  जाती

 सण्सण  कालोनो  का  मास

 कालकाजी

 1.  163  अध्यभ  आय  वर्ग  मकान  पाकिट

 2.  210  भध्यम  आय  वर्ग  के  मकान

 4.  पॉकैट  में  निम्न  आय  वर्ग  के  306  मकान

 4,  पाकैट  में  निम्न  आय  वर्ग  192  सकान
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 5.  गोविन्दपुरी  पाकेट-ए  के  बीच  90  फट  चौड़ी  सड़क

 6.  क्षेत्र  में  बरसाती  पानी  तथा  विद्युत  की  परिधीय  लाइयें

 7.  1096  जनता  फ्लैट

 ब्थ
 साकत

 8.  एच  ब्लाक  में  स्वपिश्त  पोषित  योजना  के  2  कमरे  वाले  152,  3  बिस्तरे  वाले  152  तथा  68

 सर्बेन्ट  क्वार्टर

 9.  104  मध्यम  आय  वर्ग  रिहायशी  एकक  ई-ब्लाक

 10.  एन  ब्लाक  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  ३  बिस्तर  वाले  32,  |  बिस्तर  वाले  160  तथा  6  सर्वेन्ट

 बवाटेर

 11.  एल०एस०सी०  ब्लाक

 12.  392  जनता  फ्लैट

 13.  साकेत  में  368  सी०एस०पी०

 14,  गीत्तांजलि  पंचशील  पाक  के  80  फुट  चौड़ी  सड़क

 बसम्त  बिहार

 15.  बसन््त  लोक  में  सामुदायिक  केन्द्र

 16.  बसन्त  बिहार  ब्लाक  सी  में  एल०एस०सी  ०

 17.  बसन््त  बिहार  ब्लाक  ए  में  सी०एस०सी०  |

 18.  बसन््त  बिहार  ब्लाक  ए  में  सी०एस०सी०  2

 19.  बसन््त  बिहार  ब्लाक  सी  में  एल०एस०सी०

 20.  बसन््त  बिहार  ब्लाक  ई  में  सी०एस०सी ०

 21.  बसन््त  गांव  में  सामुदायिक  केन्द्र

 बोडेला

 22.  पाकेट  में  300  जनता  मकान

 23.  पाकेट  में  नित्य  आय  वर्ग  के  384  मकान

 24.  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  237  मकान

 25.  पाकेट  में  360  जनता

 26.  जी०जी०  2  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  228

 27.  एम०जी०  1  में  मध्यम  आय  व  के  120

 28.  जै०जी०  2  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  72  तथा  निम्न  आय  वर्ग  के  176

 29.  एफ०जी०  में  निम्न  आय  वर्ग  के  29

 30.  पाकेट  के०जी ?  ]  में  माध्यम आय  वर्ग  के  141
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 31.  पाकेट  के ०जी०  )  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  120  मकान

 32.  के०जी०  2  में  निम्न  आय  वर्ग  के  468  मकान

 33.  ब्लाक  ए  में  आधिक  दृष्टि  कमजोर  वर्ग  क ेलिए  1180  मकान

 34.  पाकैट  के०जी०  3  में  182  जनता  मकान

 35.  रिहायशी  योजना

 हालोमार  बाग

 36.  शालीमार  बाग

 37.  छालीमार  बाग  के  पाकेट  एस  ।)  में  240  जनता  मकानों  का  निर्माण

 38.  शालीमार  बाग  के  ब्लाक  बी  पाकेट  एस  2)  में  240  जनता  मकानों  का  निर्माण

 39.  शालीमार  बाग  के  ब्लाक  ए  पाकेट  सी  में  134  जनता  मकानों  का  निर्माण

 40.  शालीमार  बाग  के  ब्लाक  बी  पाकेट  एच  जनता  मकानों  का  निर्माण

 41.  शालीमार  बाग  ब्लाक  बी  पाकेट  में  270  जनता  मकानों  का  निर्माण  र्माण

 42.  शालीमार  बाग  ब्लाक  पाकेट  सी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  168  तथा  मध्यम  आय  वर्ग  के
 294  मकान

 सफव  रजंग

 43.  नवीन  ऊषा  निकेतन  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  279  मकान  तथा  फ्लैट

 44.  सामुदायिक  केन्द्र

 45.  सी०एस०सी  ०  ब्लाक

 46,  एल०एस०सी०  ब्लाक  एन

 47.  सफदरजंग  विकास  क्षेत्र

 प्रेटर  कलाश

 48.  सड़क  संरुया  14  और  ग्रंटर  को  मिलाने  बाली  80  फुट  चौड़ी  सड़क
 49.  ईस्ट  आफ  कंलादा  में  ब्लाक  सी०एस०सी ०

 ह

 50.  ईस्ट  आफ  कंलाहा  में  सामुदायिक  केन्द्र

 51.  ईस्ट  आफ  कंलाश  में  एस०एस०सी०|सी  ०एस०सी०  ब्लाक  सी

 52.  ईस्ट  आफ  कंलाश  के  ब्लाक  बी  में  सी०एस०सी०

 53.  ईस्ट  आफ  कैलाए  में  सी०एस०सी०  ब्लाक  डी

 54.  ईस्ट  आफ  कैलाश  में  सी०एस०सी०  ब्लाक  ई

 शाजोरी  गार्डन

 55.  राजोरी  गार्डन  क्षत्र  पाकेट  एफ  में  निम्न  आय  वर्ग  के  256  मकान

 56.  राजोरी  गा्ड न  क्षत्र  पाकेट  जी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  696  मकान
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 57.  राजोरी  गार्डन  क्षेत्र  पाकेट  जे  में  जनता  वर्ग  के  432  मकान
 «  राजोरी  गान  क्षंत्र  में  निम्न  आय  वर्ग  के  1440  रिहायणी  श्कक

 a  |

 हरि  नगर  को  मिलाते  हुए  सड़क  से  राजोरी  गार्डन  बेरी  वाल  बाग  को  परिधीय  जसपूति  सेवायें

 पद्िचसप्री

 पशष्चिमपुरी  पाकेट  में  जनता  वर्ग  के  594  मकान  प्लाट
 «  पद्िचमपुरी  ब्लाक  में  निम्न  आय  वर्ग  के  264  रिहायशी  एकक
 -  पद्िचमपुरी  ब्लाक  में  मध्यम  आय  वर्ग  585  मकान

 «  पदिचमपुरी  पाकेट
 «  पदिच्षमपुरी  विस्तार

 जनकपुरी

 .  पाकेट  ए-]/बी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  40  रिहायशी  एकक
 पाकेट  ए-4/सी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  48  रिहायशी  एकक

 .  पाकेट  सी-4/बी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  40  रिहायशी  एकक
 .  पाकेट  सी-4/बी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  56  रिहायशी  एकक
 «  पाकेट  डी  |/सी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  1210  रिहायशी  एकक
 .  जेल  रोड  पर  निम्न  आय  वगे  के  112  रिहायशी  एकक

 .  लारेस  पाकेट  में  मध्यम  आय  वग॑  288  फ्लेट

 .  गुरू  नानक  पुरा  में  सुविधाजनक  विपणन  केन्द्र

 «  मदनगीर  में  जनता  वर्ग  के  1794  मकान

 मदनगीर  में  भार०एस  ०पी०  तथा  जनता  फ्लैट

 -  तारा  अपार्टमेंट  के  समक्ष  नाले  की  निकासी

 पीतमपुरा  भाग  ]  के  तथा  में  जलपूर्ति  योजना

 पीतमपुरा  में  भाग

 .  पीतमपुरा  पूर्वी  पाकेट  एच  में  जनता  वर्ग  के  144  मकान

 .  जी०टी०  करनाल  रोड  औद्योगिक  क्षेत्र

 .  तुरकमान  गेट  418  आवास  कम्पलेक्स

 ,  मूलचन्द  विपणन  केन्द्र

 .  एन्ड्यूस  गंज  में  मुख्य  नाला

 किगज्वेकंप  विकास  योजना  (160  वर्ग  गज  80  वर्ग  के  प्लाट  )

 ,  शान्ति  निकेतन--शान्ति  निकेतन  में  सी  ०  एस०सी ०
 आनन्द  आनन्द  लोक  में  सी  ०एस०सी०

 .  आनन्द  निकेतन  में  सी ०एस०सी  ०
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 87.

 88.

 89.

 90.

 91.

 92.

 93.

 94.

 95.

 96.

 97.

 98.

 99.

 100.

 101.

 102.

 बेस्ट  एण्ड  --  वेस्ट  एण्ड  में  सी ०एस  ०सी ०

 गुलमोहर  पा्क--गुलभोहर  पाक  में  सी  ०एस०सी०

 शाहपफुर  जट-:क्ाहपुर  जट  में  सी  ०एस०शी०
 °

 गीतांजली  में  सी  ०  एस०सी  ०

 नवजीवन  बिहार--नवजी वन  बिहार  में  सी०एस  ०सी  ०

 यमुनापुरी  ब्लाक  बी  सी

 जिलोकपुरी

 जिलोकपुरी  पाकेट  rl  में  233  फ्लैटों  के  आन्तरिक  विकास  सहित  ग्रूप  आवास  योजेता के  मण्यभ
 आय  वर्ग/निम्न  आय  वर्ग  के  1440  रिहायश्ी  एकक

 जिलोकपुरी  पाकेट  |  तथा  2  में  ग्र,प  आवास  योजना  के  मध्यम  आय  वर्ग/निश्थ  अक््य  वर्ग  के
 2088  रिहायशो  एकक

 मयूर  बिहार

 सस्जिद  सोठ

 मस्जिदमोठ  गांव

 सी०एस०सी०  मस्जिद  मोठ

 रामपुरा

 ग्रूप  आवास  योजना  निम्न  औय  भर्ग  भाय  बर्ग  नई

 फ्र  न््डस  कालोनी  में  सामुदायिक  केन्द्र

 न्यू  क्र  भ्डस  कालोनी

 न्यू  फ्रेन्डस  कालोनी  में  एस०एस०सी०

 न्यू  फ्रम्डस  कालोभी  पर  सी०एस०सी०

 न्यू  फ्रेन्ड्स  कालोनी  स्थल  सं०  4  पर  सी०एस  «सी०
 अज्योक्त  बिहार

 .  अशोक  बिहार  ब्लाक  एच  में  निम्न  आय  वर्ग  के  168  रिहायशी  एकक
 .  में  निम्न  आय  वर्ग  के  188  तथा  मध्यम  आय  वर्ग  के  188  फ्लैट  ।

 ..  कोस  मोको  लिटन  कालोनी  में  सी  ०एस  ०सी  ०

 .  सर्वोदिय  एन्कलेव  में  सी०एस०सी

 .  एम०एम०टी०सी  ०/एस०टी०सी०  कालोनी  में  सी  ०एस०सी०
 न  हेमकुर्ट--हेमकुटे  मेँ  सी०एस०सी  ०

 ,  हेमकुट  में  ।6  सी  ०एस०पी०
 ,  ई0पी०डी  ०पी०  में  सी०एस०सी «»
 .  मालवीय  नगर  प्लाट  जे  में  सी०एस०सी ०
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 112.

 113.

 114.

 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 121.

 122.

 123.

 124.

 125.

 126.

 127.

 128.

 129.

 130.

 131.

 134.

 136.

 कीर्ति  बाग

 नीति  बाग  में  सी०0एस  ०सी०

 नीति  बाग  में  के  स्वावित्त  पोषित  योजना  के  के  28  तथा  14  स्लैट

 चिराग  एन्कलेव  में  सी  ०एस०पी०  के  12

 सनवाल  नगर

 प्रसाद  नगर  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  352

 राजेन्द्र  प्लेस

 बेगमपुर

 शाहीपुर
 गांव  केशोपुर
 गांव  तितारपुर

 मुनी रका  गांव

 खजा  राबाद  गांव

 राजधाड़ा
 पिरन  गढ़ी

 शकरपुर  गांव

 चोखण्डी  गांव

 - डर तह  खामपुर

 खामपुर

 मोहमदपुर

 टोडापुर  गांव

 «  मांगसराय  गांव

 .  भुर्णी  ऋषपड़ी  पुनर्वास  कालोनी  सुल्तानपुरी

 तिहाड़  गांव

 .  झुग्गी  कोंपड़ी  कालोनी  मंगोलपुरी

 सम्त  समर

 «  शर्त  नगर

 ,  गढ़ी  मरिया  मरिया

 जलिम  बस्ती  जिसाग  से  सम्जन्थित  योजता

 औआुष्गी  झोंपड़ियां  कालोतियां

 «  गढ़ो  टेंनामेंट्स
 .  कालकाजी  में  1248  टेंनामेंट्स

 घर



 सिंखिंत  उतर

 141.  कालकाजी  में  1096  जनता  फ्लेट

 142.  आर०जी०  रोड  में  1000  टेनामेंट्स
 143.  रणजोतਂ  बेबर  में  466  टेलामैंट्स
 144.  सीलमभपुर  में  628  टेनामेंट्स

 सलिन  बस्ती  पुतर्वास  कालोनियाँ

 145.  भफिलमिल  ताहिपुर  में  1190  टेनामेंट

 146.  अंधा  मुगल  में  296  टेनामेंट

 147.  ब्रह्मपुरी  में  120  टेनामेंट

 148.  रतन  नगर  में  40  टेतामेंट

 149.  रेंगरपुरा  में  60  टेनामेंट

 150.  भहाता  किदार  में  168  टेनामेंट

 151.  पम्त  नगर  में  420  टेनामेंट

 152.  नेहरू  नगर  में  834  टेनामेंट

 153.  अमृतकोर  पुरी  में  164  टेनामेंट

 सामुदायिक  सविधायें  बेयक्तिक  क्या र
 154.  श्रीनिवासपुरी  में  33  सी०एस०पी०  क्याटंर

 155.  किदवई  नगर  में  40  सी०एस०पी०  क्वार्टर

 156:  पूर्वी  बिनय  नगर  में  24  सौ०एस०पी  ०  क्वार्टर

 157.  मेन  विनय  नगर  में  40  सी०एस०सी०  क्वाट्टंर

 158.  मोती  बाग  में  40  सी०एस  ०सी०  क्वार्टर

 159.  सराय  रोहिल्ला  में  1020  टेगामेंट

 द्रॉजिट  क॑  सप

 160.  भस्धा  मुगल  में  24  टनामेंट

 161.  बाग  अस्बा  में  72  टेनामेंट

 162.4,  पदमनगर  में  72  टेनामेंट

 163.  न्यू  मोती  नगर  में  120  टेनामेंट

 164.  बालवे  वर्ड  रोड  में  92  टेनामेंट

 165.]  माता|सुन्दरी  रोड  में  400  टेनामेंट

 166.  न्यू  मोती  नगर  में  1556  टेमेरिंट

 167.  जी०टी०»  रोड  शाहदरा  में  392  टेनामें्

 168.8  रणजीत  नगर  में  1536  टेनामेंट

 169.  :  कोडार  बस्ती  में  72  टेंनामेंट

 बन  नाहननननका  लिन  निनननन  डललज+

 10  1987
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 170.

 171.

 172.

 173.

 174.

 175.

 176.

 177.

 178.

 179.

 180.

 हुजेना  बस्ती  में  80  टेमामेंट

 सराय  क्यू  में  96  टनामेंट

 अजमेरी  नेट  में  96  टेनामेंट

 कटरा  शोद्य  महल  में  96  देनामेंट

 सफाई  बालों  के  लिए  टेनामेंद्स

 नजफगढ़  रोड  में  सफाई  वालों  के  लिए  224  टेनामेंट

 संगम  पार्क  में  सफाई  आलों  के  लिए  1024  टेनामेंट

 रणजीत  नगर  में  सफाई  वालों  के  लिए  384  टेनामेंट

 तिलक  नगर  में  सफाई  बालों  के  लिए  235  टेनामेंट

 गढ़ी  गांव  में  सफाई  बालों  के  लिए  320  टेनामेंट

 मादीपुर  में  सफाई  वालों  के  लिए  640  टेभामेंट

 जहांगीर  पुर  में  सफाई  वालों  के  लिए  456  टेगामेंट

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  विभिस्म  कालोमियों

 में  क्किसित  किए  गए  127  आवास  पाकेटों  की  सूथी  अभी  सौंपी

 जानी

 चऋण्सं०  कालोनी  का  नाम

 के  .

 छ
 ।
 आई

 +

 ९०

 DN

 +

 ९७

 [>
 मयूर  पाकेट  1  से  4

 ,  दिलशाद  गार्डन  में  विभिन्न  सामूहिक  आवास  पाकेट

 «  भब्र  विहार  चरण  2,  पाकेट  ए  बो  सी

 ,  जोन  से  में  प्लाटिड  सामुहिक  आवास  समितियां  ।

 -  गाजिपुर  में  926  जनता  मकान  ।

 .  नन्द  नगरी  में  1026  मकान

 .  मानस  रोवर  पाकक॑  में  672  एम०भाई०जी०  मकान  ।

 शास्त्री  पार्क  में  300  जनता  मकान  ।

 ,  निर्माण  बिहार  में  40  एम०आई०जी०  मकान  ।

 ननन््द  नगरी  में  9600  एम०भाई०जी०  मकान  ।

 .  नन्द  नगरी  में  240  एम०आई०जी०

 .  छिलमिल  में  एल०आई०जी०  मकान  ।

 «  सी०एस०पी०  आनम्द  बिहार  ।

 ,  48  सी०एस०पी ०  प्रिय  क्दोनी  बिहार  ।

 .  जाफ  राबाद  में  256  एल०आई  ०जी०  मकान  |

 पीतमपुरा  पाकैट  क्यू  में  816/756  एल०मभाई*जी०  रिहायली  एकफों का  निर्माण  |
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 17.
 18.

 मोतिया  खान  स्वावित्त  पोषित  योजना  श्रे  के  312,  240  मकानों  का

 सावन  पाक  के  नजदीक  अशोक  बिहार  में  168  सी०एस०पी०  जनता  मकानों  का  निर्माण  ।

 पाकेट  ग्रप  बी  लारंस  रोड  में  192/156  एल०अई०जी०  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  ।

 .  पीतमपुरा  पाकेट  एफ  में  104/156  जनता  मकानों  का

 .  पाकेट  पी  में  480  एल०आई०जी  ०मकानों  का  निर्माण  ।

 .  पाकेट  एन  में  480  एल०आई०जी  ०  मकानों  का  निर्माण  ।

 .  पाकेट  एल  में  334  एल०भाई०जी०  मकानों  का  निर्माण  ।

 ,  पाकेट  एम  में  288  एल०भाई०जो०  मकानों  का  निर्माण  ।

 .  पाकेट  एन  में  312  जनता  मकानों  का

 .  पाकेट  ई  में  16:  एल०आई०जी०  मकानों  का  निर्माण  ।

 .  पाकेट  आर  में  504  एम  ०आई०जी०  मकानों  का  निर्माण  ।

 .  पाकेट  ई  में  252  एम०आई०णी०  मकानों  का  निर्माण  ।

 ,  पाकेट  क्यू  में  160  एम०आई०जी०  मकानों  का  निर्माण  ।

 .  पाकेट  जे  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  296  मकानों  का  निर्माण  ।

 -  पाकेट  ए  में  560  एम०आई०जी०  मकामों  का  मिर्माण  ।

 ,  अशोक  बिहार  चरण  1,  ब्लाक  जे  में  192  एल  ०  आई०जी०  मकानों  का  निर्माण  ।
 «  अशोक  144  एम  आई  जी  मकानों  का  निर्माण  ।

 «  शासीमार  पाकेट  डब्ल्यू  ब्लाक  बी  में  स््ववित्त  पोषित  योजना  के  480  मकानों  का  निर्माण

 »  ब्लाक  पाकेट  शालीमार  बाग  में  208  एम  आई  जी  मकानों  का  निर्माण

 .  ब्लाक  पाकेट  शालीमार  बाहैं  में  342  एल  आई  जी  मकानों  का  निर्माण

 .  ब्लाक  पाकैट  सी  2  शालीमार  बाग  में  88  एल  आई  जी  और  144  एम  आई  जी  मकानों  का
 निर्माण

 .  शालीमार  पाकेट  यू  और  वो  में  688  एम  आई  जी  मकानों  का  निर्माण

 »  शालौीमार  ग्र[प  सी  पाकेट  सी  में  624  एम  आई  जी  मकानों  का  निर्माण

 झालौंमार  प्रुप  बी  पाकेट  डी  में  240  एश्  आई  जी  मकानों  का  निर्माण

 -  अशोक  बिहार  चरण  3  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  अम्तर्गंत  180  मकानों  ओर  144  स्कूटर
 गेरजों  का  निर्माण

 «  पाकेट  एस  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  512  मकानों  का  निर्माण

 .  शासीमार  ब्लाक  बी  में  168  एल  आई  जी  मकानों  का  मिर्माण

 «  गौतम  नगर  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  फ्लंट  (52)
 .  साकेत  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  प्लेट  (196)
 .  कालकाजी  एक््सटें  ७  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  फ्लैट  (272)
 «»  पाकेट  ए  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  फ्लेट  (448)
 .  कालकाजी  एक्सटें  ०,  पाकेट  में  एम  भाई  जी  फ्लेट्ट  (222)
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 49.  पाकेट  जी  साकेत  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  मकान  (66  )
 50.  पाकेट  डी  में  स्वधित्त  पोषित  योजना  के  416  मकान

 51.  किदानगढ़  सेक्टर  ए  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  मकान  (384)
 52.  स्ववित्त  पोषित  योजना  बेस्ट  आफ  कम्यूनिटी  ग्रूप  ),  2  और  3

 53.  अलकनन्दा  में  स्ववित्त  पोषित  पाकेट  बी  और  सी  ग्रूप  1,  2  और  3

 54.  कालकाजी  एक्सटें०  पाकेट  में  एल  आई  जी  मकान  ।

 55.  ग्रेटर  कंशाश  पार्ट  1  कु  में  स्ववित्त  पोषित  योजना

 56.  जो  हायर  सेकण्डरी  कालकाजी  के  सामने  स्ववित्त  पोषित  योजना

 57.  देशबस्धु  गुप्ता  कालेज  के  नजदीक  कालकाजी  स्ववित्त  पोषित  योजना

 58.  साकेत  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  नगर

 59.  स्ववित्त  पोषित  ईस्ट  आफ  कैलाश  पाकेट  ए  और  बी  ट
 60.  बाहरी  रिंग  कालकाजी  में  स्ववित्त  पोषित  योजना

 61.  सिद्धार्थ  एक्सटेंशन  पाकेट  ग्रूप  |  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  160  मकान

 62.  किलोकड़ी  पाकेट  सी  प्रुप  8  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  144  मकान
 40  रिहायशी

 63.  किलोकड़ी  ग्रप  9  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  264  मकान

 120  रिहायशी

 6  .  पाकेट  बी  और  सी  प्रूप  4  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  48  मकान

 65.  किलोकड़ी  पाकेट  ग्र,प  6  में  स्ववित्त  पोषित  के  240  मकान
 56  रिहायशी

 66.  कालू  सराय  में  स्वविश्  पौषित  योजना  श्रे  के  196  मकानਂ

 67.  पाकेट  ए  में  192  एल०आई०जी०  मकान

 68.  मदनपुर  खादर  में  58  जनता  मकान

 69  कालू  सराय  में  56  सी०एस०पी०

 70.  सामुदायिक  केन्द्र  के  पश्चिम  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  36  मकान

 71.  जे०जे०  कालोनी  मदनमीर  में  320  जनता  मकान

 72.  मदनगीर  में  262  कतता  मकान
 73.  मदनपुर  खादर  पाकेट  एम  और  एन  में  808  जनता  मकान

 74.  ग्रूप  |  में  240  जनता  श्हायशी  एकक
 75.  ग्रप  11  में  248  जनता  रिहायशी  एकक
 76.  एम०बी०  साकेत  में  686  ई०डब्ल्यू०एस०  मकान  656)
 77.  किलोकड़ी  पाकेट  बी  में  48  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  मकान

 78.  पाकेट  ग्रुप  1,  किलोकड़ी  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  120  मकान

 ca

 193



 लिखित  उत्तर  10  1988

 .  न्यू  फ्रेंडस  कालोनी  में  सी  ०एस०ई०

 ,  शालीमार  ब्लाक  पाकेट  डी

 ,  ए०जी३  1,  एम०आई०जी०

 ,  डी  ०सी०  11,  स्ववित्त  पोषित  योजना

 .  गुलाबी  स्ववित्त  पोषित  मध्यम  आग्र  निम्न  आय  वर्गं

 ,  पाकेट  बी  जी  17,  जी  17  पश्चिम  बिहार  में  304/288  एल़०  आई०  जी०  मकानों  का
 निर्माण

 ,  सी  जनकपुरी  में  48  एम०आई०जी०  मकानों  का  निर्माण

 .  जनकपुरी  में  57  एम०आई०जी  ०  मकानों  का  निर्माण

 ,  जनकपुरी  में  एम०आई०जी०  मकानों  का  निर्माण

 .  स्ली  3  बौर  सी  5  जनकपुरी  में  96  एम०आई०जी०  मकानों  का  निर्माण

 ,  पाकेट  जी  1,  जी  17  पह्चम  बिहार  में  160  एल  ०आई०जी०  रिहायशी  एककों  का

 निर्माण

 ,  पाकेट  जी  5,  जी  17  पद्दिचम  बिहार  में  304  एल०आई०जी०  रिहायणी  एककों  का

 निर्माण

 ,  पाकेट  जी  जी  17  पष्िवम  बिहार  में  208  एल०अआई०जओ०  रिहायक्षी  एककों  का
 निर्माण

 ,  पदिचम  बिहार  598  जनता  रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 ,  पाकैट  ए  11,  पदिच्षम्  बिहार  में  384  एल०आई0ज़ी०  मकानों  का  निर्माण

 ,  पद्िचम  बिद्वार  में  160  एस०आई०जी०  रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 .  पद्दिच्रम  बिहार  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  450  रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 ,  सुखदेव  बिहार  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  504  रिहायज्ी  एककों का  निर्माण

 .  सुखदेव  बिहार  में  स्ववित्त  पोषित  पोजब्रा  के  15  रिहाय्सी  एकसकों  को  एक्र  अतिरिक्त  ब्लाक  का
 निर्माण

 ,  जनकपुरी  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  99  मकान

 पाकेट  जी  विकाधहुरी  में  792  जतता  सकाल

 ,  पाकेट  विकासपुरी  एक्सटेंशन  प्ें  320  एम०आई०जी०  मकाम

 ,  पाकेट  विकासपुरी  एक्सटेंशन  में  224  स्ववित्त  पोषित  योजता  मकान

 ,  पाकेट  राज्येरी  साडन  में  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  400  मकान

 .  पाकेट  सी  जनकपुरी  में  20  एल०आई०जी०  मकास

 .  पाकेट  सी  जनकपुरी  में  60  एल०आई०जी०  मकान

 .  पाकेट  सी  जनकृपुरी  में  72  एल ०  आई०0जी०  मकात

 ome  पाकेट  सी  जनकपुरी  में  84  निम्न  भाय  वर्ग

 .  पाकेढ  सी  (/६  जतकपुरी  में  48  निम्न  आय  बर्गं
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 108.  पाकेट  सी  जनकपुरी  में  48  निम्न  आय  वर्ग
 राणा

 फाकेट  डी  |  सी  जमकथुरी  में  120  निभ्न  आय  बगे  89  मध्यम  वर्ण
 110.  पाकेट  डी  ]  जनकपुरी  में  84  निम्न  आय  वर्गं
 111.  पाकेट  डी  2  ए  जनकपुरी  256  निम्न  आय  वर्ग

 112.  पाकेट  ए  जनकपुरी  में  144  निम्न  आय  वर्ग  +

 फीकेंड  एफ  क्षेत्र  राजोरी  गार्डन  में  120  मध्यम  आय  करे
 114.  भारत  संश्काश  मुद्रेणालयं  भायापुरी  के  सामने  216  निम्न  आय  वर्ग

 115.  पाकेंट  ए०जी०  1  बोडेलां  में  384  मंध्यम  आय  वंग्ग

 116.  पाकेट  ए०जी०  1  बोडेला  में  237  मध्यम  आय  वर्ग

 117.  पाकेट  ए०जी०  1  बोडेला  में  264  मध्यम  आय  वर्ग

 118,  डी०  1  बी  जनकपुरी  में  24  स्ववित्त  पोषित  योजना

 119.  महावीर  नगर  में  72  स्ववित्त  पोषित  योजना

 120.  राजौरी  गाड़ेन  में  80  स्ववित्त  पोषित  योजना

 121.  रघुवीर  नगर  में  24  एल  ०सी  ०एच०

 122.  रघुवीर  नगर  में  168  एल०सी०एच०

 123.  पाकेट  12  सी  जनकपुरी  में  24  मध्यम  आय  वर्ग

 124.  बी०ई०  ब्लाक  जनकपुरी  में  192  स्ववित्त  पोषित  योजना

 125.  बादीपुर  में  360/252  निम्न  आय  वर्ग  रिहायंशी  एककों  का  निर्माण

 126.  पद्िचमपुरी  में  1092  जनता  आवासों  समूह  |  तथा  2  का  निर्माण

 127.  पश्चिमपुरी  में  273  स्ववित्त  पोषित  श्रं णी  11  का  निर्माण

 म्यू  पेट्ल  1979  के  अन्तर्गत  प्राथलसिकता  सूचो

 2155.  भी  प्रताप  राब  जी०  भोसले  :  क्यो  क्षहरी  विकास  मन्त्री  न्यू  पंटने

 1979  के  अन्तर्गत  प्राथमिकता  सूची  के  बारे  में  13  1987  के  अतारांकित  प्रश्न॑संक्ष्या  647१  के
 उस्ेर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  प्राथमिकता  नम्बरों  की  स्थिति  दशने  वाला  डरा  जो  967  में  निकाला
 भेथा  मुझय  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  किया

 याँविं  तो  इसके  कारण

 न्यू  फैटेनें  स्कीम  के  अन्तगंत  अब  तक  प्रत्येक  श्रंणी  में  क्षेत्रवार  कितने  फ्लैट
 आबेंटित  किए  गए

 पंजीकृत  लोगों  को  प्रायंभिकंता  सूची  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  कराते  में  कितनी  प्रशति

 ।  ९  ली
 से क्यों  1987  में  निकाले  गये  पिछले  डा  में  एक  श्र  भी  से  दूसरी  श्रेणी  मे

 वरतित  करने  के  बीड'आबंटित  रजिस्ट्रेशन  नम्बरों  को  उसमें  शामिल  नहीं  किया  गधा

 जआदिलर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  अपनी  श्रेणी  में  परिवर्तत  करवाने  वाले  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  नम्थर
 आबंटित  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 कक

 बाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथीर  :  और  मध्यम  आंय
 निम्न  आय  वर्ग  तथा  जनता  श्रेणियों  के  6000  फ्लेटों  के  आबंटन  के  ज्िए  1987  में  लाठरी

 निकाली  गई  थी  और  लाटरी  में  निकासे  गए  प्राथमिकता  नम्बरों  की  सूचना  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित
 की  गई  थी  ।  आबंटन  के  परिणामों  को  विकास  सदन  के  ब्लाक  के  कंन्द्रीय  कक्ष  में  भी  प्रदर्शित
 किया  गया

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 यह  मुद्रण  की  प्रक्रिया  में  है  ।

 और  परिवर्तन  कर्ताओं  को  अग्रता  सूथी  के  अन्त  में  वरिष्ठता  दी  जाती
 उनके  नाम  अन्तिम  लाटरी  में  शामिल  नहीं  किए  गए  अनुसूचित  ज।ति/अनुसूचित  जनजाति
 की  श्रेणियों  के  परिवतंन  कर्ताओं  के  मामले  यहां  तक  एम०अ।ई०जी०/एन०पी०  का  सम्बन्ध  है  सभी
 पंजीकरण  नम्बरों  को  शामिल  कर  लिया  गया

 और  परिवतंन  कर्ताओं  के  प्राथमिकता  नम्बर  निर्धारित  करने  से  सम्बन्धित  कारंबाई

 प्रक्रियाधीम
 विवरण

 न्यू  पेंट्न  स्कीम  के  अन्तर्गंत  आबंटित  किए  गए  फ्लेटों  की  कालोनी  वार  और  श्रेणी  वार

 सूची  ।

 ऋरम०सं०  योजना  का  नाम  मध्यम  आय  वर्ग  निम्न  आय  वर्ग  जनता

 LD  2.  3.  4  5

 1.  राजौरी  गार्डन  97  670  424

 2.  विकास  पुरी  2643  1751  ञ  2424

 ६  भ  अवन्तिका  _  िननन  2169

 4,  अद्ोक  बिहार  न  न  117
 5.  जनकपुरो  150  833

 न+

 6.  रामपुरा  96  303  307

 हथ  दिलश्ाद  गार्डन  4006  1930  2557

 8.  सम्द  नगरी  942  1000  2015
 9.  पीतमपुरा  556  2320  898

 10.  धालीमार  बाग  १4  1027  974

 11.  लारेंस  रोड  _  461
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 वर्षा  1987-88  के  दोरान  भूमिहीत  मजदूरों  के  आवास  के  लिए
 झआबंटित  को  गई  धनराशि

 ,  »  2156.  झी  सी०  सम्यु  :  कया  छाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  भूमिहीन  मजदूरों  के
 आवास  की  योजना  के  कार्यात्वयन  हेतु  चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  दोरान  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और  वास्तव  में  कितनी  घनराषि  खर्च  को  गई

 क्या  यह  योजना  आंध्र  प्रदेश  में  लागू  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  आंध्र  प्रदेश  में  इस  घोजना  हेतु  कितनी
 धनरादि  आवंटित  की  गई

 हाहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  दलबोर  :  ग्रामीण  ममिहीन  श्रमिकों

 के  लिए  आवास-स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  की  योजना  हेतु  चालू  वर्ष  अर्थात्  1987-88  के  दोराब
 113.23  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  तथा  मुक्त  फिये

 गये  बन्धक  श्रमिकों  के  लिए  आवास  निर्माण  हेतु  इन्दिरा  आवास  योजना  नामक  भी  एक  योजना  है

 जिसके  लिए  1987-88  के  दोरान  124  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  गया  दोनों  योजनाओं  पर
 खर्च  की  गई  राष्ति  इस  अवस्था  में  उपलब्ध  नहीं

 और  हां  |  दोनों  ही  योजनाएं  आन्प्न  प्रदेश  राज्य  में  कार्थान्वित  की  जा  रही
 बचें  1987-88  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  की  इन  दोनों  योजनाओं  के  अन्तगंत  नियत  की  गई  राधि  निम्न

 प्रकार  है  :--

 रपये

 आवास-स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  53.80

 इन्दिरा  आवास  योजना  11.90

 खाद्य  तेल  का  ह्रायात  और  वितरण

 2157.  झो  सी०  साधव  रेडडी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्लूसा  लीग  आफ  युनाइटेड  खाद्य  तेल  परियोजना  के
 अस्तंगंत  भारी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  रियायती  दर  पर  प्राप्त  हुआ  यदि  तो  गत  दो  वर्षो  के  आयात
 का  ब्यौरा  क्या

 उक्त  अवधि  के  लिए  राज्यों  को  वर्ष-वार  और  श्रेणीवार  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  लिए  तथा  वनस्पति  व्यापारियों  को  कितना  खाद्य  तेल  जारी  किया  गया  और
 उसका  औसत  बिक्री  मूल्य  कितना

 कया  परियोजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  में  वर्ष  1977  के  बाद  के  वर्षों  में  खाद्य  तेल

 के  उत्पादन
 में  बृद्धि  हुई  यदि  तो  तत्संबंधी  गत  पांच  वर्षों  का  वर्ष-वार  और  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्यां

 कया  सरकार  का  इस  तेल  को  सीधे  उपभोक्ताओं  के  उपयोग  के  लिए  केवल  सा्वंजिक

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  करने  का  विभार  ओर
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 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  :
 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  उपहार  तेल  के  रूप  में  खाद्य  तेल  के  माध्यम  से  प्राप्त  कर

 रहा  है  और  1985-86  तथा  1986-67  के  दोरान  प्राप्त  हुई  मात्रा  क्रशः  3350  तथा  17765  भीडरी
 टन  थी  ।  ्््ि

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोडं  द्वारा  प्राप्त  किया  गया  खाद्य  तेल  राज्य  तेल  संघों  के  जरिए
 वास्तविक  उपभोक्ताओं  में  वितरत  किया  जाता  संधों  के  लिए  मूल्य  का  निर्धारण  राष्ट्रीय  डेयरी
 विकास  बोर्ड  और  राज्य  संघों  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  उपभोक्ताओं  के  लिए  राज्य  संघों  द्वारा  उपहार
 रूप  तेल  सावंजनिक  वितरण  वनस्पति  विनिर्माताओं  और  व्यापारियों  के  लिए  नहीं  होता  ।

 उपहार  रूपी  आयातित  तेल  की  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  बड़ी  मात्रा  में
 आयात  किए  जाने  वाले  तेल  की  तुलना  में  बहुत  थोड़ी  होती  हा

 राज्य  संधों  को  उपहार  रूपी  तेल  का  वितरण  आवद्यकता  और  संधों  की  तेल  को  उठाने  की
 क्षमता  पर  निर्मर  करता

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  की  तिलहन  परियोजना  के  अंतर्गत  किए  गए  प्रयास  किस्तम
 स्तर  पर  खाद्य  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  है  ।  तिलहनों  की  उत्पादकता  और  उत्पादन
 अधिकांशतया  मौसम  की  स्थितियों  और  उत्पादन  पर  असर  करने  वाले  अन्य  कारकों  पर  निरमर  करते

 और  इस  समय  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  के  पास  अपना  उपहार  रुपी  बेल
 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  बेचने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  .

 फिल्मों  और  धाराबाहिकों  का  चयन

 2158.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  सुना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  ;

 क्या  दूरदद्ांन  फिल्मों  और  प्रायोजित  घारावाहिकों  का  ठीक  तरह  से  चयत  भ  किए  जाने
 के  बारे  में  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  '  न

 इस  सम्बन्ध  मैं  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  और  सरकार  ने  इसके  बारे  में  क्या  कदम

 उठाये  है  ।  .

 सूथता  और  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  ए०  कै०
 :  और  दूरदर्शन

 द्वारा  प्रशंसात्मक  और  कभी  कभार  आलोचनात्मक  प्रतिक्रियाएं  होती  हैं  ।

 धारावाहिकों  और  फीचर  फिल्मों  के  चयन  में  उद्देश्यपरकता  लाने
 के  लिए

 उसके
 चयन

 संबंधी  प्रक्रिया  में  संस्थागत  एवं  संगठनात्मक  परिवर्तन  किए  हैं  ।  धारावाहिकों  के  चयन  के  लिए  एक  तीन

 स्तरीय  प्रणाली  है  जिसमें  प्राथमिक  चयन  समिति  और  अपील  समिति  शामिल  अस्तिम  दो

 समितियों  में  गैर  सरकारी  सदस्य  होते  हैं  |  दूरदशंन  द्वारा  धारावाहिकों  के  लिए  प्राप्त  सभी  प्रस्तावों  को

 संदर्भ  संडया  दी  गई  और  उसकी  पावती  भेजी  गई  ।  अधिकारियों  की  प्राथमिक  समिति
 प्रस्तावों

 को  जांच

 करती  है  और  अपनी  सिफारिशों  को  दूरदर्शन  महानिदेशक  को  प्रस्तुत  करती  प्राथमिक  समिति
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 की  सिफारिशों  पर  चयन  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता  प्राथमिक  समिति  द्वारा  रद्द  किए
 जाने  बाले  मामले  में  अपील  की  जा  सकती  है  जिसपर  चयन  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।  चयन  समिति

 द्वारा  रदद  क्रिए  जाने  पर  वृहत  समिति  जिसमें  उन  दो  गर  सरकारी  जिन्होंने  इसको  शुरू  में  जांच

 की  थी  के  अतिरिक्त  दो  और  गैर  सरकारी  सदस्य  शामिल  होते  द्वारा  निर्णय  की  पुनरीक्षा  की  जाती
 फिल्मों  के  चयन  संबंधी  समिति  में  भी  प्रर्यात  गैर  सरकारी  सदस्य  होते  है  !

 ममिहोत  प्रामीण  शसिकों  के  लिए  आवास  हेतु  घनराशि  का  आवंटन

 2159.  श्री  आर०  एस०  भोगें  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षय  योजना  में  मूमिहीन  ग्रामीण  श्रमिकों  के  लिए  आवास  योजना  के

 कार्मात्वयव  कित॒त्ती  राशि  आवंटित  की  गई  थी  और  वास्तव  में  कितनी  घनराणि  खच  की

 गई

 कया  यह  योज़ना  महाराष्ट्र  राज्य  में  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  महाराष्ट्र  राज्य  में  इस  योजना  के  अन्तग़ंत

 बनरादि  आवंटित  की

 शहरी  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  दलबोर  :  सातवीं  पंच  वर्षोय  योजना

 में  ग्रामोण  मूमिहीन  कामगारों  क ेलिए  आवास  स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  की  योजना  के  लिए  576.90

 करोड़  रुपग्रे  का  किया  गया  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दोरान  इस  योजना  पर

 245.10  करोड़  रपये  की  राशि  व्यय  की  गई  इसके  अनुसूचित  अनुसूचित
 जाति  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र  के  मुक्त  किए  गए  बन्धक  श्रमिकों  के  लिए  आ-स  निर्माण  हेतु  इन्दिरा  आवास

 योजना  नामक  एक  योजना  है  जो  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यत्रम  के  एक  अंग  के  रूप  में

 सातवीं-पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रवृत्त  की  गई  योजना  के  अन्तगंत  घन  का  नियतन
 वर्ष  दर  वर्ष  आधार  पर  किया  जाता  है  |  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षो  के  इस  योजना  पर

 195.04  करोड़  रुपग्रे  को  राक्षि.खज्नें  की  गई  है  ।

 और  दोनों  योजनाएं  महाराष्ट्र  राज्य  में  चालू  महाराष्ट्र  में  दोनों
 योजनाओं  के  लिए  नियत  की  गई  राशि  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 राशि  करोड़  रुपयों  में

 योजना  का  नाम  सातवीं  योजना  परिव्यय  1985-86  1986-87  1987-88

 आवास-स्थल  एवं

 निर्माण  सहायता  50.00  2.50  4.50  5.66

 अनुसूचित  ,

 बन्ुद्भूजित  जनजाति

 के  लिए  इन्दिरा

 अवात्त  मयोजता  7.91  9.91  9.91
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 आकाशवाणी  ओर  वूरद्न  द्वारा  घ/मिक  कार्यक्रम  के  प्रसारण  के  लिए
 समय  का  नियतन

 2160.  संयद  शाहब॒ह्दोन  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  कर  गे  कि  :

 आकाशष्ववाणी  और  दूरदर्शन  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  दौरान  घासिक  महत्व  के  का्यक्रनों

 के  प्रसारण  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कितना  समय  नियत  किया  और

 ऐसे  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 सूथना  ओर  प्रतारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  आकाधवाणी  तथा
 सं  विधान  के  घमंनरपेक्षा  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  घामिक  महत्व  के  कार्यक्रमों  के  लिए

 राष्ट्रीय  संजाल  पर  समय  का  कोई  नियत  चंक  आवंटित  नहीं  करते  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1986  में  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  बेरोजगार

 2161.  श्री  सेयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 31  1986  को  देश  में  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  बेरोजगारों  की  संख्या

 कितनी

 वर्ष  1986  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  को  कितने  रिक्त  स्थानों  के  बारे  में  अधिसूचित

 किया

 इन  रिक्त  स्थानों  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  कितने  आबेदन-कर्त्ताओं  क  प्रायोजित

 किया  और

 वर्ष  1986  के  दोरान  कितने  रिक्त  स्थानों  को  भरा  गया  ?

 श्रप्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  31-12-1986  की स्थिति  के

 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  यह  अनिवायं

 नहीं  कि  उनमें  से  सभी  बेरोजगार  301.31  लाख

 6.23  लाख  ।

 1986  के  53.13  लाख  आवेदक  प्रायोजित  किए  गए

 3.5]

 सन्त्रियों  के आवासों  पर  फर्नोचर  व  साज-समान  पर  खजचे

 को  गई  धनराशि

 2162.  श्री  संयद  शाहब॒द्दीन
 *  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मंत्री

 परिषद  के  प्रत्येक  सदस्थ  के  सरकारी  आवास  में  फर्नीचर  और  साज-सामान  पर  1985-86  और

 1986-87  के  दौरान  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दी
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 बन-न-क  २००...

 केरल  में  स्वोटजरलेंड  को  सहायता  से  चलने  वालो  डेयरी  विकास  योजना

 2163.  श्री  टी०  बशोर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीटजरलंण्ड  सरकार  की  सहायता  से  केरल  में  एक  डेयरी  विकास
 योजना  की  अनुमति  दे  दी

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्वीटरजलेंड  सरकार  के  साथ  किसी  समभौते  पर
 भी  हस्ताक्षर  किये  और

 यदि  तो  उक्त  समझौते  और  विकास  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राध्य  मंत्री  योगेश  :
 जी

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 लक्षद्वीप  क ेलिए  आकादबाणो  केन्द्र

 2164.  श्री  टी०  बक्षीर  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लक्षद्वीप  के  लिए  प्रस्तावत्ति  रेडियो  स्टेशन  कोधीन  में  बनाया

 क्या  यह  सच  है  कि  मूल  प्रस्ताव  में  इसे  लक्षद्वीप  में  स्थापित  किया  जाना  और

 यदि  तो  स्थान  बदलने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुथना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  जी

 इसकी  स्थापना  कबारतो  में  को

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  को  विदव  खाद्य  कार्यक्रम  सहायता

 2165.  थभ्री  टो०  बच्चीर  :

 झरो  वक्कस  पुरषोससमन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  छः  उत्तरी  जिलों  में  वन  श्रमिकों  को  विद्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 सहायता  देने  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विदव  खाद्य  कार्यक्रम  के  अधिकारियों  और  भारत  सरकार  द्वारा
 किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनद्र  :

 और  (a)  दिनांक  9  1987  को  में  वानिकी  तथा  आदिवासी  क्षेत्र  विकासਂ  नामक

 योजना  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ओर  विद्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  बीच  परिचालन  बोजना  पर  हुए
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 समभौते  के  तहत  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  निम्नलिखित  जिन्सों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  बचनबद्ध

 मात्रा

 भावल  14,010

 वनस्पति  तेल  1,401

 दलहन  1,401

 भाड़ा  शुल्क  तथा  अन्य  खर्चो  सहित  इन  जिन्सों  का  कुल  मूल्य  78.9  लाख  अमरीकी  डालर  होने
 का  अनुमान

 विद्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  सहायता  का  उपयोग  केरल  के  छः  अर्थात्
 गोडेंਂ  मलारपुरम  ओर  पालघाट  में  पांच  वर्षों  की अवधि  के  दौरान  किया
 विहव  खाद्य  कार्यक्रम  सम्बन्धी  खाद्य  राशन  वानिकी  जो  स्वेच्छा  से  अपनी  मजबूरी  का  एक
 भाग  छोड़  देते  को  अनुपूरक  के  रूप  में  राजसहायता  के  आधार  पर  दी  जाएगी  ।  अजित
 निधि  का  उपयोग  क्षेत्र  में  बनरोपण  तथा  कल्याण  सम्बन्धी  कार्यकलापो  के  लिए  किया

 भूमिहीन  परिवारों  को  भूसि  स्थलों  का  आबंटन

 2166.  भरी  श्लोकांत  दस  मरसहराज  बाडियर  :  क्या  धाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगेकि  ;

 देश  में  वर्ष  1986-87  के  अंत  तक  मूमिहीन  मजदूरों  को  गृह  निर्माण  के  लिए  भूमि  स्थलों

 तथा  निर्माण  सहायता  योजना  के  अन्तर्गंत  भूमिहीन  परिवारों  कितने  भूमि  स्थलों  का  आवंटन

 किया

 अभी  कितते  मूमिहीन  मजदूर  परिवारों  के  लिए  मूमि  स्थलों  की  व्यवस्था  की  जाने  की

 आवश्यकता  और

 इस  बारे  में  किए  गए  सर्वेक्षण  का  ब्योरा  क्या

 हाहरी  बिकास  मंत्रालय  मे  राज्य  संत्रो  दलथोर  :  मूमिहीन  कामगारों  को

 आवास  स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  के  आवंटन  की  योजना  के  अन्तर्गत  148.47  लाख  परिवारों  को

 विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  1986-87  के  अम्त  तक  आवास  स्थल  भुहैया  कर

 दिए  हैं  ।
 '

 और  आबास  राज्य  का  विषय  होने  के  आवास  स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  की

 योजना  सहित  सभी  स।माजिक  आवास  योजनाओं  कार्यान्वयन  राज्यों/संघ  क्षंत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया

 जा  रहा  छठी  योजता  दस्तावेज  के  1975  तक  आवास  सहायता  के

 मन्द  पात्र  परिवारों  की  संख्या  लगभग  145  लाख  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  आवास

 स्थस  भुहैया  किए  गए  परिवारों  की  संस््या  9.11  लाख  तथा  8.03  लाख

 इण्डियन  एयरलाइम्स  ओर  एयर  इण्डिया  का  विलय

 2168.  थी  सो०  सम्यब  :  क्या  मागर  बिमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  के  विलय  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नगर  विसानन  संत्रालय  के  शाज्य  मंत्रों  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीक्ष
 :  और  इंडियन  एयरलाइन्स  ओर  एयर  इंडिया  के  विलय  का  प्रइन  अभो  भी

 विचाराधीन  है|

 झह्ोंगोल  आन््न  प्रदेश  में  हवाई  अड्डा

 2169.  श्रो  सी०  सम्ब  :  क्या  नागर  बिसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  छोटा  हवाई  अड्डा  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 णदि  तो  तन्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  संत्र/लय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  डेरी  निगम  द्वारा  रिहाथशों  आधास  के  फिराये  पर  ब्यंय

 2170.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  डरी  निगम  ने  निहाशी  आवास  के  किराये  पर  भारी  घनराशि  खर्च  की  है
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  खचं  को  स्यूनतम  स्तर  पर  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्द्र  :
 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी

 कालोकट  हवाई  अड़ढे  को  अन्ज  हवाई  झड़डों  से  जोड़ता

 2171.  श्रो  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :  क्या  तागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  1987  से  हवाई  अड्डों  को  क्षमता  और  उनको  संश्या  में  वृद्धि  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कौन-कौन  से  हवाई  अड्डों  स ेकालीकट  हवाई  अड्डे  को  जोड़े  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 नागर  विमानन  संत्रालल  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  शज्य  भरत्री

 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जैसे  ही  कालीकट  हवाई  अष्ट्डा  परिचालन  के  लिए  उपलब्ध  हो  वंसे

 ही इंडियन एय रलाइन्स कालीक्ट को बम्बई ओर मद्रास से जोड़ने के बारे में विचार करेगा । 204
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 विवरण

 क्षमता  में  बढ़ोतरी/नई  हवाई  सेवायें

 (7)  इच्डियन  एयरलाइंस

 क्षमता  में  बढ़ोतरो  :

 1.  हैदराबाद-पृ्ण-अहमदाबाद  उड़ान  सप्ताह  में  दो  बार

 2.  अम्बई-कोय म्बतू  र-बम्बई  प्रति  सप्ताह  7  के  स्थान  पर  11

 3.  3  उड़ानों
 लखनऊ-दिल्ली  पटना-लखनऊ-दिलली  और  4  उड़ानों

 दिल््ली-लखनऊ-गो  रखपुर-पटना-लखनऊ  दिल्ली  के
 स्थान  पर  4

 4.  बम्बई.अहमदाबाद-अमृतसर-श्रीनगर  प्रति  सप्ताह  2  उड़ानों  के  स्थान  पर  3
 उड़ाने  ।

 5.  दिलली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल्ली  4  दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल््ली
 ओर  3  दिलली-बड़ोदरा-दिल्ली  उड़ानों  के  स्थान
 पर  प्रति  सप्ताह  7  उड़ाने  ।

 6.  कलकत्ता-मुवनेदवर-नागपुर-बम्बई  प्रति  सप्ताह  3  उड़ानों  के  स्थान  पर  4

 उड़ानें  ।

 7.  दिल्ली-मोपाल-नागपुर  दिलली-नागपुर  की  7  उड़ानों  के  स्थान  पर  प्रति

 सप्ताह  7

 प्रति  सप्ताह  13  टरमिनेटर  और  4  ट्रांसिट  उड़ानों  के 8.  कलकत्ता-अगरतला
 स्थान  पर  14  टमिनेटर  और  4  ट्रांस्टि

 उड़ानें  ।

 9.  दिल्ली-लेह  दिल्ली-चंडीगढ़-लेह  के  स्थान
 पर

 थी  737  द्वारा

 जकग  ले  सप्ताह  में  दो  बार  टर्मिनेटर  सेवायें  ।

 10.  दिल्ली-पटना-गुवाहाटी  दिल्ली-गुवाहाटी  के  स्थान  पर  प्रति  सप्ताह

 हु  उड़ानें  ।

 >
 (5  प्रति  सप्ताह  7

 मद्रास
 त्रिची-ब्रिवे

 और  7  748  सेवा
 दराबाद-बंगलौर-ब्रिवेन्द्रम  (2)

 हे
 बंगलौर  उड़ानों  के  स्थान  पर  7  M-737

 12.  मद्गास-त्रिचों  मदुरे-मद्रास
 7  मद्रास-मुर्दे  रे-मद्रास  और

 ॥
 त्रिवेद्रम  उड़ानों  के  स्थान  7५  प्रति  सप्ताह

 1]  सेवायें  ।
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 13.  मद्रास-बंगलोर

 14.

 15

 16

 17

 18.

 बम्बई-पुणे-बम्बई

 .  हैदराबाद-विजयवाडा

 »  गरुवाहाटी-अगरतला

 .  शत्रिवेन्द्रमन्माले

 कलकत्ता-वा  राणसी-गो  रखपुर

 नई  हवाई  सेवाये  :

 अहमदाबाद-पुण

 दिल्ली-पुणे-दिल्ली

 भोफालआायपुर

 त्रिची-मदुरे

 हैक़राबए॒र-भिनेन्द्र

 गब्राहाटी-सिल्वर

 हलाहाआाद-गोरुखप्र

 वाराणसी-गो  रखपुर  रू

 थंगलौह-बेल गांव

 मद्रास-सिंगापु  र-मद्रास

 (2  )  कापूवृत

 24  और  |  एय  रबस  उड़ान  के  स्थान  पर

 प्रति  सप्ताह  28  और  1  एयरबस

 32  उड़ानों  के  स्थान  पर  प्रति
 सप्ताह  7  तथा  21

 उड़ाने  ।

 7  ट्रांसिट  उड़ानों  के  स्थान  पर  प्रति  सप्ताह  4
 टमिनटर  और  7  ट्रांसिट  उड़ाने  ।

 7  उड़ानों  के  स्थान  पर  प्रति  सप्ताह
 11

 प्रति  सप्ताह  2  उड़ानों  के  स्थान  पर
 प्रति  सप्ताह  3  उड़ाने  ।

 3  उड़ानों
 के  स्थान  पर  प्रति  सप्ताह  4  उड़ाने  ।

 सेवायें
 सप्ताह  में  तीन  बार  ।

 प्रतिदिन  ।

 प्रतिदिन  )
 11  उड़ानें  प्रति  सप्ताह
 मदुरं-मद्रास  )  ।

 सप्ताह  में  दो  बार
 ।

 सप्ताह  में  तीन  बार  ।

 4  उड़ानें  प्रति  सप्ताह
 ।

 4  उड़ानें  प्रति  सप्ताह
 वाराणसी-गोखपुर-कलकत्ता  )  ।

 सप्ताह
 में

 3  बार  ।

 4  1987  से  एयरवस  द्वारा  सप्ताह  में  एक

 1987  से  नेवेली  को  प्रति  सप्ताह  छः  उड़ानों  फे  आघार  पर  मद्रास  से  जोड़  दिया  गया  है  ।
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 (3)  एयर  दृष्डिया  i

 क्षमता  में  बढ़ोतरी

 दिनांक  25  1987  को  प्रकार  भारत/दुबई  मार्गों  प्रत्येक  में  क्षमता

 दारी  को  स्थाई  आधार  पर  प्रति  सप्ताह  2500  से  2750  स्थान  किए  जाने  क ेलिए  भाश्त/अभिरात  के
 प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय  का  कार्यकरण

 2172.  भो  कसला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय  के  कर्मचारी  सरकारी

 नियों  के  मिवासियों  की  शिकायतों  पर  शीघ्र  कायंवाही  नहीं  करते  हैं  ;

 सरकारी  कर्मंचरियों  के  आवासोय  संसद  सदस्यों  के  फ्लेडों/बंगलों  अथवा  सदक्षारी

 भवनों  में  स्थित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालयों  के  कमंचारियों  को  अपने  कछेंव्यों

 के  प्रति  जिम्मेदार  ठहराने  और  उनके  का्यंकरण  में  कुशलता  लाने  के  लिए  क्या  कटम  उठाने  का  प्रस्ताव

 और

 क्या  रामकृष्णपुरम  में  कुछ  विद्युत  पूछताछ  कार्यालयों  में  1987  के  प्रथम  सप्ताह

 के  दौरान  दर्ज  की  गई  शिकायतों  पर  अभी  तक  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  तत्सम्बँन्धों

 कया  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  ु

 हरी  विफास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  सरकारी  कालोनियों  के

 निवासियों  की  शिकायतों  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यात्य  द्वारा  शीघ्र

 ध्यान  दिया  जाता  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कमिष्ठ  इंजीनियरों  की
 मौजूदा  हृदताल

 के  आवंटितियों  की  शिकायतों  पर  ध्यान  देने  में  बिलम्ब  होने  के  कुछ  मामले  हुए  यह  सुनिश्चित

 करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हें  कि  शिकायतों  को  शौप्र  निपटाया  जाये  और  आवंटितियों  को  कम  से

 कर  असुविधा  हो  ।

 केन्द्रीय  शोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालयों  के  कर्मचारी  अपनी  हयूटी  के  लिए

 हैं  ।  यह  सूनिश्चित  करने  के  लिए  कि  पूछताछ  कार्यालयों  में  झिका  यतों  को  क्षी ्र  निपटाया

 पद्धति  में  जाँच  और  प्रतिजांच  की  ध्यवस्था  ड़

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केरल  में  समुद्रो  उत्पाद  क्षमता  का  उपयोग

 2173,  भरी  सुरेधा  कुदुष  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  की  समुद्री  उत्पाद  क्षमता  कुल  कितनी

 उदछत  राज्य  में  कितती  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया
 ह

 पयोग  करने  के  लिए  कौन  से  विशेष  कार्यक्रम भीर  योजनायें

 woe

 रु

 समुद्र  संसाधनों  का  पूर्ण  उ

 धुरू की  गई  और
 हुए

 इन  योजनाओं  और  कार्येत्रमों  के  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्पमंत्री  योगेश

 केरल  को  वाधिक  समुद्री-मछली  की  क्षमता  दोरान  लाख  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 इस  राज्य  में  पिछले  5  वर्षो  के  दोरान  समुद्री  मछली  की  इस  क्षमता  में  से  ओसत  संग्रहण
 436  लाख  मीटरी  टन  प्रति  बर्ष  रही

 राज्य  सरकार  मात्स्यकी  विकास  के  लिये  एक  विशेष  कार्यक्रम  के  रूप  में  एक  समेकित

 मार्गदर्शी  परियोजना  का  कार्यान्वयन  कर  रही  हस  णोजना  का  मुख्य  अंग  मछुआरों  को

 यती  दरों  पर  मत्स्यन  उपकरण  सप्लाई  राज्य  सरकार  का  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  की  एक
 योजना  को  कार्यान्वित  करने  का  भी  प्रस्ताव  जिसमें  केरल  तट  से  दूर  गहरे  समुद्र  के  मछली  संसाधनों

 का  सलाम  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेशी  मत्स्यन  नौकाओं  का  आयात  और  डोरी  मत्स्यन  आरम्भ  करना

 झामिल  इसके  अलावा  भारत  सरकार  तट  पर  लग  सकने  वाली  उन््तत  नौकाओं  का  प्रपालन  तथा

 क्रल  में  परम्परागत  नौकाओं  का  मोटरीकरण  नामक  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  भी  कार्यान्वित  कर

 रही  है  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  कार्यक्रम  अभी  दारू  नहीं  किया  गया  मात्स्यकी

 बिकास  के  लिए  सनेकित  मार्गदर्शी  परियोजना  का  पहला  चरण  लगभग  पूरा  हो  चुका  पहले  चरण

 में  मछुबारों  में  परम्परागत  आऊट  बो्ड  मोटरीकरण  देशी  नौकायें  और  किलोग्राम  गियर  वितरित

 किए  गए  परम्परागत  नौकाओं  के  मोटरीकरण  की  कन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  सातवीं

 वंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मोटरीकरण  के  लिए  300  स्वदेशी  नौकायें  अनुमोदित  की  गई  इनमें

 से  परंपरागत  नौकाओं  के  की जा  तथा  300  परम्परागत  नौकाओं  क॑  seta  के  दौरान

 मोटरीकरण  के  लिए  मंजूरी  जारी  की  जा  चुकी  तट  पर  लग  सकने  वाली  उनन्नत  नौकाओं  का

 प्रचालम  शुरू  करने  की  योजना  के  अंतर्गत  कंन्द्रीय  सरकार  ने  अधिकार  के  दोरान  2174. डा. भोरीशंकर राजहूंस : कया TE विकास मंत्री यह बताने की  नौकाओं  के  लिए

 मंजूरी  दी

 बुकानों  के  आवंटितियों  को  मालिक,ना  अधिकार  देना

 भोरीशंकर  राजहूंस  :  कया  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्ली  समर  पालिका  ओर  संपदा  निदेशालय  द्वारा  पिछले  कुछ  समय

 पूर्थ  निभित  कि  ओस्क  के  आवंटितियों  को  मालिकाना  अधिकार  दे  दिये  यदि  तो  तस््संबंधी  पूर्व

 तथ्य  क्या  है  और  अंतरण  पत्र  के  नियम  ओर  शर्ते  क्या

 क्या  आई०  एन०  ए०  माकिट  और  लोदी  कालोनी  में  मेहरचन्द  खन्ना  साकिट  के

 दार  भी  अपनी  दुकानों  के  संबंध  में  मालिकाना  अधिकारों  की  मांग  कर  रहे  हैं  :  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ओर  उनकी  माँग  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  आशा

 झहरो थिकास मंत्रालय में राज्य मंत्री दलबओोर : नहीं | हाँ । उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्पदा निदेशालय द्वारा सम्भव नहीं पाया गया है ।
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 लक्षदीप  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 2175.  भरी  प्रधानी  :  क्या  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  का  लक्षदीप  में  हवाई  अड्डे  के

 निर्माण  का  काय्य  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  पूरा  किया  और

 इस  पर  कितना  खर्च  होने  का  अनुमान  है  ?

 मस््तर  जिसानन  से  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मरत्री  जगदीश

 टाईदलर):(क)  राष्ट्रीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  ते  7:20  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  लक्षदीप

 में  अग्ती  पर  एक  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  परियोजना  पर  कार्य  निष्पादन

 भारत  अस्तर्राष्ट्रीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  इस  हवाई  बड़डे  के

 1988  के  अन्त  तक  परिचालन  योग्य  बन  जाने  की  आशा

 बिहार  को  पानो  को  सप्लाई  के  लिए  सहायता

 2176.  डा०  गौरो  ध्ांकर  राअहंस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  बिह्वार  सरकार  ने  चालू  वित्त  वर्ष  राज्य  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिये

 विज्तीय  सहायता  का  कोई  प्रस्ताव  पेश  किया

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगेत  कितने  गाँव  शामिल  किये  और

 इस  कार्य  के  लिये  केसद्र  सरकार  ने  उस  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध

 कराई  है  ?

 कवि  संजालय  में  प्रामीज  विकास  विभाग  में  रा्य  मंत्रो  रामानन्द  भर  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  भर्थात्  1987-88  के  दोरान  बिहार  सरकार  से  भारन  सरकार  को  करद्र  द्वारा  प्रायोजित

 स्वरित  प्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  तकनीकी  स्वीकृति  ओर  सहायता  के  लिये  अभी  तक

 कोइ  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  153  समस्याप्रस्त  गांवों  से  आंशिक  रूप  से  कवर  किये

 गये  119  गांवों  को  11714  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधायें

 उपलब्ध  कराने  के  लिये  1986-87  में  प्रस्तुत  की
 गई  तीन  ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजनायें  त्वरित  ग्रामीण

 जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1987  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  बिहार  के

 1987-88  हेतु  त्वरित  प्रामोण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  और  राज्य  क्षेक्ष  के  न्यूदतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 सहित  प्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  3400  समस्याग्रस्त  गांवों  को  कबर  करने  का

 लक्ष्य  है  ।

 भालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  की  निधियों  की  पहली

 किस्त  के  रूप  में  बिहार  को  1499  करोड़  रुपये  की  राशि  रिलीम  की  गई

 राष्ट्रीय  पग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  सप्लाई

 किया  गया  लाह्यास्त

 2177.  भौसतो  पटेल  रमाबेस  रामजो  भाई  सावणि  :
 है

 थी  यू०  एच०  पटेल  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  ही  कृपा  करेंगे
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1984  से  3  1987  की  अवधि  के  दौरान

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  गुजरात  सहित  विभिन्न  राज्यों  को  कई  प्रकार  के
 खाद्यान्नों  की  सप्लाई  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  गुजरात  ने  सूखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  अतिरिक्त  सप्लाई  की  मांग  की  है
 अथवा  आग्रह  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  क्या  कार्थवाही  की  और

 खाद्यान्न  की  कितनी  मात्रा  मंजूर  की  गई  तथा  1987  के  अन्त  तक  दे  दी
 जावेगी  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  प्राभीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामानन्द  :  जी  राज्यों
 को  गेहूँ  तथा  चावल  सप्लाई  किये  गये

 ।  1984  से  3]  1987  तक  खाद्यान्नों  की  राज्यवार  रिलीज  की  गई
 मात्रा  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  घझंलग्न  है  ।

 से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  अन्तर्गत
 गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  चल  रही  सूखे  की  स्थिति  की  वजह  से  अंप॑ने  37,530  मीटरी  टन  खाधद्याननों
 के  सामान्य  अंश  के  अलावा  50,000  मीटरी  टन  अतिरिक्त  खाद्यान्मों  की  मात्रा  के  लिये  अनुरोध  किया

 राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  खाद्यान्नों  की केवल  लगभग  10,000  मीटरी  टन  मात्रा  के  उपयोग  की
 सूचना  दे  दी  इस  सन्दर्म  में  मतिरिक्त  खाद्याननों  क ेलिये  उनका  अनुरोध  असामयिक  है  ।
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 1909  जधिखितः  छतर
 ———— पक

 लोगों  की  सृत्यु  क ेलिए  उत्तरदायी  कौटनाशी  दवाइयों  के  आयात  पर  प्रतिबंध

 + 2178,  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शाक्तावत  :  कया  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  रिपोर्ट  में  बहु  बताया  गया  है  किःकीटनाशी  दवाइयों  से
 की  मृत्यु  भी  होती

 क्या  बी०  एच०  सी०  सोडियम  डिप्लेडिन  जेंसी  औषधियों  का  मारतਂ  जैसे
 विकासशील  देशों  में  अभी  भी  उपयोग  किया  जा  रहा  जबकि  विकसित  देशों  में  इन  १२  पूरी  तरह  से
 प्रतिबन्ध

 क्या  सरकार  ने  कभी  यह  अनुमान  लगाया  है  कि  देश  में  इन  कीटनाशकी  दवाइयों  से  कितने

 लोगों  को  मृत्यु  हो  रही  और

 क्या  सरकार  का  चिचार  उन  कीटनाशी  दवाइयों  के  पर  पूरी  तरहू-से.प्रत्तिबन्ध
 लगाने  का  जो  मानव  उपभोग  के  लिए  खतरक्ाक  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेता

 ऐसी  कोई  रिपोर्ट  सरकार  को:शूचना'  में  नहीं  भाई  है  ।

 बी०  एच०  सोडियम  साइनाइड  और  डाइलडिन-कोडनाणी  दकाएं  न  कि

 कुछ  विकसित  देशों  ने  बी०  सोडियम  साइनाइड  और  ढाहड्िन  नाम

 का  कोई  उपनाम  नहीं  सहित  कुछ  कीटनाशी  दवाओं  के  उपयोग  पर  रोक  या  प्रतिबन्ध  लगाया

 भारत  में  सीडियम  साइनाइड  का  सीमित  मात्रा  में  उपयोग  करने  के  लिए  स्वीक्षति  दी  गई

 जबकि  डाइलड्रिन  का  मरू  क्षेत्रों  मे ंटिडडी  का  नियन्त्रण  करने
 क ेलिए  भारत  सरकार  के  पौध  संरक्षण

 सलाह  और  टिढडी  नियश्त्रण  द्वारा  उक्धोग  किए  के  लिएःअनुभति  दी  है  ।  तथापि

 बी०  एच०  सी०  का  उपयोग  करने  को  है  ।

 कीटनाशी  अधिनियम  की  धारा  26  के  -  अन्तग्रेत  ऐसा  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया

 गया  है  तथापि  राज्य  सरकारों  ने  व्यक्तियों  अथवा  व्यक्तियों  के  वर्ग  का  निर्धारण  किया  है  जिनको

 अपनी  जानकारी  में  आने  धाली  विषाक्तीकरणਂ  को'सभी  फ्टमाओं'फी  ख्रृचना  देभी  होती

 उपलब्ध  जानकारी  के  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कीटनाशी  दवा  के  विषाक्तोकरण  के

 कारण हुई  मृत्यु  को  निम्न  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  तीन  -

 “  पूत्य

 फासफाहड  के  दुघंठनावश  अन्तग्रेहण  के

 कारण  हरियाणा  में  एक  व्यक्ति  की  मौत  ।

 आत्महृष्या  के  प्रयोजन  के  लिए

 कमिनाशी  दवा  का  अन््तग्रेहण  करने  के  कारण  दो  को

 और  दुघंटनावश  चार  की  रिपोर्ट  हाल  ही  में

 प्राप्त[हुई  ।

 में
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 --  क्लोरोपाइरिफोस  के  खाद्य  तेल  के  साथ  सम्मिश्रण  होने
 के  कारण  गुजरात  में  मौतें  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बी०  एच०  सोडियम  साइनाइड  भौर  डाइलड्िन  के
 कारण  मोत  होने  की  कोई  रिपोटे  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 कीटनाशी  दवा  मानव  उपभोग  के  लिए  नहीं  होती  ये  दवा  जहरीली  होती  है  और
 मानव  जाति  को  हानि  पहुंचा  सकती  अगर  इनका  विवेकपृर्वंक  और  समुचित  देखमाल  से  उपयोग  नहीं
 किया  जाता  ।  कीटनाशी  दवाओं  का  सुरक्षित  और  विवेकपूर्ण  उपयोग  करने  के  बारे  में  विस्तृत  हिंदायतें
 निर्धारित  की  गई  कीटनाशी  1968  के  तहत  गठित  पंजीकरण  समिति  द्वारा  विभिन्न
 प्रकार  की  कीटनाशी  दवाओं  के  उपयोग  का  निरन्तर  प्रबोधन  किया  जाता  इस  समिति
 ने  दो  कीटनाशी  दवाओं  का  आयात  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  ।8  को  रजिस्टर  नहों  किया  है  और

 देश  में  तीन  कीटनाशी  दवाओं  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  कीटनाशी
 दवाओं  की  जांच  करने  के  लिए  डा०  एस०  एन०  बनर्जी  की  अध्यक्षता  में  पहले  हो  एक  विशेषज्ञ  समिति
 गठित  की  जिन  पर  या  तो  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  अथवा  अन्य  देशों  में  उपयोग  के  लिए  रोक  लगी

 हुई  है  परन्तु  उनका  भारत  में  उपयोग  किया  जा  रहा

 ]
 राष्ट्रीय  जल  विभाजक  विकास  कार्यक्रस

 +2179.  श्रीकांत  दत्त  :

 भरी  नर्रातहराज  वाडियर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  हूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1987-92  की  अवधि  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  जल  विभाजक
 कार्यक्रम  प्रायोजित  किया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 प्रत्येक  बषं  कितनी  घनराशि  खच्  करने  का  प्रस्ताव  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेख  सकबाना  :
 भारत  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  से  1989-90  तक  वर्षा  सिचित  खेती  के  लिए  राष्ट्रीय  अलविभाजक
 विकास  कार्यक्रम  की  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  योजना  आरम्म  की  है  ।

 से  इस  योजना  के  30.00  करोड़  रुपए  की  राक्षि  प्रतिवर्ष  केन्द्रीय  हिस्से  के
 रुप  में  निर्धारित  की  गईं  है  ।  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  भूमि  तथा  आदर ता  बारानी  सहित  फसल  पद्धतियों  को  आरम्भ
 चारा  उत्पादन  तथा  फाम॑  वानिकी  ।

 2.  आकस्मिकता  बीज  भण्डारण  और  पौद  तथा  घास  बीजों/स्लिपों  की  सप्लाई  ।

 3.  प्रशिक्षण  ।

 4.  अनुकूली  अनुसंघान
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 5.  सर्वेक्षण  उपस्कारों  का  प्रावधान  तथा  नए  औजारों  का  तैयार  किया  और

 6.  फील्ड  मेन्युभ्ल  तेयार  क

 का  प्रारम्भ

 $2  ]80.  क्रो  कसल  चौधरी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीटेक्स्ट  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  कब  किया  गया  और  हसने  कार्य  कबं  प्रारम्भ

 हस  पर  अब  तक  कितनी  धघनरासि  खं  की

 क्या  टेलीटेक्स्ट  के  लिए  ब्रिटेन  ओर  फ्रास  की  दो  कम्पनियों  की  दो  प्रणालियों  पर  विचार
 किया  गया

 यदि  तो  दोनों  प्रणालियों  में  स ेकिसे  स्वीकार  किया  गया  तथा  इसके  क्या  कारण  थे
 ओर  कया  स्थीकार  की  गई  प्रणाली  दोनों  में  से  सस्ती

 (&)  कितने  मामलों  में  टेलीटेक्सट  के  लिए  विदेशी  पुर्जे  आयात  किए  गए  और  उनका  मूल्य
 कितना  और

 इसके  कार्यकरण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  टेलीटेक्स्ट  सेवा  शुरू
 करने  का  निर्णय  1984  में  लिया  था  तथा  दिल्ली  में  यह  सेवा  1985  में  छुरू  की

 गई

 टेलीटेकस्ट  सेवा  पर  अब  तक  लगभग  13062  लाख  रुपये  का  प्  जीगत  व्यय

 हुआ  है  ।

 और  तीन  प्रणालियों  अर्थात्  ब्रिटिश  तथा  की  तकनीकी  रूप  से  आत्म

 निर्मरता  तथा  मितव्ययता  के  विस्तृत  अध्ययन  के  बाद  यह  पाया  गया  कि  फ्रंच  प्रणाली  दूरदर्शन
 की  आवदयकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सबसे  अधिक  अनुकूल  इसलिए  उसका  चयन

 किया

 दिल्ली  में  टेलीटेक्स्ट  सेवा  शुरू  करने  के  लिए  अपेक्षित  उपकरणों  पर  सगभग  53°83

 लाख  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  के  अंश  सहित  11543  लाख  रुपए  थर्च  हुए  ।

 उपकरण  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 लाधान्तों  का  उत्पादन

 झरीसतो  बसबराजेदबरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  1986-87  के  दौरान  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  1983-84  के  खाद्यान्न  उत्पादन  के

 बराबर

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  के  दौरान  खाज्ञान्नों  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  और

 1987-88  में  हसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  प्रयास  किए  जा  रहे  और
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 राज्यों  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ा  है  और  उनमें  से  कितने  राज्य  सूखे  से

 प्रभावित  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  योगेन्रा  :

 ओऔर  सभी  राज्यों  से  फश्नल  वर्ष  1986-87  के  थाद्यानतों  के  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान
 अभी  ःशकाप्राप्तਂ  महीं हुए  हैं  ।  विभिन्न  राज्यों  आदि  से  अभी  तक  उपलब्ध  रिपोर्टों  क ेआधार

 पर  फसल  1986-87  के  लिए  खाड्यान्नों  का  अखिल-भारतीय  उत्पादन  फिलहाल  1490  से  1500

 लाख  मीटरी  टन  के  बीच  आंका  गया  है  जबकि  1983-84  के  दौरान  यह  उत्पादन  1524  लाख  मीटरी

 टन

 1987-88  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  मेंਂ  वृद्धि  करने  के  संबंध  में  किये  जा  रहे  विभिन्न  उपाय

 नीचे  दिये  गये  ६  :--

 (1)  सिंचित  और  वर्षा  सिचित  क्षत्रों  में  उत्पादकता  में  अधिक  से  अंधिक  वृद्धि

 (2)  उन्नत  पोध  संरक्षण  रसायन  और  ऋण  जैसे  कृषि
 आदानों  की  समय  पर  ओर  पर्याप्त

 (3)  अधिक  उपज्  देने  वाली  के  अन्तमंत  अधिक  से  अधिक  क्षत्र  लाना  और  अधिक

 उपज  देने  वाली  किस्मों  के  अन्तगंत  लक्षित  क्षं त्र  को कवर  करने  के  लिए  विभिन्न  प्रकार
 के  प्रजनक  आबधारी  बीज-मोर  प्रमाणीकृत  बीज़  का  पर्याष्ल  मात्रा  में

 (4)  पूर्वी  राज्यों  में  विशेष  चावल  उत्पादन  छोटे  और  सीमान्त  किसान

 राष्ट्रीय  दलहन'विकास  कार्यक्रम  आदि  जैसे  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  का  कार्यास्थथन  तथा

 साथ-साथ  समवर्ती
 प्रबोधन  ;

 (5)  पनधारा  प्रबन्ध  के  आधार  पर  वर्षा  सि्चिंत  फार्म  प्रौद्योगिकी  का

 वर्षा  के  प्रमाथःको  कन्न  करके  के  लिए  आकस्मिक  योजना  सद्दित  घूखा  न  पड़ने

 हि  वाले  उपाय

 (7)  बहुविंष  और  फसल  पद्धतिःके-जरिए  फसल  की  गहनता  में  वृद्धि

 (8)  लाभकारी  मूल्य  सुभिदिथत  करना  और  किसानोंਂ  को  पर्याप्त  विपणन  सहायता  उपब्व्य
 कराना  ।

 चं  कि  कुछ  राज्यों  से
 उत्पादन'के  अन्तिम  अनुमान  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए

 उन  राज्यों  के नाम  बताना  सम्भव  नहीं  है  जहां  1985-86  की  तुलना  में  1986-87  के  दौरान

 खादान्न  उत्पन्न  में  वृद्धि  हुई  ।

 निम्नलिखित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 फसल  वर्ष  1986-87  के  दौरान  सूखा  राहत  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  हिमाचल

 मध्य  महाराष्ट
 उत्तर

 त्रिपुरा  और  पांडिचेरी  ।
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 बे  किंग  उद्योग  के  लिए  जिषकलोय  बेम्ल  स्थाफ्सि  करना

 2182.  भी  सतयेल्ा  नरायण  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करैंगे  कि  :

 क्या  बेकिंग  उद्योग  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  पेनल्न  स्थापित  किया  जा  रहा

 (@)  यदि  तो  क्या  बेंकिंग  क्षेत्र  में  सभी  यूनियनों  ओर  अपनी  छहमति  दे  दी
 और

 ह  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :
 ऑओद्योगिक  श्रमिति  के

 गठन  क्ा  प्रदन  सरकार  के  विचाराधीन

 राजस्थान  में  गरोबो  निवारण  कार्यक्रम

 2183.  भी  जीलि  घारोबाल  :  क्या  का्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  विभिन्न  गरौथी  निवारण  फॉर्षकर्तो
 के  लिए  राजस्थान  को  कितनी  राशि  मंजूर  की  और

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  कितने  लोगों  को  इसका  लाभ  मिला  ?

 क्षि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  रामानन््द  :
 समस्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार
 गारन्टी  कार्यक्रम  तीन  मुख्य  गरीबी  निवारण  कायेक्रम  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  ब्ष  1985-86,
 1986-87  और  1987-88  के  दौरान  राजस्थान  को  क्रमशः  3385  करोड़  45-62
 करोड़  रुपये  और  2424  करोड़  रुपये  की  निधियां  स्वीकृत  की  गई  हैं  ।

 सरकार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम/ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारम्टी  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  सूजित  ग्रामीण  रोजगार  की  निगरानी  करती  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सुजित
 रोजगार  और  लाभान्वित  लोगों  को  संद्या  का  ब्यौरा  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 संख्या  योजना  1985-86  1986-87

 1...  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 लाभार्थियों  की  संख्या  140,503  164,472

 2.  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  तथा  बच्चों  का

 विकास  कार्यक्रम  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  की  के  अन्तगंत  लाभाधियों

 की  संख्या  4,542  8,331

 3.  ग्रामी  युवाओं  को  स्व-रीजगार  हेतु  प्रष्षिक्षण

 योजना  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  की  उपयोजना-कै  अन्तर्गत  लाभाधियों
 13,544  13,039 को  संख्या
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 4.  राष्ट्रीय  ब्रलामौण  रोजगार  कारयक्रम/ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  धुजित  श्रमदिवस  562,13  1081,89  9

 समितियों  के  लिए  मत्स्यम  परसिटਂ
 '  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  सहकारी  संस्थाओं  ने  विदेशी  मत्स्यन  नौकाएं  किराये  पर  लेने
 के  लिए  परमिट  हेतु  आवेदन  किया  और

 यदि  तो  ऐसी  संस्थाओं  का  ब्योरा  और  पूव॑वृत  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  थोगेश  :
 हां  ।

 गई  चार्टर  नीति  के  अम्तगंत  जिन  सहकारी  समितियों  ने  परमिटों  क ेलिए  आवेदन  किया

 उनका  ब्योरा  संलमन  विवरण  में  दिया  गया  ।

 -  2322
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 लिखित  उत्तर  10  1987

 खाद्य  पदार्थों  का  परिरक्षण

 2185.  डा०  बी०  एल०  शैलेश  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  परिरक्षित  भोजन  पर  विकरण  के  सम्बन्ध  में  और  उपभोक्ताओं  को  सूक्ष्म  जंविक
 अथवा  कीटों  से  कम  रसायन  अथवा  कीटनाशक  दवाओं  से  रहित  और  अधिक  दिनों  तक  खाने
 योग्य  खाद्य  पदार्थ  प्रदान  करने  के  मार्गोपाय  ढू  ढ़ने  क ेलिए  कोई  अध्ययन  किए  गए

 यदि  वो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  5000  कि०  भी०  भारतीय  तटरेखा  में  जीव  जन्तुओं  से  प्राप्त  होने  बाला  प्रोटीन

 प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  उनके  परिरक्षण  की  सुविधाओं  के  इस  समय  अपर्याप्त  होने  क ेकारण

 समुद्र  से  पकड़ी  जाने  वाली  मछलियों  की  खराब  होने  से  नहीं  बचाया  जा  सकता
 '

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  पोगेन्रा  :
 मौर  पशु  तथा  समुद्री  उत्पादों  सहित  खाद्य  सामग्रियों  का  किरणन  द्वारा  संरक्षण  करने
 के  लिए  प्रष्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  भारत  सरकार  ने  श्ाद्य  उत्पादों  के  किरणन  के  सभी

 पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  प्रबोधन  एजेंसी  गठित  की  है  ।

 ओर  भारत  को  अपने  एकमात्र  आशिक  क्षेत्र  में  प्रतिवषं  लगभग  45  लाख  मींटरी

 टन  समुद्री  उत्पादन  की  पंदाव।र  करने  की  क्षमता  मौजूदा  स्थिति  के  2004.55  मीटरी
 टन  मछली  की  प्रशीतन  क्षमता  वाले  लगभग  280  प्रद्योतन  संयंत्र  तथा  35,213.00 00  मीटरी  टन  मछली
 प्रति  दिन  की  क्षमता  वाले  लगभग  307  शीतागार  विद्यमान  हैं  ।

 को  तस्करों  रोकने  के  लिए

 2186.  भी  आर०  एस०  भोये  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  की  विकसित  देशों  की  तस्करी  किए  जाने  से  रोकने  के  लिए  क्या
 प्रयास  किए  गए  ओर

 वनस्पतियों  की  उपयोगिता  का  पता  लगाने  के  लिए  उनकी  एक  सूची  तेंयार  किए  जाने
 के  किन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेस्र  :
 सरकार  की  मिली  रिपोर्टों  से  इस  बात  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  देक्ष  से  बाहर  के  देशों  की

 की  तस्करी  हो  रही  देश  में  आमतौर  पर  तस्करी  अभियान  तेज

 किया  गया  .  ु
 देश  की  वनस्पति  की  विविधता  की  जानकारी  रखने  तथा  संरक्षण  करने  की  दृष्टि  से

 वनस्पति  का  सर्वेक्षण  करने  तथा  इसकी  सूची  तंयार  करने  की  जिम्मेदारी  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय

 के  अन्तगंत  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  की  अब  तक  देश  के  लगभग  60  प्रतिष्ठातं  का  सर्वेक्षण

 किया  गया  इस  क्षेत्र  के आधे  का  श्रेणीकरण  और  वर्गिक  संबंधी  अध्ययन  हो  चुका  यह  कार्ये

 तेजी से  किया  जा  रहा है  ।
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 ire  था»  भरा  ७  भा

 12.00  भष्याह्न

 ]
 प्रो०  के०  के०  तिबारी  बहुत  गम्भीर  बात  हुई  अनुखंधान  तथा  विदलेषण

 स्कंप  का  एक  वरिष्ठ  अधिकार  सी०  आई०  ए०  को  वर्गीकृत  कागजात  सप्लाई  करते  हुए  पकड़ा
 बर्खास्त  किया  तथा  जेल  में  डाला

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  क्वश्यन  दे  दीजिए  या  कोई  दूसरा  मेशन  दे  दीजिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  चाहता  हूं  कि  माननी  गृह  मंत्री  सदन  में  वक्तव्य  सारा  सबन

 यह  जानने  को  इच्छुक  है  कि  वास्तव  में  क्या  हुआ  बहुत  गम्भीर  मामला  इसलिए  कृपया  माननीय
 मंत्रीजी  को  बुलाइए  ।  गृह  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बता  दिया  है  कि  मैं  देख  लू  गा  ।

 ]

 मैं  इसे  देख  लू

 प्रो०  क  ०  के  ०  तिवारी  :  अब  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  है  कि  सी०  आई०  ए०  की  घुसपेट
 प्रशासन  की  हमारे  महत्वपूर्ण  स्कधों  में  हो  गई  है  ओर  प्रो०  दंडवते  सहमत

 प्रो०  मधु  दंडबले  :  मैं  उनका  समर्थन  करता

 थे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लू  आप  लिखकर  दे  दीजिए  ।

 ]
 प्रो०  पी०  जे०  क्  रियन  :  उसका  समर्थन  करने  अलावा  मैं  आपके  ध्यान

 में  गृह  वात  लाना  चाहता  हूं  कि  देश  में  सारी  विश्वविद्यालय  शिक्षा  ठप्प  हो  चुकी

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  13  तारीख  को  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  इसे  13  तारीक्ष  को  ले  तो  रहा

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उस  बारे  में  क्या  कर  रही

 आप  इसे  लम्बे  हृदय  तक  नहीं  खींच  सकते

 हाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हो  चुका  ।  मैं  कह  चुका  हूं  कि  हम  इसे  13  तारीख  को  लेंगे  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  उनकी  कुछ  मांगें  बहुत  जायज

 3.27
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 श्ष्य  क्ष  महोदय  :  इसके  लिए  मैं  13  तारीख  निदिचत  कर  चुका  मैं  एक-एक-करके

 काजल  भहीद्थ  :  बस  ठीक

 प्रो०  भधु  दंडवते  :  क्या  आप  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ले  रहें  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदइथ  :  जी  हम  इसे  13  तारीख  को  ले  रहे

 श्री  सुरेश  कुरप  :  यह  बहुत  गम्भीर  बात  इसे  कल  या  परतसों  क्यों  नहीं
 लेते  ?  13  तक  बहुत देर  हो

 अध्यक्ष  महोवय  :  क्या  मजाक  है  ?  आप  क्या  कर  रहे  आप  बिता  बजह  शोर  मजा रहे
 ''  )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  इसे  कर  चुका  मैं  इस  ओर  ध्यान  दे  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बस  यही  कहता  है  ।

 भी  एम०  रघमा  रेड्डी  :  इसका  मतलब  है  कि  13  तारीख  तक  अध्यापकों  की
 हड़ताल  सम्बन्धी  स्थिति  वहों  की  वही  बनी

 भरी  सुरेदा  कूपरह  :  13  तक  बहुत  देर  हो  जाएगी  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  13  तारीख  के  लिए  निश्चित  कर  चुका  हम  अन्य  महत्वपूर्ण  भुदों
 को  शामिल  कर  चके  हैं  और  सदन  इस  बारे  में  सहमत  है  ।

 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  दिल्ली  में  बच्चों  के  माता-पिता  चिंतित  हैं  क्यों
 कि  आतंकवादियों  ने इस  आशय  का  पत्र  भेजा  है  कि  वे  5  हजार  बच्चीं  कौ  मार  यह  बहुत
 गम्भीर  मामला  है  और  हम  बहुतअधिक  चिंतित  गृह  मंत्री  को  वक्तब्य  देना

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसे  उठाने  का  यह  तरीका  नहीं  हैं  ।  कूपया  बेठ  जाइए  ।  यह  किया  जा  चुका
 है  ..

 शो  अजपध  मुद्रा  :  मैं  चुपक्षाप  खड़ा  हूं  लेकिन  आपने  धुमे  मोका  नहीं
 दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  है  ?

 क्री  भ्रजय  मुद्राव  :  जबसपुर  में  अक्सर  लेजाब  फेंकने  की  अटनवाएं  अढडी  मैं  इस
 बात  को  प्रधान  मंत्री  के  ध्यान  में  ला  चुका  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सरकार  का  विषय  है  यह  कामून  ओर  व्यवस्था  की  सम्ृश्या  मैं

 अह्यं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 झो  अजय  सुदारात  :  भोपाल  और  अन्य  स्थामों  में  भठनाएं  चटठी  हैं  और  ग्रह  मंत्री  को  बक््तव्य

 देंगे  की  जकूरत  है  |

 अध्यक्ष  बहोदव  :  कर्मल  यह  राज्य  का  मामला  कैसा  सस्कार का
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 करो  क्षजय  मुशरान  :

 मै

 व  भी  नहीं  बोसता  ।  आप  मुझे  बोलने  का  कभी  मौका  नहीं
 शत  ।

 सुशरान  :  मैं  कभी  नहीं  बोलता  ।  आप  मुझे  बोलने  का  कभी  मोका  नहीं

 मध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  केन्द्र  सरकार  का  विषय  है  तो  मैं  आपको  अनुमति  द्

 थी  भजय  मशरान  :  यह  केन्द्रीय  विषय  भारतीय
 दंड  स॑|

 ब  मु  ः
 |  दंड  संहिता  में  उपबन्ध

 जरूरत  है  ।  गृह  मंत्रो  जी  के  वक्तव्य  देना  है

 के  की

 अध्यक्ष  भहोदय  :  जी  नहीं  अनुमति  नहीं  है  ।..  .

 ]

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  दे  दीजिए  ।  ऐसे  नहीं

 यह  तरीका  नहीं  है  ।  जी  एकदम

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपका  काम  हाउस  चलाना  बिगाड़ना  नहीं  ।

 ]

 श्री  प्रजय  मुशशान  :  मैं  आपके  सदन  का  एक  सदस्य  हूं  ।

 अध्यक्ष
 सह

 :
 ने

 आपको  बताया  है  मुशरान  आप  गड़बड़  कर  रहे  हैं  मुफ्त  की  ।

 यह  स्टेट  गवनेमेंट  का  सबर्जक्ट  है  ।

 क्री  अजय  मुधरान  :  ऐसा  नही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  दीजिए  ।

 झो  अजय  मुद्रान  :  लिख  कर  दिया  है  ।...

 ]
 शी  अजय  मुशरान  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  एक  नोटिस  दिया  मैंने  नियम  193  के

 अंतर्गत  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  विचार  (व्यवघ/न)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बस  इतना  कहना  मुझसे  सभा  में  उत्तर  देने  की  अपेक्षा  नहीं  की

 कुछ  )
 क्री  प्रजय  मुशरान

 :  मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  को  लिखा  मैंने  उनसे  बात  की

 श्री  अजय  मुशरान  :  गृह  मंत्री  द्वारा  तत्काल  वक्तव्य  दिये  जाने  की  जरूरत

 झरी  हजय  सुशरात  :  यह  राज्य  का  विषय  नहीं  है  ।
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 समझा  पटल  परुः  रखे  गए  पत्र  10  धनस्क  1997:

 करी  आलय  जुदाशाण  :  मररतीय  दंड  संहिता  में  संशोधन  किया  जाता  चाहिए  सथा  इसके  लिए
 प्रावधान  किया  जाना

 12.06
 “

 समा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 बहुराज्य  सहकारी  सोसाइटी  निदेशा  तथा  प्रबम्ध

 विवादों  का  अपोल  और  संशोपन

 1987

 ,  क॒णि  सभी  जो०  एस०  :  मैं  बहुराज्य  सहकारी  सोसप्रइटी  1984
 की  धारा  109  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  बहुराज्य  सहकारी  सोसाइटी  निदेश
 तथा  प्रबन्ध  विवादों  का  अपील  और  संशोधन  1987,  जो  12  1987
 को  मारत  के  राजपत्र  में  अधियूचमा  संस्था  सा०  का०  नि०  566  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रे जी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4578/87

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विभान  पश्तन  प्राधिकरण  संशोधन

 1986

 सरपगर  विभानम  सन््त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  पयंटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  मैं  अन्तरराष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  1971  की  धारा  37  कौ  उपचारा

 (4)  के  अन्तगंत  भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  संशोधन  1986

 जो  27  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संस्या  पी०  ई०  आर०  एस०/आई०
 115  |1/82-खण्ड  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गये  |  देलिए  संख्या  एल०  टो०  4579/87]
 है

 विभिम्न  राज्यों/संघ  राज्यों  क्ष  श्रों  को  उबरकों  के  घरेलू  निर्माताओं  हारा  की

 जाने  वालो  उवरकों  को  सप्लाई  को  मात्रा  के  बारे  में  दिए  गए  आदेदा  को

 अधिसूचना  ओर  उत्तरप्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  के  वर्ण

 1980-81  का  भ्रदितकेशन  और  उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा
 तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 जघिलस्थ  के  फारणों  का  विजरण

 1  ।  कुति  संजी  जी०  एस ०
 :  में  औ  योगेन्दर  मकवाना  की  ओर  के  लिम्नलिश्लित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
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 19  1909  समिति  के  लिए  निर्धानन

 (1)  भावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  647  जो  7  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसमें  1  1987  से  30  1987  तक  की  अवधि  के  दोरास

 विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्ष  त्रों/वस्तु  बोडों  को  उर्वेरकों  के  घरेलू  निर्माताओं  द्वारा  की
 जाने  बाली  उवंरकों  की  सप्लाई  की  मात्रा  के  बारे  में  आदेश  दिया  गया  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  4580/87 ]

 कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक
 प्रति  तथा  अ  ग्र ंजी  :--

 उत्तर  प्रदेश  कृषि  उद्योग  निगम  लखनऊ  के  बर्य  1980-81  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  लखनऊ  का  वर्ष  1980-81  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  |  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  4581/87]  ॥

 (3)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  बिलम्ब  के  कारणों को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रंजी

 सीन  श्  बनी

 5

 वित्तीय  समति--एक  समीक्षा

 ।

 महासचिव  :  मैं  समितियां  समीक्षाਂ  हिन्दी  तथा

 अग्रेजों  संस्करणों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 अनुपूरक  अनुवानों  को  मांगें  1987-88

 ]
 बिस  सन्त्ालय  में  द्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बो०  के०  :  मैं  पंजाब  राज्य  के

 संबंध  में  वर्ष  1987-88  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  दाने  वाला  एक  विवरण  तथा
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 पशु  कल्याण  बोस

 कृषि  सन््त्री  जो०  एस०  :  मैं
 प्रस्ताव  करता
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 कार्य  मंत्रणा  समिति  10  1987

 पक्षुओं  के  प्रति  ऋूरता  का  निवारण  1960  की  धारा  5(1)  के  अनुसरण
 में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  के  अन्य
 उपबन्धों  के  अध्यधीन  पशु  कल्याण  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  काययं  करने  के  लिए  सरकार
 हारा  अधिसूचित  तारीख  से  प्रारम्भ  होने  वाली  अवधि  के  लिए  अपने  में  से चार  सदस्य
 निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह

 पष्ुओं  के  प्रति  ऋरता  का  निवारण  1960  की  धारा  (1)  के  अनुसरण
 में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  के
 अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  पशु  कल्याण  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  अधिसूचित  तारीख  से  प्रारम्भ  होने  वाली  अगली  अवधि  के  लिये  अपने  में
 से  चार  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 '  कार्य  मंत्रणा  समिति

 प्रतियेदन

 ]
 संसदोय  कार्य  सम्जालय  में  राज्य  सन््त्री  झीला  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करती  हूं  :

 यह  सभा  7  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के
 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  |ਂ

 ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 यह  सभा  7  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कायं  मंत्रणा  ध्मिति  के  39  वे
 प्रतिबेदन  से  सहमत  है  ।”'

 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ]

 एन०  जी०  रंगा  आपने  पारित  करा  लिया  इसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  देता
 किन्तु  अब  सदस्यों  से  अपने  सुझाव  कार्य  मन्त्रणा  समिति  को  देने  के  लिए  क्यों  नहीं  जहां  इन

 पर  विचार  किया  जा  सकता  क्योंकि  इस  दोरान  काफी  शोर  रहा  है  ?
 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेटर्स  अण्डर  रूल  377  /  श्री  के०  कुन्जम्बू  ।

 )
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 19  1909  नियम  377  के  अधीन  मामले

 थी  अजय  मुशराम  :  अध्यक्ष  मेरा  तो  377  में  भी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  आकर  मुझे  समझा  देंगे  कि  यह  संन्ट्रल  गवर्नमेंट  का  सब्जेक्ट  है  तो  मैं

 एडमिट  कर  लू

 भरी  अजय  भुक्षराम  :  ठोक  है  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  तो  माफी  मांगनी  पड़ेगी  ।

 12.08  म०  १०

 नियम  377  के  अधोन  सामले

 ]

 )  केरल  में  एक  तापीय  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 झी  के०  कुस्अम्थ  :  नियम  377  के  मैं  वक््तव्य  दे  रहा

 केरल  में  इस  महीनों  स ेबिजली  की  कटोती  की  क्योंकि  इसके  जलाशयों  में  पानी  पर्याप्त
 नहीं  मानसून  के  न  आने  के  कारण  हसके  सरोवरों  में  पर्याप्त  पानी  नहीं  भरा  ।

 इससे  गम्भीर  स्थिति  पंदा  हो  गई  यह  राज्य  पूरी  तरह  से  पन  बिजली  पर  निर्मर  ऐसी
 स्थिति  में  बिजली  में  कटोती  करने  जो  कि  केरल  के  इतिहास  में  अमूतपूर्व  राज्य  के  उद्योगों  पर
 बुरा  प्र  भाव  पड़ेगा  ।  जिस  राज्य  की  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ऐसा  होने  पर  उसकी  आर्थिक  दक्षा
 बिगड़

 इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  दो  तरीके  एक  तो  कुछ  समय  के  लिए  पड़ोसी  राज्यों  से
 बिजली  की  आपूर्ति  की  दूसरे  राज्य  में  तापीय  विद्य,त  संयंत्र  की  स्थापना  की  यदि  हमें
 केरल  राज्य  को  बचाना  है  तो  यहां  तापीय  विद्य त्  संयंत्र  लगाना  आवश्यक

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  केरल  में  तापोय  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  तुरन्त
 कदम  उठाए  जायें  ।

 समेसूर  आदि  के  लिए  कम्नड  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  हेतु  सुविधाएं  प्रदान  करने  को
 धानदइयकता

 शी  बी०  भीनिवास  प्रसाद  :  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  वक्तव्य  दे  रहा

 मैं  सभा  का  ध्यान  कुग  और  दक्षिण  कनारा  जिलों  के  लिए  कन््नड़  में  कार्यक्रम  प्रसारित

 करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  आवदयकता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  ।
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 फ्ीयम  377  के  अधौन  मामले  10  1987

 मेंसूर  शहट  कर्नाटक  राज्य  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  नगर  है  और  यह  राज्य  की  पुराती  राजधानी  भी

 रही  यह  नगर  न  केवल  इस  राज्य  +  अपितु  पूरे  राष्ट्र  को कला  और  साहित्य  में  सर्वाधिक  योगदान

 देने  के  लिए  प्रसिद्ध  है

 इस  समय  मंसूर  में  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  लगा  हुआ  है  और  यहां  उपग्रह  के  माध्यम  से  दिल्ली

 से  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।

 बंगलौर  दूरदर्शन  का  10  किलोवाट  का  उच्च  शक्त  का  ट्रांसपीटर  मेसूर  नगर  से  जो  बंगलौर  से

 100  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  पर  कार्यक्रम  नहीं  देखे  जा सकते  ।  इसलिए  मंसूर  कु्ग  और
 मंगलोर  के  लिए  कन््नड़  कार्यक्रम  दिखाने  के  लिए  बंगलोर  ओर  मैसूर  के  बीच  माइक्रोवेव  सुविधाएं  प्रदान

 की  जानी  चाहिए  |

 मैसूर  और  बंगलौर  के  बीच  पहले  ही  से  माइक्रोवेव  सुविधायें  नई  दिल्ली  और  मद्रास के
 बीच  जो  माइक्रोवेव  लाइन  वह  मैसूर  नगर  से  होकर  गुजरती

 मंगलौर  और  बंगलोर  के  बीच  जो  माइक्रोवेव  लाइन  है  वह  रात  8.40  बजे  तक  अर्थात्  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  शुरू  होने  तक  वाली  होगी  ।  मद्रास  और  बंगलौर  के  दूरदशंन  केन्द्र  राष्ट्रीय  कायेक्रम  के  लिए
 8.40  बजे  दिल्ली  से  सम्बद्ध  हो

 अतः  कुर्ग  और  मंगलौर  में  माइक्रोवेव  ग्रहण  करने  वाले  उपकरण  लगाने  से  और  इन
 केन्द्रों  को  बंगलौर  दूरदर्शन  से  जोड़ने  से  इन  स्थानों  पर  बंगलौर  दूरदर्शन  से  कन्नड़  के  कार्यक्रम  प्रसारित

 किए  जा  सकते  उपरोक्त  सभी  स्थानों  पर  पहले  ही  से  कम  हाक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाए  गए  हैं  और

 इससे  राजकोष  पर  ओर  बोर  नहीं  पड़ं  गा  ।  कुर्ग  और  बंगलोर  के  कभ  दाक्ति  थाले  ट्रांसमीटरों  को

 बंगलौर  दूरदर्शन  से  जोड़  जाने  से  कर्नाटक  के  आठ  जिलों  के  लोग  कन््लड़  कार्यक्रम  देख  सकते

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार

 12:10  स०  १०

 महोदय  पोठासीन

 बिल्ली  को  बिजली  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  त्रन््त  कदम  उठाने  को  आवश्यकता

 श्री  भरत  सिह  :  उपाध्यक्ष  दिल्ली  में  इन्द्रत्रस्थ  थमंश  पावर  में  200
 भेमाबाट  बिजली  बनती  है  ओर  बदरपुर  थमंल  से  450  मेगाबाट  बिजली  बनती  है  ।  डेढ़  सी  मेगायाट

 संगरोली  से  हम  बिजली  लेते  बिजली  का  खर्चा  एक  हजार  44  मेगावाट  जिससे  कि  बिजली  की
 कमी  पड़  जाती  है  और  आठ  घण्टे  या  दस  घण्टे  तक  बिजली  बन्द  रहती  मिलती  नहीं  दिल्ली  में

 फैक्ट्रियों  तथा  रिहायशी  मकानों  के  बिजली  के  कनेक्शन्स  बहुत  बढ़  गए  इसलिए  या  तो  इन्द्रप्रस्थ
 थर्मल  पावर  में  बिजली  बढ़ाने  की  व्यवस्था  की  जाए  या  बदरपुर  थमंल  पावर  से  750  मेगावाट  बिजली

 बनाई  जिससे  कि  दिल्ली  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजली  मिल  सके  ।

 अनुवाद  ]

 नए  डाकधर  खोलने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  की  आवदयकता

 थी  भी  अल्लभ  पाणिप्रही  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  नये  डाकघर

 खोलने  पर  सामान्य  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  इसके  परिणामस्वरूप  संचार  मंत्रालय  ग्राम  पंचायतों  के
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 मुश्यालयों  तथा  महत्वपूर्ण  कस्यों  में  डाकधर  खोलमे  की  उचित  मांगों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  है  इससे

 लोगों  में  निराष्या  और  असंतोष  एक  ग्राभ  पंचायत  के  लोगों  को  डाक  सम्बन्धी  सामग्री  के  लिए  दूसरे
 ग्राम  पंख्मयत  में  जाना  सुविधाजनक  नहीं  है  ।  प्रत्पेक  ग्राम  पंचायत  में  डाकधघर  न  होते  पर  देश्य  में  डाक
 घरों  की  अधिकता  की  बात  नहीं  कहीं  जा  स्वतन्त्रता  की  चालीसवीं  वर्ष  गांठ  पर  देश  के  प्रत्येक्

 ग्राम  पंचायत  मुख्यालय  में  एक  डाक  घर  तथा  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  की  आवश्यकता  पर  अधिक
 जोर  देने  की  जरूरत  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  मामले  पर  फिर  से  विचार  करके  इस  आम  प्रतिबन्ध

 को  उठा  ले  ताकि  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उन  चरनों  पर  डाक  घरों  को  सुविधा  दी  जा  सके

 जहां  इनकी  आवष्यकता

 बिहार  के  सिथिला  क्षेत्र  में  पंदा  होने  वाले  आमों  के  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता
 लगाने  की  आवश्यकता

 डा०  गोरी  शंकर  राजहस  :  उत्तरी  बिहार  के  मिथिला  क्षंत्र  में  स्वादिष्ट  आम

 बहुत  ही  कम  कीमत  पर  मिलते

 विदेशों  खासतोर  पर  खाड़ी  के  देशों  आमों  के  निर्यात  की  काफी  गू  जाइश  है  ।  पिछले  ढाई
 वर्षों  से हम  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  करते  आ  रहे  हैं  कि  मिथिला  क्षेत्र  से  खाड़ी  के  क्षेत्रों  को आम
 निर्यात  करने  की  सम्भावनों  का  पता  लगाया  जाये  ।  सरकार  ने  अनेक  वायदे  किये  परन्तु  इस  बारे  में
 कोई  ठोस  कार्यवाही  नहीं  की  गयी

 मिचिला  क्षत्र  में  फल  उत्वादक  इस  बात  से  उत्साहित  हैं  कि  उनके  द्वारा  उग'ये  गये  फलों  का
 विदेशों  में  निर्यात  किया  जा  सकता  है  तथा  उन्हें  लाभकारी  कीमत  भी  मिल  सकती  है  ।

 वर्तसास  में  फल  उत्पादक  वक्त  है  और  वैज्ञानिक  ढंग  से  आम  की  खेशी  नहीं  करते  क्योंकि  वे
 जानते  हैं  कि  उन्हें  इसके  बदले  में  कोई  कीमत  नहीं  मिलने  बाली  यदि  उन्हें  स्थायी  बाजार  का
 भरोसा  हो  तो  वे  आम  की  बहुत  ही  अच्छी  किस्म  की  मांग  जरूरत  उनका  भह्दी  मार्ग  दर्शन
 करने  की  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  में  पर्याप्त  रूचि  लें  तथा  मिथिला

 क्षंत्रों  मे ंआमों  के  निर्यात  के  लिए  प्रयास

 पुरी  ब्मेर  नई  दिल्ली  के  बोच  एक  सुपर  छास््ट  रेलमाड़ी  ८जाने  का  श्रावक्ष्यकता

 आनती  जपस्तों  पटनायक  :  दिल्ली  और  उड़ीसा  के  बीच  उपलन्ध  रेल  सेवायें

 पर्बाप्त  नहीं  175/176  नीलाचल  जो  पुरी/मुवनेश्वर  को  नई  दिल्ली  से  जोड़ती  सप्ताह  में

 तीन  दिन  चलती  है  ।  इससे  भन््तव्य  स्थान  पर  पहुंचने  में  36  घंट  का  समय  लगता  लेकिन  यह  हमेशा

 ही  तीन  से  ऋर  घन्टे  देरी  से  आती  एक  और  ट्रेन  77/78  उत्कल  एक्सप्रेस  कटनी  तथा

 विल्पह्षपुर  होते  हुए  42  घन्टे  में  पुरी  पहुंचती  है  ।  77/78  उत्कल  एक्सप्रेस  देनिक  गाड़ी  शुरू  करने  के

 बाद  143/144  कालिंग  एक्सप्रेस  को  धंद  कर  दिया  गधा

 915/916  न्यू  नीलाचल  एक्सप्रेस  जिसका  नाम  बाद  में  पुरी  एक्सप्रस  रखा  गया  अभी

 डक
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 तक  सुपर  फास्ट  नहीं  बनाया  गया  यह  गन्तव्य  स्थान  पर  पहुंचने  में  25  धन्टे  लगाती  है  ।

 उबाऊ  तथा  थकाने  वाली  यात्रा  के  कारण  मुसाफिरों  को  काफी  परेशानी  उठानी  पड़ती

 रेलवे  ने  पुरी  तथा  दिल्ली  के  बीच  सुपर  फास्ट  ट्रेन  चलाने  को  योजना  बनाई  अब  धीरे-धीरे
 यात्रियों  की  संस्या  बढ़  रही  है  तथा  स्थान  भी  हमेशा  भरा  रहता  है  तथा  बहुत  से  यात्रियों  को  किसी  भी

 तरफ  का  रिजेंशन  नहीं  मिल  पाता

 च्  कि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  इस  वर्ष  मुवनेशवर  में  अपना  शताब्दी  समारोह  मनाने  जा  रहा  है  इसलिए

 इस  असवर  पर  नई  दिल्ली  और  पुरी  के  बीच  सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाने  के  प्रस्ताव  पर  सहानुमूतिपूर्वक
 विचार  किया  जाये  ।  यह  गाड़ी  24  घन्टे  में  गन्तव्य  स्थान  पर  पहुंच  जानी  चाहिये  ।  इससे  यात्रियों  को

 बहुत  सुविधा  होगी  और  इस  लाईन  पर  यातायात  भी

 मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  पुरी  और  नई  दिल्ली  के  बीच  अबिलम्ब  एक  सुषर  फास्ट  गाड़ी
 चलायी

 प्रांप्न  प्रदेश  के  अनंतपुर  जिले  में  सियाई  के  लिए  कुओं  के  भोतर  बाहर  लगाने  हेतु  वित्तोय

 सहायता  प्रदान  करने  को  आवश्यकता

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  के  अनंतपुर  जिले  में  लगभग  55

 हजार  कुएं  हैं  जो  सभी  सूख  गए  कुओं  में  किये  गये  बोर  से  सिंचाई  के  लिए  पानी  की  व्यवस्था  की

 जा  रही  यदि  सभी  कुओं  में  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो  लोगों  की  कठिनाईयां  काफी  कम  हो
 सकती  इस  प्रकार  बोर  लगाने  पर  5  हजार  रुपये  की  लागत  आती  है  और  यदि  केन्द्र  सरकार  5  करोड़
 रुपये  की  मंजूरी  दे  दे  तो  10  हजार  कुओं  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  जिससे  20  हजार  परिवारों

 को  बंचाया  जा  सकेगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  वह  इस  जिले  में  बार-बार  पड़ते  वाले  अकाल

 से  लोगों  को  बचाने  के  लिये  5  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दे  ।

 उत्तरो  बंगाल  के  ओद्योगिक  विकास  के  लिए  पर्याप्त  धनराक्षि  प्रदान  करने  को
 झावदयकता

 शो  आन्मद  पाठक  :  प्रधानमंत्री  जी  ने  उत्तरी  बंगाल  एवं  दाजिलिग  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों|की  अपने  पिछली  यात्रा  के  समय  यह  आध्वासन  दिया  था  कि  उस  क्षेत्र  के  औद्योगिक
 विकास  के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  दी  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  को  उन  क्षंत्रों  का
 पता  लगाने  के  लिए  दोरा  करना  जहां  विशेष  वित्तीय  सहायता  की  तत्काल  आवदयकता  किन्तु
 अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  इसी  बीच  अलग  दाजिलिंग  पहाड़ी  क्षेत्र  क ेलिए  चलाये  गये  आंदोलन
 के  फलस्वरूप  करोड़ों  रुपयों  की  सावंजनिक  सम्पत्ति  का  नुकसान  हो  चुका  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हू  कि  वह  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  और  उत्तरी
 बंगाल  के  औद्योगिक  विकास  ओर  साथ  ही  दार्जिलिंग  में  सावंजनिक  सम्पति  की  हुई  हानि  की  पूर्ति  हेतु
 ग्रावदयक  घनराशि  के  लिये  मंजूरी  दे  ।
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 विधेयक

 प्रस्तुत

 उषाध्यक्ष  महोदय  :  6  अगस्त  को  श्री  जनादं॑न  पुजारी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्ताव  पर
 अब  हम  ओर  आगे  विचार  *

 अब  डा०  गौरी  शंकर  राजहँस

 डा०  गोरी  शंकर  शराजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  मुझे  इस  बारे  में  तीन
 बातें  ही  कहनी

 आप  ने  जो  इस  बिल  में  वलनरएविल  एरियाज  के  बारे  में  कहा  आप  के  यहां  जिन
 क्रेट्स  ने  इसे  ड्रापट  किया  उन्हें  शायद  पता  नहीं  है

 कि  वलनरएबिल  एरियाज  इस  देश  में  स्मगलिंग
 के  कौन  कोन  से  आप  कोस्टल  एरियाज  की  बात  करते  कोस्टल  एरिया  से  ज्यादा  वलनरएबिल
 एरिया  भारत  और  नेपाल  का  बीडेंर  जो  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  को  छूता  शायद  लोगों  को
 पता  ही  नहीं  है  कि  वहां  क्या  होता  है  ।6  बजे  शाम  के  बाद  किसी  की  हिम्मत  नहीं  है  कि  बिहार  और
 नेपाल  के  बोर्डर  पर  खड़ा  हो  सके  ।  सब  की  आंखों  के  सामने  नेपाल  से  हशिक्ष  का  र्र्क
 जाता  है  और  सब  की  मिली-भगत  नेपाल  के  बोर  से  लेकर  कलकत्ता  तक  मिली-भगत

 सब  को  पता  है  कि  पर  उन  स्मगलसं  को  छूने  की  किसी  की  हिम्मत  नहीं  क्योंकि  उनके
 पास  डेडनिंग  आस्स॑  हैं  जिनसे  व ेएक  मिनट  में  दसियों  आदमियों  का  सफाया  कर  देंगे  ।  सब  का  हिस्सा
 बटा  हुआ  है  इसलिए  किसी  को  कोई  चिन्ता  नहीं

 इस  बारे  में  कई  बार  प्रइन  उठाये  गये  ।  उनके  उत्तर  में  यही  कहा  गया  कि  इण्डिया  और  नेपाल
 का  बार्डर  इतना  खूला  हुआ  है  कि  चीज  को  वहां  रोका  नहीं  जा  वहां  स्मगलिग  को  रोका  नहीं
 जा  इस  देश  में  स्मगलिग  से  नारकोटिक्स  का  आना  बिल्कुल  बन्द  किया  जा  सकता  है  यदि
 बिल  पावर  हो  ।  यदि  बिल  पावर  न  हो  तो  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।  सब  की  आंखों  के  सामने  स्मगर्लिंग
 होता  है  और  आप  कहते  हैं  कि  इसे  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  यह  बड़े  आदइचयं  की  बात  है  ।

 आप  फौरन  न्यूज  पेपसं  को  पालियमेंट  की  लाइब्र  री  में  |  सभी  में  हमारा  मजाक  उड़ाया
 जाता  है  और  कहा  जाता  है  कि  भारत  तो  नारकोटिबस  का  हैवन  बन  गया  हिन्दुस्तान  में
 कोटिक्स  गुड्स  दो  तरफ  से  स्मगल््ड  होकर  भा  रहा  है  ।  एक  तो  नेपाल  के  बाडेर  से  आ  रहा  नेपाल
 में  बर्मा  से  और  थाईलेंड  से  आता  है  ।  दूसरी  तरफ  वेस्टनं  बार  से  आ  रहा  है--पाकिस्तान  और
 अफगानिस्तान  से  आ  रहा  यहां  से  सारे  योरोप  और  अमेरिका  के  माकिट  में  जा  रहा

 मैं  आपसे  एक  छोटी-सी  बात  कहता  हूं  ।  हमारे  कुछ  साथियों  ने  उस  दिन  भी  कहा  था  कि
 स्मगलर  कोई  कोस्टल  एरिया  में  बंठा  नहीं  रहता  अगर  कोई  ह्मगलर  है  तो  यह  एयर  कंढीशंड
 कमरों  दिल्ली  और  दूसरी  जगहों  में  बंठा  होता  है  और  उसके  बारे  में  किसी  को  पता  ही  महीं  कि
 कौन  कहां  से  आप्रेट  करता  आप  सर्बे  करा  लीजिए--साऊथ  दिल्ली  में  एक  से  एक  स्मगलर  भरे  हुए
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 गौरी  शंकर  राजहंस ]

 आपने  देखा  मैंने  नोटिस  किया  है  एक  आदमी  को  जिसके  पास  पांच  साल  पहले  खाने  को
 तसीब  नहीं  होता  आज  वह  चार  मंजिले  महल  को  बना  कर  बंठा  हुआ  है  ।  उसके  बारे  में  कोई
 पूछने  वाला  नहीं  वहां  लोग  आपस  में  चर्चा  करते  हैं  कि  यह  नारकोटिक्स  का  धंधा  करके  बनाया

 दूसरे  लोग  कहते  हैं  कि  चुप  नहीं  तो  तुम्हारी  जान  सुरक्षित  नहीं  है  ।

 किसी  भी  देशकी  इकोनोमी  को  नारकीटिक्स  बर्बाद  कर  सकता  मैं  आपको  एक
 बार  पाकिस्तान  के  जनरल  जिया  ने  कहा  था  कि  मुझे  हिन्दुस्तान  को  लड़ाई  लड़कर  बर्बाद  करने  की
 कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  इतना  नारकोटिक्स  गृड्स  स्मगल्ड  करा  दूंगा  कि  वह  तबाह  हो  ल्बाहे
 किसी  पाकिस्तानी  लीडर  ने  इसे  मजाक  में  कहा  हो  लेकिन  यह  बात  सद्दी  आज  यह  हो  रहा
 यह  हमारी  इकोनोमी  दो  बर्बाद  कर  रहा  है  ।

 आज  अपने  देश  में  जगह  जगह  स्मगल्ड  गृ्ड्स  मिलते  पहले  कोई  विदेश  जाता  था  तो.उससे
 कहा  जाता  था  कि  वहां से  कोई  इलेक्ट्रोनिक्स  गुड्स  ले आना  ।  आज  विदेश  जाने  वाले  से  इलेक्ट्रोनिक्स

 गुड्स  को  कोई  बात  नहीं  करता  है  क्योंकि  यहां  के  बाजारों  में  सस्ते  से  सस्ते  दाम  पर  इलेक्ट्रोनिक्स  गुड्स
 अवेैलेवल  आपकी  आंखों  के  सामने  स्मगल्ड  गुड्स  बिक  रहा  है  ओर  सरकार  यह  बिल  बना  रहो

 दूसरे  देशों  स ेसबक  सीखना  चाहिए  ।  लंटिन  अमेरिका  के  देदा  स्मगल्ड  गुड्स  के  कारण
 खयोंद  हो  मये  ।  वहां  इतना  ज्यादा  गुड्स  सस्ते  दामों  पर  मिलने  लगा  कि  उनकी  इकोनोमी  तहस-नहस
 हो  गई  ।  अपने  वेश  में  आज  नेपाल  के  बार  पर  जापान  और  कोरिया  का  कीमती  से  कीमती
 पानी  के  भाव  पर  मिलता  है  ।

 फिर  वहां  से  सब  जगह  जाता  देश  की  टेब्सटाइल  इंडस्ट्री  अगले  4-5  साल  में  बहुत
 मुसीबत  में  पड़ने  वाली  अभी  भी  उसकी  हालत  ठीक  नहीं  आप  टेक्सटाइल  इंडस्ट्री  वालों  से
 पूछिए  कि  स्मगल्ड  गुड्स  ने  उनको  कितना  नुकसान  पहुंचाया  अभी  सूखा  पड़ा  ह ैऔर  काटम  की
 हालत  खराब  है  इससे  टक््सटाइल  गृड्स  के  दाम  स्मगल्ड  गृड्स  सस्ती  दर  पर  लोगों  को  मिल
 जाएगी  तो  यहां  के  कपड़े  को  कौन  पूछेगा  |  यह  समस्या  उतनी  आसान  नहीं  है  जितनी  आसान  आप
 समभते  अभी  आपने  एक  साल  के  बजाए  दो  साल  का  डिटेंशन  कर  1990  तक  लेकिन
 यह  जो  स्मगलिंग  करने  वाले  ये  देश  की  अथंव्यवस्था  के  देश  की  इकानमी  के  साथ  कितना
 बड़ा  खिलवाड़  करते  यह  सोचना  हमारे  बियांड  दी  माइंड  एक  ऐसा  वक्त  आएगा  जब  आप  चाह
 कर  भी  इन  स्मगलसे  के  ऊपर  एक्शन  नहीं  ले  साल  दो  साल  के  डिटेंशन  से  क्या  जिन्हें
 जैल  की  हालत  का  पता  है  वे  यह  जानते  हैं  कि  जैल  की  क्या  हालत  सब  जानते  हैं  कि  स्मगलसे  को
 जैंलों  मे ंसारी  सुविधाएं  मिल  जाती  शोभराज  को  कौन  सी  सुविधा  जेल  में  नहीं  यह  सब  को
 पता  है  और  कितने  शोमराज  इस  देश  में  एक  नहीं  जो  आदमी  सारी  सूविधाए  जेल  में  आप्त  कर
 सकता  उसके  डिटेशन  का  कोई  अथ  नहीं  है  ।  स्मगलिग  पर  दूसरे  देशों  में  रिप्रेस  इंप्रिजनमेंट  होता

 लेकिन  अपने  देश  में  स्मगलर  एक  लाड  की  तरह  जेल  में  रहता  मैं  चाहता  हूं  कि फिर  स ेसोचकर

 एक  कांग्रीहेसिव  कानून  बनाया  जाए  ओर  अगले  सेन्नन  में  लाया  वरमरेक्ल  एरियाज  की
 डेफीनैदाल  भी  आप  बदलिए  नहीं  तो  यह  स्मए्लग  आपको  तबाह  करके  रख

 एक  और  बात  मैं  कहना  चाहता  आजादी  के  दिनों  में  यह  भायना  लौगों  में  फैलाई  जाती  थी
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 कि  आप  विदेशी  सामान  का  इस्तेमाल  न  क्योंकि  उससे  देश  की  इकानमी  बरबाद  हो  जाएगी  ।
 आज  कहीं  कोई  किसी  स्तर  पर  इस  बात  को  कहता  है  कि  अपने  देश  का  सामान  व्यवहार  करो  ?  कोई

 नहीं  कहता  कि  विदेश  से  लाए  गए  सामान  को  व्यवहार  में  मत  वल्ड  इकानमी  को  आप
 संसार  में  हर  देश  प्रोटक्शनिज्म  को  अपना  रहा  अपना  सामान  दूसरे  देश  में  बेबेंगे  लेकिन

 दूसरै  देश  का  सामान  नहीं  आज  जापान  और  अमरीका  की  लड़ाई  क्या  जबकि  दोनों  सगे  भाई
 जापान  कहता  है  कि  हम  अपना  सामान  तो  अमरीका  में  बे  चेंगे  लेकिन  अमरीका  का  साधान  अपने

 यहां  नहीं  लाने  केवल  अमरीका  या  जापान  ही  नहीं  बल्कि  सारे  य्रोपियन  कंट्रीज  हैं  सब  यही  कह

 रहे  डेवलप्ड  फंट्रीज  कह  रहे  हैं  कि  थर्ड  वल्ड  का  सामान  अपने  यहां  नही  तो  यह  थड़े  वर्ड

 अपना  सामान  कहां  बेचेगा  ।  आज  थर्ड  वल्डं  के  देश  इंटरनेशनल  डेट  से  गुजर  रहे  यह  डैट  भयानक

 रूप  धारण  कर  रहा  यह  इसी  कारण  धारण  कर  रहा  यह  बड़ी  पेचीदा  समस्या  बड़ी  ही
 कॉप्लीकेटेड  समस्या  है  ।  हमने  अपनी  पीठ  ठोक  ली  यह  कहकर  कि  हम  इंटरनेशनल  डेट  से  बच्चे  हुए
 लेटिन  अफ्रीकन  कंट्रीज  इंटरनेशनल  डेट  में  पड़  गए  यह  सोचकर  हमने  अपने  आपकी

 दाबाकी  दे  लेकिन  बहुत  दिनों  तक  हम  यह  शाबाशी  अपने  को  नही  दे  पाए  हमारे  यहां  भी  वह

 वक्स  बहुत  जल्दी  आने  वाला  साल  दो-चार  साल  में  जगकि  हम  फारेन  डेट  से  दब  जाएंगे  ओर  इन

 सब  बातों  की  जड़  है  स्मगलिम  ।  इस  स्मगलिंग  को  आप  रोक  सकते  कौन  नहीं  जानता  है  कि  आज

 जो  टेररिस्ट  एक्टीविटीज  हैं  उनके  पीछे  न.रकोटिक्स  स्मगलिग  का  हाथ  यह  स्मगलिंग  हमको

 बरबाद  कर  देगी  और  आप  देखते  रह  आप  कुछ  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 आज  आवद्यकता  इस  बात  की  है  कि  स्मगलिंग  पर  आप  पूरा  जोरदार  प्रहार  कीजिए  और

 पहली  चीज  मन््त्री  महोदय  इसी  सत्र  में  यह  करें  कि  अगले  सत्र  तक  वे  दिल्ली  में  स्मगल्ड  गुड्स  बरहीं

 बिकने  उन  पर  रोक  तब  कहीं  जाकर  कुछ  बात  आज  स्मगल्ड  गुड्स  सरे  आम

 बिंकती  क्या  हम  लोग  उनको  रोक  सकते  हैं  ।

 मैं  मन््त्री  जी  से  एक  और  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  जो  लोग  स्मसल्ड

 गड़स  का  व्यवहार  करते  इसके  लिए  एक  हाउस  टू  हाउस  पाश  कालोनीज  का  सर्वे  कराइए  ओर  जो

 लोग  स्मभल्ड  गुड्स  व्यवहार  करते  उनका  नाम  अखबार  में  निकलवाइए  ।

 जिससे  सफेद  पोश  लोगों  की  सच्ची  तस्वीर  लोगों  के  सामने  दिल्ली  में  बहुत  ज्यादा  पैसा

 उसमें  आधे  से  ज्यादा  पैसा  स्पगल्ड  गुड्स  पर  आप  ग्रीन  चैनल  से  लोगों  को  जाने  देते  हैं  ।  ग्रीन

 चैनल  से  श्री-फोर्थ  स्मगल्ड  गुड्स  आता  है  ।  आप  बिना  नोटिस  दिए  हुए  उसको  बन्द  कर  दीजिए  और

 सबके  सटकेस  की  तलाशी  लीजिए  ।  फिर  उसमें  क्या  निकलता  इन  गाड  फादसे  से  लड़ने  के

 लिरु  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  अगर  आप  में  स्ट्रांग  बिल  पावर  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 झी  तम्फ्स  घासस  :  हमारे  देदा  में  तस्करी  काफी  ज्यादा  हो  रही

 इस  विश्वय  में  किए  गए  विधलेषण  से  पता  चला  है  कि  राजनीतिज्ञों  अफसरों  तथा  तस्करों  के  बीच  एक

 काफी  मजबूत  सांठ  मांठ  सरकार  को  इस  सांठ  गांठ  को  तोड़ने  के  लिए  कड़े  कदम  उठने

 राजमैतिक्र  जो  इसमें  है  उसे  समाप्त  करना  अन्यथा  इस  समस्या  को  सही  ढंय  से  फुश्रलग्या

 नहीं  जा  सकता  ।  अपराध  की  दुनिया  में  आमतौर  पर  जो  धटताए  होती  रहती  हैं  औरजितके  बारे  में
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 तम्पन  थामस  ]

 हम  समाचार-प्नों  में  पढ़ते  रहते  दंगे  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  घटनाएं  किसी  न  किसी

 रूप  में  बड़े  पदों  पर  आसीन  व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  होती  यह  विधेषक  जो  यहां  पर  लाया  गया  है

 वह  इस  समस्या  को  इंचमात्र  भी  नहीं  छूता  यदि  सरकार  तस्करी  की  समस्या  को  सुलभझ्काना  चाहती

 है  तो  उन्हें  बड़े  लोगों  के  खिलाफ  सात  कदम  उठाने  उन  बड़े  लोगों  के  विरुद्ध  जो  ऊंचे  पदों  पर

 हैं  तथा  देश  भर  में  तस्करी  की  गतिविधियों  को  उकसाते  रहते  यह  सभी  को  मालूम  है  कि  यदि

 बम्बई  के  इतिहास  को  देखा  जिन  लोगों  को  तस्कर  कहा  जाता  तस्कर  के  नाम  से  जाने  जाते  हैं

 वे  राजनेतिक  दल  तथा  सामाजिक  संगठनों  को  चला  रहे  हमें  यह  भी  मालूम  है  कि  वे  कुछ  दलों

 को  चला  रहे  हैं  तथा  सामाजिक  एवं  धर्मार्थ  संगठनों  को  चला  रहे  यह  एक  बहुत  ही  बड़ा  जाल  है  ।

 किसी  न  किसी  रूप  में  इस  तरह  के  लोगों  द्वारा  उनका  प्रभाव  डलवाने  के  लिए  कुछ  क्षेत्र  बनाए  गए

 कानून  और  व्यवस्था  के  लिए  उत्तरदायी  तन्त्र  वहां  जाकर  इसे  समाप्त  नहीं  कर  सकते

 उनका  अपना  साम्राज्य  खास  तौर  पर  तटीय  क्षेत्रों  में  । इसके  पीछ  जो  व्यक्त  तस्करी

 विधियों  का  जो  सरगना  है  वह  कहीं  और  ही  होगा  उसे  कोई  भी  नहीं  छू  उसे

 राजनीतिशों  की  शरण  मिल  रही  होती  है  तथा  उसकी  छवि  या  तो  समाज  सुधारक  की  होगी  या  किसी

 हस्पताल  को  चलाने  वाला  या  फिर  किसी  सोसाइटी  को  चलाने  वाले  की  अन्ततः  जो  उसकी

 अपनी  चोजें  होगी  वे  नीचे  से  नं;चे  तक  पहुंच  जाएगी  ।  यदि  सरकार  गम्भीर  रूप  में  कोई  सर्वेक्षण  या

 अ्रष्ययन  करवाए  तो  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  भुग्गियों  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्ति  तथा

 जिनके  पास  कोई  काम  नहीं  बेरोजगार  हैं  उनके  द्वारा  तस्कर  की  गई  चीजों  की  बिक्री  कराई  जाती

 इन  गतिविधियों
 को  रोकने  के  लिए  सरकार  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  यदि  सरकार  इस

 समस्या  को  एकदम  समाप्त  करना  चाहती  है  तो  उसे  उन  बड़े  लोगों  को  पकड़ना  चाहिए  जो  लोग  देश

 के  पैसे  से  इस  तरह  का  कार्य  कर  रहे  सरकार  को  इन  लोगों  को  पकड़ना  यदि  आप  1975
 के  बाद  से  अभी  तक  कोफेपोसा  के  कार्यान्वयन  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  इसके  तहत  गिरफ्तार  किए  गए
 व्यक्तियों  में  बड़े  या  धनी-मानी  लोग  बहुत  ही  कम  यह  संख्या  4  या  इसके  आसपास  ही  कोई
 व्यक्ति  जो  कि  दो  या  तीन  साड़ियां  या  इसी  तरह  की  कुछ  चीज  ला  रहा  है  या  दो  एक  सोने  के  बिस्कुट
 ले  भाता  है  तो  उसे  आप  पकड़  लेते  चूंकि  सरकार  इस  काय॑  में  असफल  रही  इसलिए  ये

 विधियां  बढ़ती  जा  रही  जिसमें  आतंकवादियों  द्वारा  की  जा  रही  गतिविधियां  भी  शामिल  हैं  जो  कि
 देध्  में  बहुत  जोर  पर

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  क ेसाथ  गांजा  या  अन्य  वस्तुओं  की  तस्करी  करना  लोगों  लिए  बहुत
 आसान  शोभराज  का  मामला  स्वेविदित  क्या  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  कोई  अध्ययन  किया

 गया  इस  बारे  में  कोई  वेशानिक  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  तस्करों  का  इन  मामलों
 में  कितना  हाथ  दुर्भाग्यवश  सरकार  ने  इन  सब  मामलों  से  अपनी  आंखें  मूंद  रखी  विभिन्न

 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  विशेषकर  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  के  काय॑  में  लगे  मलयेशिया  में

 सरकार  ने  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  के  लिए  मृत्यु  दण्ड  जैसा  कड़ा  दण्ड  रखा  है  ।  थाईलेड  में  भी  इसी
 ब्रकार  की  सजा  किन्तु  मैं  हत्या  सहित  किसी  भी  अपराध  के  लिए  मृत्यु  दण्ड  के  पक्ष  में  नहीं
 मेरा  बिंचार  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  यह  अधिकार  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  केवल  यही  है  कि  इस

 प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  +  लिए  कड़े  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।
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 जात  7  ््््््््््  ््््््ज््ज्ज्जग्कोआअओआअआअशईईईएँश४ऑ४ऑ,2,थ."//इआइआभयपडह-हैपण  प  »  /थ/थेःे
 जबकि  भारत  में  इसके  तटवर्ती  इसके  आन्तरिक  क्षेत्रों  में  तस्करों  के  अड्डे  हैं  और  देश

 भर  में  उनकी  शाश््ाएं  फैली  सरकार  किसी  को  हाथ  भी  नहीं  लगा  यह  बड़े  दुःख  की  बात

 है  कि  स्विस  बेंक  के  खातों  में  अब  13,00  करोड़  रुपये  की  राशि  जमा  है  जो  कि  भारतीय  मूल  के  लोगों

 द्वारा  जमा  कराई  गई  यदि  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  अधिनियम  और  तस्करी  निवारण

 कुशलतापूर्वेक  प्रयोग  किया  गया  होता  हि  वहां  पर  इतना  अधिक  घन  जमा  नहीं  हो  पाता  ।

 मुझे  जिनेवा  में  हाल  ही  में  एक  अनुभव  हुआ  जहां  मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  बंठक  में

 भाग  लेने  के  लिए  गया  था  ।  अन््तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  एक  अधिकारी  ने  मुझे  एक  शाम  रात्रिभोज
 मैंने  उसे  बताया  कि  मैं  सरकारी  खर्च  पर  आया  हूं  और  यह  मेरे  लिए  बहुत  कम  मेरे  प/स

 कोई  धन  नहीं  है  ।  यदि  आप  मुझे  रात्रिभोज  देते  हैं  तो  मैं  इसे  स्वीकार  ।  सरकारी  यात्रा  भत्ता

 और  महंगाई  भत्ता  अत्यन्त  सीमित  तब  उन्होंने  मुझे  एक  घटना  तीन  वर्ष  पूर्व  कोई  पहली
 बार  आया  ।  उन्होंने  पुछा  कि  क्या  भारतीय  रुपया  बदला  जा  सकता  अगली  बार  जब  वह  आए  तो
 नोटों  से  भरा  हुआ  एक  सूटकेस  लाए  और  स्विस  बेंक  में  जमा  करा  दिया  ।  उसने  कहा  की
 कोई  बात  नहीं  ।  स्विस  बेंक  भारतीय  मुद्रा  स्वीकार  करता  है  ।”  यह  पहली  सूचना  थी  जो  मु  इस  जूस
 में  जिनेवा  में  मिली  जहां  मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन  में  भाग  लेने  गया  था  ।  मुझे  हैरानी
 यहां  जब  आप  विदेश  जाते  हैं  तो  20  डालर  लेने  के  लिए  आपको  उतनी  ही  मुद्रा  अदा  करती

 पड़ती  है  ।  यदि  लोगों  के  उन  देझ्षों  में  सम्पर्क  हैँ  तो वह  भारतीय  रुपया  रख  सकते  हैं  ।  वह  सीधे  स्विस
 बेंक  जाकर  भारतीय  रुपया  जमा  करा  सकते  यह  मेरे  लिए  नई  बात  विदेशी  मुद्रा
 विनियमों  के  अनुसार  यदि  आप  मुद्रा  तबदील  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  रिजयं  बेक  से  मंजूरी  लेनी

 स्विटजरलेंड  में  भारतीयों  द्वारा  1,300  करोड़  रुपये  जमा  कराए  गये  और  यह  उचित  समय

 हुँ  जब  माननीय  मंत्री  श्री  पुजारी  जी  संशोधन  करना  चाहते  हैं  या कानून  को  और  अधिक  कड़ा  बनाना

 चाहते  हैं  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  तमाम  वर्षों  में  क्या  हुआ  हूं  ?

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  इस  देश  की  आध्िक  स्थिति  के  बारे  में  अध्ययन  किया  उन्होंने
 बताया  हैँ  कि  इस  देश  में  कुल  काला  धन  76,000  करोड़  रुपये  सरकार  ने  एक  समिति  भी  नियुक्त
 की  थी  और  पिछले  सत्र  में  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दी  ।  गैर-सरकारी  तौर  पर  यह  राध्षि  35,000

 करोड़  रुपये  ह ैऔर  इसका  अधिकांश  भाग  तस्करी  के  माध्यम  से  आता  तस्करी  कार्य

 अधिका  रियों  और  तस्करों  की  सांठ  गांठ  से  होते  हैं  ।  यदि  आप  इसे  हमेशा  के  लिए  समाप्त  नहीं
 और  इस  प्रक्रिया  में  बड़े  तस्करों  को  नहीं  तो  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मेरे  राज्य  में

 एक  प्रणाली  चलती  है  जिसे  मनी  द.हा  जाता  यह  ऐसा  धन  होता  है  जो  यदि  विदेशों  में  अदा

 किया  तो  उस  सुद्रा  के  मूल्य  का  तीन  गुना  राज्य  के  इस  भाग  में  रहने  वाले  उनके  सम्बन्धियों  को

 अदा  किया  जाता  यह  धन  पाइप  माध्य  से  आता  उचित  माध्यम  से  नहीं  इस  प्रकार  की

 बातें  हो  रही  हैं  और  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने
 के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाया

 है  ।

 एक  अधिक  कड़े  जिससे  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोका  जा  को

 अबदयकता  यह  वक्त  की  मांग  मैं  नहीं  समझता  कि  कुछ  छोटे  गिरोहों  को  एक  या  दो  वर्ष  के

 लिए  जेल  में  डाल  देने  से  यह  समस्या  हल  हो  जायेगी  ।  मैं  एक  सुकाव
 देता  इस  मामले  में  सबसे

 अच्छा  तरीका  यह  है  जो  केरल  सरकार  द्वारा  अपनाया  गया  मु  इस  पर  गय॑  जिन  लोगों  का
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 ताम्पन  घामस ]

 २हन  सहन  अपने  साधनों  से  अधिक  है  उनकी  जांच  होगी  और  वे  लोग  न्यायालय  में  जवाब  देह  होंगे  ।

 यदि  हमारे  समाज  में  सम्मानित  लोगों  की  जांच  की  जाती  है
 और  यदि  उन  लोगों  का  रहन-सहन  अपने  साधनों  कौ  तुलना  में  ऊचा  है  और  यदि  कौई  कानून
 है  जो  उन  पर  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  देता  है  तो  उस  स्थिति  में  उनके  दिमाग  में  एक  भय

 ह

 मुझे  इस  बात  का  गये  है  कि  केरल  में  इस  मासले  में  कुछ  किया  गया  हाल'ही  में  विधान
 सभा  में  इस  समस्या  के  प्रति  सरकार  के  रवैये  की  प्रशंसा  की  गई  राजनीतिशों  या  अधिकारियों  को
 घम  दिए  बिना  जब  स्थामास्तरण  होना  जब  कोई  सिफारिश  लेकर  सचिवालय  की  ओर  नहीं  भागता

 है--ये  सब  बातें  समाप्त  हो  गई  भूत्तपृर्व  मंत्री  के  निजी  सचिव  सहित  बहुत  से  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार  किया  गया  और  उन्हें  अभियोग  पत्र  दिया  गया  ।

 सबसे  बड़ी  बात  जिसके  द्वारा  सरकार  इस  समस्या  को  हल  कर  सकती  है  यह  है  कि  यदि  कोई
 अपने  सांधनों  से अधिक  व्यय  कर  रहा  है  तो  वह  जवाबदेह  उसे  गिरफ्तार  किया  जैल  में

 डाला  ज।एगा  और  सजा  दी  जाएगी  ।  यदि  इस  प्रकार  का  रवेया  अपनाया  जाता  है  तो  मैं  इसका  स्वागत

 करूंगा  ।  मैं  तहीं  समता  कि  इस  विधेयक  द्वारा  इस  समस्या  को  हल  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 शी  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  उपाध्यक्ष  मैं  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  ठस्करी

 निवारण  संशोधन  1987  का  समर्थन  करता  यह  एक  सरल  सा  विधेयक  है  जिसमें  केबल

 दो  उपबन्ध  साधारण  होते  हुए  भी  यह  काफी  महत्वपूर्ण  यह  सरल  इस  प्रकार  से  है  कि  इस
 अधिनियम  को  धारा  9  में  एक  उपबन्ध  है  जिसके  तहत  तस्करी  की  अधिकला  वाले  क्षंत्रों  में  तस्करों  को
 दो  वर्ष  के  लिए  नजरबन्द  किया  जा  सकता  देछ्ष  में  अन्य  साधनों  पर  यह  अवधि  एक  वर्ष  है  :  किन््सु
 इस  क्षंत्रों  जिनकी  अधिनियम  में  भी  व्याख्या  की  गई  है--यह  दो  वर्ष  है  और  यह  अवधि

 31-7-1987  को  व्ययगत  होने  जा  रही  इसलिए  2  जुलाई  को  एक  अध्यादेश  ज्मरी  किया  गया  था
 और  यह  विधेयक  उस  अध्यादेश  को  निरस्त  करने  के  उहू  श्य  स ेतथा  इस  उपबन्ध  का  और  तीत  वर्ष

 अर्थात्  31  1990  तक  लागू  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 इस  उपबन्ध  में  अपतक्तिजनक  बया  है  ?  जहां  तक  मैंने  सना  दोनों  पक्षों  क ेमाननीय  सदस्यों
 ने  इस  वाद-विवाद  में  हिस्सा  लिया  है  और  एक  को  छोड़कर  सभी  ने  इसका  किया  केक््ल
 एक  सदस्य  श्री  अभलद॒शा  ने  इस  विधेयक  का  विशोघ  किया  है  |  पिछले  वक्ता  नेਂ  भी  इस  दार्त  पर  इसक्षा
 समर्थन  किया  है  कि  इसे  और  अधिक  कठोर  बनाया  जाना  क्योंकि  जरूरत  के  मुकाबले  यह  कभ
 कठोर  पिछले  वक्ता  ने  भी  एक  प्रकार  से  इसका  समथेन  किया  श्री  अमल  दस्त  ही  एकमात्र

 ऐसे  सदस्य  हैं  जिन्होंने  इस  विधेयक  का  विरोध  किया  है  |  मेरा  विकार  है  कि  यदि  सरकार  कभी  यह  कहे
 कि  पूर्व  में  उदय  होता  हैਂ  तो  श्री  अमल  दत्त  एक  ऐसे  सदस्य  है  जो  यह  कहेंगे  कि  सूरज  पूर्च  से

 नहीं  निकलता  ।  इप्तमें  आपत्ति  जनक  क्या  है  ?

 विपक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  जारी  किए  गए  अध्यादेश  की  आलोचना  की  है  ।  उनका  कहना  है  कि
 खरकार  ने  प्रतीक्षा  क्यों  नहीं  की  क्योंकि  संसद  का  सञ्च  27  जलाई  से  आरंभ  होने  वाला  था  और  सरकार
 को अध्यादेश  जारी  करने  की  क्या  जल्दी  थी  ।  जसा  कि  आप  स्वयं  जानते  कि  31  जुलाई  तक  हम
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 इस  सदन  में  क्या  कार्य  कर  सकते  थे  ।  उस  स्थिति  इस  प्रकार  की  परिस्थितिरयाँ  में  क्या  गारंटी

 जारी  नहीं  किया  जाता  और  सरकार  ने  यह  विधेयक  पास  करने  के  लिए  संसद  बहत-के
 कलए  प्रतीक्षा  की  तो  क्या  होता  ?  यह  निष्फल  हो  जाता  ।  इस  प्रकारसरकार  द्वारा  अध्यादेश
 जारी  किया  जाना  बिल्कुल  म्यायोचित  था  ओर  धारा  9  (i)  के  उपथन्ध  के  अनुसार  तस्करी  की

 अखधिकता  वाले  क्षेत्रों  में  तस्करों  की  भजरबन्दी  की  अवधि  को  बढ़ाकर  दो  वर्ष  किया  गया  है  ।

 दूसरा  परिणामी  गोवा  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  दे  दिया  गया

 इस  प्रकार  गेवा  तथा  दमनदीव  को  पृथक  पुथक  रखना  होगा  ।

 जहां  तक.इस  विधेयक  के  महत्व  का  सम्धन्भ  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बयोंकि  हमारी
 व्यवस्था  परः:इसका  प्रत्यक्ष  प्रभाव  है  ।  यह  बात  सबंधिदित  है  कि  तस्कर  देह  भर  में  अपनी  मतिविधियां

 बढ़ा  रहे  तस्कर  हमारी  भर्थव्यबस्था के  लिए  खतरा  उत्पन्न  रहे  वास्तव  में  यह  एक  तथ्य

 है  कि  तस्करों  और  कालाबाजारियों  द्वारा  देश  में  एक  समानान््तर  अथंव्यवस्था  चलाई  जा  रही  है  ।

 इसलिए  इस  वर्ग  के  साथ  बड़ी  सश्ती  से  निपटने  की  आवश्यकता  मैं  अपने  पिछले  क्यता  से  सहमत

 हूं  कि  स्थिति  को  अ।बश्यकता  को  देखते  हुए  इस  अधिनियम  के  उपबन्ध  कमजोर  इसके  साथ  बड़ी
 निमंप्तता  से  निपटे  जाने-की  जरूरत  वस्त्र  और  नशीले  पदार्थों  के  रूप  में  इस  देश  में  प्रतिवर्ष
 लगभग  1300  करोड़  रुपए  मूल्य  की  वस्तुओं  की  तस्करी  होती  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  विदेशी
 बेंकों  में  काफी  धन  जमा  कराया  गया  यदि  धन  भारत  से  इस  प्रकार  जाता  है  तो  क्या  हम  विदेशी

 मुद्रा  संरक्षण  की  बात  कर  सकते  हैं  ।  अन्धकार  में  एक  आशा  की  किरण  भारतीय
 रिजवं  बेंक  के  डिप्टी  गवर्नर  को  स्विटजरलेंड  मेजा  गया  था  और  वापस  आकर  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट

 दी  हाल  ही  में  वित्त  मन्त्री  श्री  तिवारी  ने  समा  पटल  पर  एक  वक्तव्य  दिया  कि  काले  धन  का  पता

 लगाने  के  लिए  स्विस  सरकार  के  साथ  सीधे  सम्पक  किए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  इसलिए
 काले  धन  का  पता  लगाने  और  इन  अपराधियों  के  साथ  कड़ाई  से  निपटने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए
 जा  रहे

 जहां  तक  काले  धन  का  सम्बन्ध  मैं  तस्करी  विरोधी  गतिविधियों  को  तेज  करने  के  लिए
 घरकार  और  वित्त  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  ।  वास्तव  प्रतिदिन  जब  हम  अखबार  खोलते  हैं  तो  हमें

 नशीले  पदार्थों  आदि  के  पकड़े  जाने  के  समाचारों  का  पता  चलता  वित्त  मंत्रालय  के

 प्रवतंक  निदेशालय  द्वारा  राताਂ  और  बर्मा  बाजार  नामक  दो  बड़  अभियान

 खलाए  गए  जिनके  अच्छे  परिणाम  निकले

 मैं.कुछ  आंकड़े  भी  देमा  1985  में  196  करोड़  रुपये  मूल्य  के  माल  पकड़े  गए

 4986  में  यह  बढ़कर  217  करोड़  रुपये  हो  गए  |  फिर  1985  में  973  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया

 गया  जबकि  1986  में  यह  संख्या  1078

 बरूसके  अतिरिक्त  पद्चिचमी  तट  पर  107.78  करोड़  रुपये  का  माल  पकड़ा  गया
 पूरवतट  में

 मूल्य  43.49  करोड़  रुपये  का  इसीलिए  उन्होंने  पश्चिमी  तटों  को  अ्षेत्रਂ  क॑

 प्रस्िभाषा  के  भम्मीन  ठीक  ही  रखा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  को  सुझाव  दूंगा  कि अब  समय  आ  गया  है  जब  उन्हें  पूरे  देश  को  *एक

 जैसा  मानना  वे  पृ्वश्रटऔर  पश्चिम  तट  या  तटोप  सज्य  ओर  गेर  तटीय  खज्य  के  बीच
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 क्री  बल्लभ  पाणिग्रही ]

 अन्तर  क्यों  करते  हैं  जब  कि  हमारा  अनुभव  बिल्कुल  भिन्न  तस्करी  तो  तस्करी  ही  देश  के

 किसी  भी  स्थान  में  किये  जाने  वाले  अपराध  समान  रूप  से  एक  अपराध  तस्करी  का  विशेष

 रूप  सें  दवाइयों  की  तस्करी  का  माग॑  अफगानिस्तान  से  पाकिस्तान-अमृतसर-दिल्ली-उत्तर  प्रदेश-मध्य

 प्रदेश-बम्बई-कोचीन  आदि  हैं  और  दक्षिण-पूर्व  एशिया  से  यह  बर्मा-नेपाल-बिहार-दिल्ली-कलकत्ता  आदि

 इस  प्रयोजन  के  लिए  पूरे  देश  को  संवेदनशील  समझना  चाहिए  और  तस्करी  में  सम्बद्ध  लोगों  को '
 समान  सजा  होनी  भारत  से  दवाइयों  के  लिए  लेन-देन  का  मुख्य  अड्डा  गोल्डन  ट्रेंगलਂ  एक
 बड़ा  आवाजाही  केन्द्र  बनता  जा  रहा  हमारे  देश  में  दवाइयां  केवल  पाकिस्तान  से  नहीं  आती  बल्कि

 जैषाल  और  श्रीलंका  से  भी  आती  पश्चिमी  क्षेत्र  मे ंअधिक  आतंकवाद  का  धन्धा  करने  वालों  के
 जरिये  पता  चल  जायेगा-यह  महत्वपूर्ण  दो  घटनाएं  साथ-साथ  घटित  होती  मालूम  दे  रही
 झारत  में  आंतरिक  अस्थिरता  और  आतंकवाद  के  लिए  दवाइयों  का  हस्तेमाल  ।  वास्तव  भें  आतंकवाद
 को  भऔौषध  व्यापार  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  यह  व्यापार  बहुत  खतरनाक  है  कुछ  तस्करी  की

 जांच  में  कार्यरत  पुलिस  तथा  सुरक्षाकर्मियों  की  तस्करों  के  साथ  सांठ-गांठ  भी  है  ।

 हाल  ही  एक  समाचार  दिल्ली  में  एक  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  श्री  सुभाष  वासन  को

 कुख्यात  हशीश  तस्करों  के  साथ  कथित  रूप  से  सम्बद्ध  होने  क ेकारण  नौकरी  से  बर्खास्त  कर  दिया  ।

 यह  मजिस्ट्रेट  हैं  तो  पुलिस  और  सीमाशुल्क  लोगों  के  बारे  में  क्या  कहा  जाये  ।  इस  पर  कठोर
 रूप  से  नियंत्रण  करने  की  आवश्यकता  इसके  लिए  कठोर  उपाय  किये  जाने

 मैं  अब  यहां  रखे  गये  उहं  ध्यो ंऔर  कारणों  के  विवरण  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पकड़े  गये  तिषिद्ध  पदार्थों  के  आंकड़ों  के
 त्मक  विष्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  तस्करी  की  समस्या  किसी  तरह  से  कम  नहीं
 हुई  ऐसी  स्थिति  में  आप  कठोर  कायंवाही  क्यों  नहीं  कर  रहै  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार
 को  अनुरोध  कहूंगा  ।  श्रीमत  इस  गम्भीर  खतरे  पर

 गहराई  से  विचार  किया  तस्कर  हमारी
 अर्थव्यवस्था  को  खतरा  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  हमें  उनके  शिकंज  से  छुटकारा  पाना  है  ।  हमें  जितनी  जल्दी
 सम्भव  हो  सके  देदा  में  इस  समानान््तर  अर्थव्यवस्था  के  प्रभाव  से  मुक्त  होना  इसलिए  मैं  मम्त्री  जी
 से  इस  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करने  और  सदन  के  समक्ष  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  का  अनुरोध
 करूंगा  ।

 श्री  के०  आर०  नटराजन  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  ओर  से  और  अपनी  पार्टी
 अखिल  भारतीय  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम  की  ओर  से  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण
 विधियां  1987  का  समर्थन  करता  तस्करी  की  पूर्णतया  निन्दा  करनी  चाहिए
 और  इसे  समाप्त  करने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दो  राय  नहीं
 हो  सकती  ।

 लेकिन  देखा  गया  है  कि  कुख्यात  तस्कर  तो  बचकर  साफ  निकल  जाता  है  उनके  नौकरों  और
 संवाहकों  को  नजरबन्द  कर  लिया  जाता  है  और  उन्हें  सजा  दी  जाती  है  ।  कुख्यात  अपराधियों  और
 तस्करों  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  शक्तिशाली  एजेन्सियां  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  बचकर  निकलने  नहीं
 जाने  वेना  उन्हें  नजरबन्द  किया  जाना  चाहिए  तथा  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 निवारक  नजरबम्दी  विधि  नियम  के  प्रतिक्रल  ब्रिटिधाकाल  में  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  उसकी
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 त्संगा  की  गई  थी  ।  लेकिन  कुछ  परिस्थितियों  के  अधीन  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  और  इसे  तस्करों
 पर  लगाया  जाना  यहां  अगर  निवारक  नजरबन्दी  लागू  नहों  की  जाती  ती  नियमित  ग्रप्तचर
 एजेन्सियां  अपराधियों  को  न्यायालय  के  समक्ष  सजा  दिलाने  के  लिए  अपेक्षित  साक्ष्य  नहीं  ले  सकती  ।

 इस  संशोधित  विधेयक  में  संवेदनशील  क्षेत्र  को  परिभाषित  किया  गया  भारत-नेपाल  जैसे
 क्षेत्र  भारत-पाकिस्तान  क्षेत्र  और  भारत-तिब्बत  क्षेत्र  और  कुछ  भन्य  क्षेत्र  भी  इस  स्पष्टीकरण  में  शामिल
 किये  जाने  चाहिए  ।

 फिर  भी  यह  एक  बहुत  अच्छा  संशोधन  है  और  इसे  वास्तविक  तस्करों  के  विरुद्ध  ही  प्रयोग
 किया  जाता  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक्र  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 को  यू०  एच०  पटेल  :  उपाध्यक्ष  मैं  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी
 संशोधन  विधेयक  का  हादिकर  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  जो  तस्करी  दिनों  दिन  बढ़ती  जा  रही  है  यह
 देश  के  अथं  तंत्र  को  बरबाद  कर  रही  है|  तस्करी  रोकने  के  लिए  यह  जो  संशोधन  विधेयग  लाया  गया

 अगर  इससे  भी  बड़ा  संशोधन  विधेयक्र  लाया  जाता  तो  यह  देश  के  लिए  बहुव  लाभकारी  सिद्ध
 होता  ।

 तस्करी  रोकने  के  लिए  जो  अधिकारी  ईमानदारी  से  काम  करते  हैं  उन्हें  बहुत  अधिक  सम्मान
 दिया  जाना  चाहिए  |  इसके  साथ  ही  जिन-जिन  इलाकों  में  यह  तस्करी  बहुत  अधिक  होती  है  वहां  पर

 बड़  और  अच्छे  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  और  इन  अधिकारियों  को  आधुनिक
 साधन  भी  मुहैया  कराये  जाने  चाहिए  ।

 मेरा  एक  निवेदन  यह  भी  है  कि  जो  तस्करी  करते  हुए  पकड्ट  सारा  माल  जब्त  कर

 लेना  चाहिए  और  जो  ज्यादा  गृनाहगार  हों  उन  पर  गोली  से  प्रहार  करना  चाहिए  क्योंकि  यह  देश  के

 बहुत  बड़  दुश्मन  हैं  और  देश  के  अर्थ  तंत्र  को  बरबाद  कर  रहे  तस्करी  रोकने  के  लिए  ऐसे  कड़े
 कानून  का  प्रावधान  होना  चाहिए  जो  कि  तस्करी  करने  वाले  दूसरे  लोगों  को सबक  सिखा  सके  ।

 इन्हीं  दाब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता

 12.59  म०  प् ०

 तत्पक्चात्  लोक  सभा  मध्यान्हू  भोजन  के  लिए  2  बज  म०  प्०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.14  भ०  प०

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  चोवह  मिनट  स०  प०  पर

 समेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  तस्करी  निवारण

 विधेयक  1987

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ।
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 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  यह  विधेयक  बहुत  व्यापक  नहीं  अधिनियम

 में  पहले  से  ही  व्यक्ति  को  दो  वर्ष  तक  नजरबन्द  रखने  कः  उपबन्ध  है  और  यह  संशोधन  इस

 अवधि  को  आगे  तीन  वर्ष  तक  बढ़ाने  के  लिए  इस  घारा  के  उपबन्धों  को  जारी  रखने  के  लिए  लाया

 गया  है  ।  यह  बाद में  भी  किया  जा  सकता

 यहां  पर  उद्देश्यों  और  कारणों  का  विवरण  बहुत  रुचिकर  उदं श्यों  और  कारणों  का  यह

 बिबरण  वास्तव  में  शंकाओं  का  एक  दपंण  है  जिस  पर  यह  सरकार  इस  समय  विचार  कर  रही  है  ।  मैंने

 सरकार  की  ओर  से  कभी  ऐसा  विवरण  नहीं  देखा  सरकार  द्वारा  इसकी  अवधि  बढ़ाने  का  कारण

 यह  दिया  गया  है  कि  तीन  वर्षों  के  दोरान  उपरोक्त  अत्यधिक  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  निषिद्ध  माल

 पकड़ने  सम्बन्धी  के  तुलनात्मक  विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  इन  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  तथ्करीਂ

 मेंਂ  किसी  प्रकार  से  कमी  नहीं  आई  है  ।  कृपया  इन  शब्दों  पर  ध्यान  दें  भी  प्रकार  से  ।”  लेकिन

 उद्ददयों  और  कारणों  के  अगले  ही  वाक्य  में  यह  कहा  गया  है  तथापि  इस  धारा  के  तद॒त  दो  वर्षों  की

 नणजरबंदी  लम्बी  अवधि  का  तस्करों  पर  बहुत  अधिक  प्रभाव  पड़ा  है  और  यह  प्रावधान  अत्यधिक

 संबदनसील  क्षेत्रों  में  तस्करी  गतिविधियों  को  रोकने  में  बहुत  सहायक  सिद्ध  हुआ  क्या  आपने  कभी

 ऐसी  शंका  देखी  है  पहले  यह  कहा  गया  है  कि  पहले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तस्करी  कम  नहीं  हुई  है  और

 अगले ही  वाक्य  में  कहा  गया  है  कि  इस  उपबन्ध  का  प्रभावशाली  ढंग  से  उपयोग  किया  गया  है  |  जेसा  कि

 अैंमे  मश्ी  कहा  वास्तव  में  यह  एक  छांका  का  दपंण  है  जिस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  और

 दशके  अन्तगंस  सभी  प्रफार  को  हेरा-फरी  हो  रही  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहुंगी  कि  1974  में  लाए  गए  अधिनियम  को  वास्तव  में  क्या  सफलता

 प्राप्त  हुई  है  ।  न  केवल  तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई  बल्कि  बड़े-बड़े  तस्करों  को  भी  यदा

 कदा  ही  पकड़ा  गया  है  ।  इस  अधिनियम  को  दस  वर्ष  से  पहले  बहुत  उत्साह  से  लाया  गया

 लेकिन  कया  मंत्री  महोदय  कम  से  कम  कुछ  तस्कर  सरगनों  के  नाम  बता  सकते  जो  इस
 नियम  के  कारण  गिरफ्तार  किए  गग  थे  क्या  ऐसी  ही  स्थिति  है  कि  सरकार  या  प्रशासन  नहीं  जामता
 कि  तस्करी  में  सरगने  व्यक्ति  कौन  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जो  मुझसे  पहले  बोले  थे  ने  ऐसी  बहुत
 सी  घटनाओं  का  उल्लेख  किया  है  मेरे  पास  उन्हें  दोहराने  का  समय  नहीं  लेकिन  क्या  श्राप  हमें

 संहुष्ट  कर  सकते'हैं  कि  तस्कर  गतिविधियां  समाप्त  करने  में  इस  अधितियम  ने  सहायता  की  है  मेरी
 राय  में  यह  बिल्कुल  सहायक  नहीं  मैंने  अपने  मानननीय  मित्र  श्री  अमलदत्त  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं
 जिन्होंने  कहा  है  इस  प्रकार  की  निवारक  नजरबंदी  से  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  तंत्र  भी  बहुत  कम
 प्रभावी  सिद्ध  हो  रहे।हैं  ओर  इसको-सक्तियता  कम  हुई  प्रशासनिक  तंत्र  सत्ताधारी  लोगों  तस्करी

 गिरोह  और  चुनाव  के  लिए  धन  इकठ्ठा  करने  वाले  गिरोह  के  बीच  सुदृढ़  तथा  अच्छा  सम्पर्क  स्थापित

 हो  चुका  है  ।  इसलिए  इसका  दो  वर्ष  की  अवधि  बढ़ाने  से  कुछ  नहीं  होगा  वास्तव  में  इससे  तस्कर

 विधियां  नहीं  रूकेंगी  बहुत  से  कानून  हैं  जो  पहले  ही  विद्यमान  है  ।  उन  कानूनों  के  तहत  लोगों  को  पकड़ने
 से  आपको  कौन  रोकता  आप  तस्करों  के  सरगनों  को  पकड़ने  का  कोई  गंभीर  प्रयास  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 आप  केवल  उन  लोगों  को  पकड़ते  जिनके  पास-इस  समय  कुछ  निषिद्ध  माल  होता  यदि  वे  रंगे

 हाथों  पकड़े  जाते  है  अप  उन्हें  पकड़  लेते  साधारण  कानूनों  के  तहत  आप  उन्हें  सजा  दे
 सकते  हैं  ।

 आपने  कहा  है  कि  यह  तस्करी  गतिविधियों  से  संलग्न  बड़े-बड  तस्करों  को  पकड़गा
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 ऐसा  आपने  कभी  नहीं  किया  इस  का  इरादा  कोई  लाभदायक  सिद्ध  नहीं  हुआ  है॥
 तस्करी  गतिविधियों  से  भी  प्रमाणित  हुआ  हैं  कि  यह  उचित  नहीं

 हम  सबको  वास्तव  में  तस्करी  गतिविधियों  के  बारे  में  चिन्ता  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी

 हमारी  युवा  पीढ़ी  को  लुभातो  हम  इससे  बहुत  चितित  हैं  |  हमने  यह  भी  सुनिश्चित  है.कि
 इस  प्रकार  का  विधेयक--निवारद  नजरबंदी  या  कुछ  ऐसी  बात  से  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।

 इस  निवारक  नजरबंदी  अधिनियम  के  अतिरिक्त  आपके  पास  काफी  कानूनी  उपबन्ध  यदि

 आप  अपना  संबंध  तस्करी  दुनिया  से  तोड़  दं और  असलियत  में  तस्करों  के  सरगनों  को  आप  उन्हें
 अपने  विभिन्न  कानूनों  के अधीन  कठोर  कारावास  दे  सकते  अभी  श्री  राजहंस  द्वारा  यह  ठीक  कहा
 गया  इसके  लिए  हमें  इम  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  गतिविधियों  संबंधी
 नियम  की  आवश्यकता  नहों  है  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  अधिनियम  के  विस्तार  के  लिए  स्थिति  न्याथसंगत  है  ।  सिद्धांततः
 मैं  इस  निवारक  नजरबंदी  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  इसके  लिए  मुझे  खेद  इन
 विधियों  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  इसके  उन्मूलन  के  लिए--लेकिन  तस्करी  गतिविधियों  को
 समाप्त  करने  के  लिए  आपको  अन्य  तरीके  अपनाने  होंगे  भौर  आपको  केवल  तस्करों  को  प्रकढ़मे  के

 लिए  नहीं  अपितु  तस्करों  के  सरगनों  को  पकड़ने  में  और  अधिक  कृत  संकल्प  बनना  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  मुझे  खेद  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 क्षुमारी  समता  बनर्जी  :  आप  कृपया  मुझे  दो  मिनट  बोलने  के  लिए  अनुमति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपका  नाम  नहीं  मिला  है  ।  आप  कृपया  बैठ  जाइये  ।

 कम्तारी  समता  बनर्जो  :  आप  कृपया  मुझे  बोलने  के  लिये  कुछ  मिनट  दीजिए  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शीला  :  ठीक  आप  उन्हें  कुछ  मिनट
 दे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  कुमारी  ममता  बनर्जी  ।

 कमारी  मतता  बनर्जो  :  पुजारी  जी  जो  यह  कंजवेंशन  आफ  फारन  एक्सचेंज

 एण्ड  प्रिवेशन  आफ  स्मगलिंग  एक्टीविटीज  बिल  लाये  इसको  मैं  ह्वार्टटली  सपोर्ट  करती

 हूं  ।  आज  देश  में  स्मगलिग  चल  रहा  देश  में  ब्लेक  मनी  भी  जमा  हो  रही  उसको  रोकने  के  लिये

 यह  बिल  बहुत  जरूरी  यह  तो  है  कि  टोप  में  स्मगलिंग  एक्टीविटीज  को  रोकने  के  लिये  कानून  क्ता

 यह  कानून  भी  आप  लाए  बात  यह  है  कि  हम  कानून  को  ठीक  तरह  से  समभ  नहीं  रहे

 जो  लोग  ब्लैक  मनी  जमा  करता  जो  लोग  स्मगलिग  करते  वे  लोग  गवनेमेंट  को  भी  टरवुल

 में  डाल  सकता  वे  लोग  इतने  पावरफुल  हो  गये  हैं  कि  वे  लोग  पंरेलल  गवनंमेंट  भी  चला  सकते

 ये  लोग  बहुत  पावरफुल  हो  गये  हैं  ।

 आपने  इसमें  गुजरात  ,  दीप  का  नाम  रखा  है  लेकिन

 इसमें  इन्डो  बंगला  देश  इन्डो  पाकिस्तान  इन्डो  नेपाल  वा्डर  का  नाम  नहीं  रखा  इन
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 ले

 ममता

 बार्डरस  से  भी  बहुत  स्मगलिग  हो  कर  देश  में  गृडत  आ  रहा  इसको  हम  कंसे  चक्र  आप  इसको

 हमें  देखना  चाहिए  ।  कानून  तो  है  लेकिन  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  कानून  कितने  हृद
 लक  काम  कर  सकता  है|  गवर्नमेंट  के  पास  क्रोफपोशा  फेरा  का  कानून  इनकम  टेक्स  इवेड्स  के
 लिए  भी  गवर्नमेंट  के  पास  कानून  लेकिन  खाली  कानूनों  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  हम  लोगों  को  भी
 देश  की  भलाई  के  लिए  स्मगलिंग  गुड्स  को  रोकने  के  लिए  गवनेमेंट  को  मदद  करनी

 देश  की  भलाई  के  लिए  स्मगलिग  गुड्स  पर  कंट्रोल  करने  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया  एक
 बात  और  है  कि  कस्टम  आफिससं  ओर  स्मगलसं  के  बीच  अच्छे  रिलेसंस  मैं  यह  नहीं  कहती  कि  सारे
 कक्टठम  आफिसस  इमानदार  हैं  या  सारे  कस्टम  अफिसस  बेईमान  लेकिन  यह  भी  धुना  गया  है  कि  जो
 अनएप्लायड  यूथ  बढ़  रहा  फ्रास्ट्रेटेड  हो  रहा  उसके  ऊपर  एक  चक्कर  चलाया  जा  रहा  उनको

 सिंगापुर  आदि  देशों  में  फी  बोडिग  और  लाजिग  देकर  आने  के  समय  थोड़ा  सा  स्ममलिग  गुड्स
 ले  जाने  के  लिए  कहा  जाता  है  और  यहां  पर  कस्टम  आफिसस॑ं  को  घूंस  देकर  वह्  सारा  माल  छुडबा
 लिया  जाता  है  |

 सभी  सीमा-शुल्क  अधिकारी  बेहमान  नहीं  हैं  और  सभी  सीमा-शुल्क  अधिकारी  इमानदार  भी

 नहीं  हैं  ।

 मैं  यह  कहता  चाहती  हूं  कि
 जो  आनेस्ट  कस्टम  आफिससं  हैं  उनको  रेवार्ड  मिलना  चाहिए

 और  जो  डिसआनेस्ट  कस्टम  आफिससं  हैं  उनको  पनिशमेंट  मिलता  चाहिए  |  लेकिन  आज  बेंकिंग  सेक्टर
 में  जिस  तरह  से  हम  देख  रहे  हैं  कि अच्छा  काम  जो  लोग  करते  चोरी  पकड़ते  उनको  पनिशमेंट
 मिलता  रेवार्ड  नहीं  मिलता  |  काफी  पोलीटिक्ल  एन्वाल्वमेंट  हो  गया  आपको  मालूम  इसलिए
 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  जो  कस्टम  आफिस  आनेस्टली  काम  करते  उनको  दसेंटिव  मिलना
 रेबार्ड  मिलना  चाहिए  ।  देश  में  जो  चंकपोस्ट  उनको  भी  बढ़ाना  चेकपोस्ट  पर  तैनात  कस्टम
 आफिससे  और  एडमिनिस्ट्रेटिव  आफिससे  के  संबंध  भी  इस  तरह  काम  करने  वालों  के  साथ  अच्छे  रहते

 इसलिए  मैं  इस  बिल  का  तो  सपोर्ट  करती  हूं  आप  ज्यादा  से  ज्यादा  कानन  बनाना  काफी  नहीं
 अविष्य  में  देश  की  भलाई  के  देश  की  उन्नति  के  लिए  इसका  ह  प्लीमेंटेशन  जरूरी  उस  तरफ
 भी  ध्यान  देना

 ]
 विस  सभ्जालय  में  राज्य  मन््तरी  जनाईन  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बाद-विवाद  में

 भाग  लेने  और  बहुत  ही  रचनात्मक  सुझाव  देने
 के  लिए  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  ।  कुछ  माननीय

 सदस्यों  विशेषकर  श्री  डा०  राजहुंस  श्री  तम्पन  श्री  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  और
 कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  बहुत  अच्छे  ओर  रचनात्मक  सुझाव  दिए  इसके  साथ-साथ  कुछ  माननीय
 सदस्यों  ने  इस  उपाय  की  आलोचना  भी  की

 यह  सरकार  का  मामला  नहीं  है  कि  सरकार  इस  देश  में  तस्करी  गतिविधियों  को  पूर्णतया  समाप्त
 करने

 में योग्य थी । जो बात यहां कही गई वह यह है कि हमें बहुत ही दृढ़ निश्चयी होना चाहिए 248
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 और  सख्त  कायेवाही  करनी  तस्करों  और  आधिक  अपराधिणों  द्वारा  इस  |
 देश  में  एक  समानांतर  अर्थव्यवस्था  चलाई  जा  रही  है  और  वे  अत्यन्त  शक्तिशाली  हो  गये  इसलिये
 हमें  विशेषकर  सरगनों  के  लिलाफ  जो  इन  चोरी-छिपी  गतिविधियों  के  लिये  जिम्मेदार  ही
 करनी  होगी  ।  मैं  यहां  माननीय  सदस्यों  से  पूर्णतः  सहमत  हूँ  कि  हमें  सख्त  कायंवाही  करनी  होगी  ।  क्या
 सरकार  इसे  करने  में  योग्य  और  क्या  यह  उपाय  हन  तस्करों  विधाषकर  इन  सरगनों  के  विरुद्ध  सख्त
 कार्यंबाही  करने  में  अधिकारियों  की  मदद  यह  प्रषन

 यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  पूर्णतया  असफल  हो  गई  क्या  तथ्य  इस  तक॑  को  मजबूत  करते
 वा  क्या  यह  उपाय  इसके  प्रयोजन  को  पूरा  करने  जा  रहा  यही  हमें  देखना  होगा  ।  वर्ष  1984  में

 2345  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ओर  3065  व्यक्ति  वर्ष  1985  में  गिरफ्तर  किये  गये
 वर्ष  1987  में  जून  तक  हम  1212  व्यक्ति  गिरफ्तार  कर  वर्ष  1985  में  2141  व्यत्ितयों  कर
 मुकदमा  चला  ।  वर्ष  1986  में  2587  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चला  और  जून  1987  तक  1483  व्यक्तियों
 पर  मुकदमा  चलाया  गया  था|

 वर्ष  1985  805  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  वर्ष  1986  में  871  व्यक्तियों  कौ
 दोषी  ठहराया  गया  और  वर्ष  1987  में  जून  तक  457  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया

 वर्ष  1985  में  व्यक्तियों  को  नजरबंद  किया  वर्ष  1986  में  812  व्यक्तियों  को  नजरबंद
 किया  गया  और  जून  1987  तक  44  व्यक्तियों  को  नजरबंद  किया  गया  ।

 अन्य  मुद्दा  यह  उठाया  गया  कि  कया  बड़े  आदमियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनके  विरुद्ध
 कार्यवःही  की  विपक्षी  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  तक  दिया  गया  वह  यह  है  कि  हम  केवल
 छोटे  व्यक्तियों  को  ही  पकड़  सके  वर्ष  1983  में  प्रत्येक  जब्ती  का  औसतन  मूल्य  13951  रुपये

 अब  यह  49695  रुपये  तक  चला  गया  ।  जो  कुछ  हमने  कहा  इसके  पीछे  कुछ  कारण

 जहां  तक  इन  तकों  का  संबंध  हमने  बड़े  तस्करों  के  विरुद्ध  की  सभी  के  नाम  वहां

 नहीं  मैं  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  माननीय  सदस्यों  को  ये  नाम  प्रस्तुत  करूंगा  क्योंकि  यह
 एक  लम्बी  सूची  है  और  यह  ऐसा  मामला  नहीं  है  कि  हमने  केवल  छोटे  व्यक्तियों  को  ही  पकड़ा  है  ।  यह
 आपकी  इच्छा  है  और  सरकार  की  भी  इच्छा  है  कि  हमें  बढ़े  व्यक्तियों  को  अवद्य  पकड़ना  चाहिए  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  भोर  श्री  अमलदत्त  ने  एक  तक  यह  दिया  है  कि  हमें  बड़  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सख्त

 कार्यवाही  करनी  ओर  उनके  विरुद्ध  तुरन्त  कायंवाही  करनी  इस  समय  विदेशी  मुद्रा
 संरक्षण  ओर  तस्करी  निवारण  गतिविधियों  अधिनियम  के  अधीन  उन  वड़े  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 बाही  करने  हेतु  एक  उपाय  है  जो  इन  तस्करी  मतिविधियों  के  पीछे  होते  हैं  और  जो  कानून  की  गिरफ्त

 से  बचने  का  प्रयास  कर  रहे  है  ओर  वे  कोई  सम्परू  नहीं  प्रदर्शित  करते  इन  व्यक्तियों  को  अपराधी

 सिद्ध  करने  के  लिए  हमें  कांयंवाही  करनी  कभी-कभी  ये  बड़  तस्कर  ऐसा  व्यवहार  करते  हैं  और

 यह  सुनिद्िच्चत  करते  हैं  कि  मुकदमा  विफल  हो  जाते  हैं  और  यहां  तक  कि  वे  साक्षियों  को  जीतने  का

 प्रयास  करते  तुरन्त  कार्यवाही  करने  के  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए

 हमें  सामान्य  कानून  का  इन्तजार  नहीं  करना  इस  धारणा  में  नहीं  रहना  चाहिये  कि  सामान्य

 कानून  के  अन्तर्गत  की  जाने  वाली  काय्यंवाही  को  रोकने  के  लिए  यह  एक  कार्यवाही  लेकिन  सामान्य

 कानून  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  करने  को  हम  निवारक  के  रूप  में  तस्करी  गतिविधियों  को

 रोकने  हेतु  भी  इस  कामून  के  अन्तगंत  कार्यवाही  कर  रहे

 249
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 जनाद॑न  पुजारी  ]
 माननीथ  सदस्थों  ने  उल्लेख  किया  कि  हसमें  कुछ  खाधभियां  हैं  ओर  हमें  इनਂ  सस््क रो  के  विरुद्ध

 सख्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  हमने  राज्य  सरकारों  को  अधिकार  दिये  हैं  ।  हे

 माननीय  सदस्य  श्री  अमल  दत्त  और  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  कि

 बड़े  व्यक्ति  नहीं  पकड़े  जाते  तथा  इस  पद्धति  प्रक्रिया  में  खामियां  मैं  उनको  यह  सुझाव  देना

 चाहूंगा  कि  उनकी  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  बड़  व्यवितयों  को  नजरबन्द  क्यों  नहीं  कर  सकती  ?  आप

 इन  तस्करों  को  नजरबन्द  कर  सक्ते  हैं  केबल  रहा  हूं  ।  मैं  इस  पर  आऊछ  .  यवि-भञाप  चाहते

 हैं  तो  आप  कार्यवाही  कर  सकते  यदि  आप  महसूसा  करते  हैं  कि  केन्द्रीय  सइकार  प्रभावदाली

 नहीं  है  तो  हम  आपको  कार्यवाही  करने  से  नहीं  रोक  रहे  हम  कहतेਂ  हैं  कि  हैं  है
 ओर  यदि  आप  यह  महसूस  करते  हैं  कि  कुछ  खाश्मियां  हैं  तोअपप  कार्यवाही  कर  सकते

 श्री  अमल  वत्त  :  लेकिन  यह  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  औऔर  तस्करी  निषारण
 गतिविधियां  अधिनियम  के  अस्तग्गंत

 *

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैंने  हस्तक्षेप  करने  की  मेरी  आदत  नहीं  मैं  आपका  अत्यन्त  सम्मान
 करता  हूं  और  आप  इस  महू  को  अन्त  में  उठा  सकते  हैं  ।

 मेरी  बात  बहुत  ही  साधारणः  यदि  आप  यह्-महसूस  करते  हैं  कि  तस्करों  करा  मुकाबला
 कर  सकते  और  वे  समाज  के  लिए  खशरा  यदि  अप  ऐसा  सोचते  हभने  आदइक्रो  मना  किया

 है  ।  आप  निश्चित  ही  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।

 एक  माननीय  श्री  तम्पन  थामस  ने  एक  मुद्दा  उठाया  मैं  इससे  ऊछेंने
 उल्लेख  किया  है  कि  हाल  ही  में  के  रल  सरकार  ने  कार्यवाही  को  है  ।  यहू  कैसे  लामू  अलग
 बात  है  ।  अभी  तक  मैं  प्रशांसा  करता  हूं  कि  यह  एक  अच्छी  बात  मैं  उनके  सुझाव  की  प्र्वंसा  करूंगा  ।
 जबकि  आप  यह  कहते  हैं  कि  आप  कार्यवाही  नहीं  करना  चाहते  फिर  भी  अन्य  लोग  कार्यवाही  कर  रहे

 हैं  ।  आप  बताना  नहीं  चाहते  ।  आप  कार्यवाही  क्यों  नहीं  चाहते  ।  आप  कायंव्राही  क्यों  नहीं  करते  ?

 आपको  कोन  रोकता  है  ?  आपकी  मंशा  बहुत  अच्छी  है  ।

 शो  अमल  बस  :  मैं  कोई  भी  बात  कहना  नहों  चाहता  ।

 ओर  जनाइन  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  आप  नहीं  चाहते  कोई  कार्यवाही  की

 जाये  ।  मैं  केवल  आपको  बताता  हूं  कि  कृपया  आलोचना  न  कीजिये  ।  आलोचना  करमा  आसान  हैਂ  लेकिन

 कार्यवाही  करना  कठिन  है  |  लेकिन  यहां  मैं  इस  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोच-क  रताਂ  हूं  कि-फदि

 आपको  पता  चलता  है  कि  भारत-वंभला  सीमा  क्षेत्र  में इस  तस्करी  गतिथिथि  को  रोकने  के  लिश  कार्य करता
 वाहियां  की  जानी  तो  मैं  पदिचमी-बंगाल  के  मुख्यमंत्री  से  मी  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  वह  इस  अखिनिप्रम

 का  हवाला  देते  हुये  कार्यवाही  उचित  कार्यंवाही  करके  हमें  इस  खतरे  का  अन्त  करता

 चाहिए  ।  मैं  श्री  अमल  दत्त  और  श्रीमती  गीता  से  अमुरोध  कर  रहा  हूं  ।
 ।

 झो  अमल  बस  :  आप  मुझे  बाद  में  बता  सकते  हैं  ।

 ऊगादेन  पुश्नारी  :  मैं  आपको  उत्तर  बाद  में  दूंगा  ॥  मामले  में  स्पष्ट  होना

 चाहिए  और

 अपने मस्तिष्क में बहुत होना चाहिए । हमें कोई संक्षय ठद्मी रखना चाहिए । हमें
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 यह  कहना  चाहिए  कि  देश  गम्भीर  तथा  उस  सभस्या  को  समाप्त  करने  के  माभले  में  सख्त
 कार्यवाही  करना  चाहता  इस  पक्ष  के  हमारे  माननीय  सदस्पों  ने  इसे  बहुत  ही  स्पष्ट  किया  हैं  कि
 सख्त  से  सबृत  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  यदि  इसकी  जरूरत  है  तो  आप  सदन  के  सम्मुख  कुछ  संशोधन
 रख  सकते  हम  इसका  समर्थन  करेंगे  ।  इस  पक्ष  से  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भी  इस  बात  को  रखा  |
 लेकिन  केवल  पदिचमी  बंगाल  के  दो  माननीय  सदस्यों  ने  हमारी  आलोचना  की  ।  जो  हमें  कहना
 उन्होंने  इसकी  आशीषना  की  ।  और  जब  हम यह  कहते  हैं  कि  आंकड़ों  में  पहले  से  ही  कुछ  बद्धि  हुई  है
 तो  वे  कहते  हैं  कि  यह  मुद्रास्फोति  के  कारण  हैं  ।

 हि

 स्रीम॑ति  गीता  मुखर्ओों  :  यह  सच  है  ।  यही  सच्चाई

 हरी  जनादंन  पुजारी  :  आप  जब  भी  कोई  ठोस  सुझाव  रखते  आपके  प्रति  अत्यधिक  सम्मान
 के  हम  इसे  स्वीकार  और  हम  इस  पर  कायंवाही  भी  यदि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ते

 कुछ  सुझाव  दिए  तो  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  हम  उन्हें  स्वीकार  करेंगे  ।  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि

 मैंने  महले  ही  अपने  विभाग  उन  पर  पुनविचार  करने  के  लिए  और  उन  सभी  सुझावों  पर  भी
 विज्ञार  करते  के  लिए  निर्देश  दे  दिए  हम  इस  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  की
 जांच-पड़ताल  करने  जा  रहे  हैं  भौर  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  संशोधन  भी  यह  हमारी  मंशा
 होनी  भाहिए  और  हरेक  की  मंशा  होनी  चाहिए  ।  मुख्य  लक्ष्य  इस  खतरे  को  का  है  और  हमें  इन
 शतिविधियों  को  खत्य  करना  है  ।

 श्री  असल  आपके  दिमाग  में  किस  प्रकार  के  तस्कर  हैं  ?

 क्रो  जनादंन  मैं  आपको  बताऊंगा  ।  जो  के  बारे  में  कुछ  लोगों  ने  बताया  कि

 कुछ  अधिकारी  इन  तस्करों  से  मिल  गये  हैं  और  उनमें  से  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  श्री  पाणिग्रही
 औरं  अन्य  माननीय  सदस्य  ने  विशेषकर  एक  बात  कि  जो  भी  कुशल  अधिकारी  उसे  पुरस्कार
 देता  चाहिये  और  जहां  तक  अ्रष्ट  अधिकारियों  का  संबंध  हमें  उनके  खिलाफ  सछत

 वांही  करनी  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्यों  के  फायदे  के  मैं  बता  सकता  हूं  कि  राज्य  और  सावंजनिक  उपक्रमों  के

 17  अधिकारियों  को  विदेक्षी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत

 नशरबन्द  किया  गया  था  और  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  ।5  अधिकारियों  को  भी

 मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत  नजरबन्द  किया  गया

 हमारे  मानमीथ  मन्त्री  श्री  पी०  चिंदाम्बरम  ने  भी  उन  लोगों  के  जिनकी  आय  उच्चके

 से  अधिक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  माध्यम  से  कार्यवाही  फी  है  ।  इस  मामले  में  भी  हम  अपने
 से  जी  नहीं  घ॒रा  रहे  हम  किसी  भी  व्यग्ति  को  माफ  नहीं  करेंगे  ।

 इसके  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताता  हूँ  कि  यदि  उनके  पास  कोई  सूचना  तो  वह
 आप  हमें  दे  हम  किसी  व्यक्ति  को  माफ  नहीं  करेंगे  और  इसके  बदले  में  हम  पकडष्ट  गए  घन

 का  20)  प्रतिश्षत  आपको  कोई  व्यक्ति  ठीक  सूचना  देता  है  और  पकड़े  गए  माल  की  कीमत
 _

 [0  करोड़  रुपये  तक  है'*ਂ

 घान  )

 भरी  अमल  वत्त  :  वह  संसद  सदस्यों  से  कह  रहे  हैं  कि  सरकार  को  सूचना  दें  ।
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 डपाध्यक्ष  सहोदय  :  वह  यह  कह  रहे  हैं  कि  किसी  व्यक्ति  के  पास  यवि  कोई  सूचना  है  तो  वह

 उन्हें  दे  सकता  है  ।

 शी  जमादन  पुजारी  :  मैंने  आपको  केवल  बताया  यदि  आप  पुरस्कार  नहीं  तो  हम

 नहीं  देंगे  ।

 श्री  ध्रसल  दस  :  आप  कहते  यदि  आप  कोई  सूचना  हमें  देंगे  तो  हम  आपको  20  प्रतिशत

 यह  है  ?

 श्री  जनादन  पुजारी  :  मैं  आपको  निश्चित  तौर  पर  बता  सकता  हूं  कि  बह  पुरस्कार  यह  एक

 कानून  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  पुरस्कार  स्वीकार  करता  है  अथवा  यह  सदस्य  पर  छोड़
 दिया  गया

 श्री  जनादन  पुजारी  :  दत्त  मैं  आपको  बताता  हूं  जब  हम  सदस्यों  की  कुछ  परिशब्धियां

 बढ़ाना  चाहते  तो  आप  कहते  हैं  कि  हमें  नहीं  प्रत्येक  सदस्य  उसको  ले  रहा  वदि

 ऐसी  बात  है  तो  इशसे  तो  देश  को  ही  लाभ  यदि  वे  क्छ,विद्वस्त  सूचना  दे  रहे  तो  उसके

 लिए  पुरस्कार  है  और  उसके  लिए  प्रक्रिया  भी  हमने  अधिकारियों  को  पुरस्कार  दिए  हैं  भौर  यहां
 कि  हमारे  वित्त  मंत्रियों  ने  कार्यक्रम  में  भाग  लिया  है  और  उन  अधिकारियों  को  जिन्होंने  अपना  कार्य

 अच्छी  प्रकार  किया  है  पुरस्कार  दिए  और  उनको  ये  पुरस्कार  नकद  दिए  गए  हैं  ।

 उन  माननीय  सदस्यों  से  केवल  एक  जिन्होंने  यह  कहा  है  कि  स्विस  बेंक  में  लगभग

 1300  करोड़  रुपये  की  घनराशि  जमा  मुझे  मालूम  नहीं  किसने  यह  सूचना  दी  है  ।  हमें  उस  पर  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  |  मैं  यह  बात  गत  महीनों  से  नियमित  रूप  से  सुनता  आ  रहा  कुछ  माननीय

 सदस्य  कुछ  मुह  उठा  रहे  हैं  और  यहां  तक  कि  मृतपूर्व॑  वित्त  मंत्री  भी  उनमें  शामिल  मैं  आपको

 चुनौती  दे  रहा  हूं  ।  श्री  अमल  दत्त  जी  यदि  आपके  पास  कोई  सूचना  है  तो  वह  आप  हमें  दीजिए  और

 यदि  हम  कोई  कार्यवाही  न  करें  तो आप  हमारी  आलोचना  कर  सकते  हैं  ।

 )

 श्री  जनादंस  पुजारी  :  विना  कोई  सूचना  दिए  आप  सरकार  की  आलोचना  न  करते  रहिए  ।

 यदि  आपके  पास  कोई  नाम  है  और  किसी  व्यक्ति  का  स्विस  बक  में  खाता  है  तो  कृपया  उसके  बारे  में

 हमें  हम  उस  पर  कायंवाही  केवल  सरकार  की  आलोचना  ही  न  करते  रहिए  ।  हम
 मामले  की  छानबीन  कर  रहे  मैं  आपको  15  दिन  का  समय  देता  इस  सदन  से  कोई  सबस्य

 जिपमें  हमारे  विपक्षी  जिसमें  विपक्षी  दलों  के  नेता  शामिल  हैं*  तथा  कोई  अम्य  व्यक्ति  सूचना  दे

 सकता  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोश्य  :  मैं  कार्यवाही  वत्तान्त  में  किसी  का  नाम  आने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 भी  तसन  थासस  :  आपको  विन  चड्डा  और  अजिताभ  के  नाम  दिए  गए

 SS ते  नननिनिनननीनीनिनाननननननन  नमन  नमन  नमन  न  नकनन-मनन  रननननभननत>त2तवत)तरो)ोपनननिोेे तओओ+  0
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 शो  जनादंन  पुजारी  :  श्री  तम्पन  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  मुझे  बहुत  से  गुसनाम  पत्र
 मिले  हैं  उससे  यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  विपक्षी  सदस्यों  के  जो  अब  यहां  उपस्थित  नहीों  वहां
 खाते  उन  गुमनाम  पन्नों  के  आधार  पर  क्या  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  सभी  लोग  भ्रष्ट  हैं  ?  इसके
 लिए  आप  उत्तरदायी  इसके  लिए  प्रथम  दृष्टया  मामला  होना  चाहिए'**  )

 ना

 झो  तम्पन  थामस  :  आप  इसकी  जांच  कीजिए  ।  हम  घुनोती  स्वीकार  करते  हैं  ।

 झो  जनादन  पुजारी  :  मैं  केवल  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  जो  भी  हम  राजनीतिक
 लोग  आज  आप  विपक्ष  में  कल  को  आप  मत्ता  में  आ  सकते  तो  हमें  देश  में  ऐसा  आलम  नहीं
 होने  देता  चाहिए  कि  सभी  राजनीतिक  लोग  अष्ट  है  ।  हमारे  यहां  माननीय  अनुभवी  सदस्य  है  ।  क्या
 उनके  लिए  कोई  कह  सकता  है  कि  यह  भ्रष्ट  है  !  यहां  और  एक  और  माननीय  सदस्य  क्या  उनके
 लिए  कोई  कह  सकता  है  कि  वह  अ्रष्ट  है  ?  हमें  सभी  लोगों  को  एक  जंसा  नहीं  समभना  चाहिए  ।
 मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  केवल  आलोचना  ही  न  करते  ऐसा  हम  केबल
 अपने  राजनीतिज्ञों  का और  अपनी  प्रणाली  का  महत्व  कम  कर  रहे  ऐसा  न  यदि  कोई
 दोषी  व्यक्ति  है  और  चाहे  कोई  भी  क्यों  न  हो  हमें  उसके  विरुद्ध  कायंवाही  करनी  हमें  उस
 बात  पर  दृढ़  रहना  बल्कि  हर  समय  यह  कहते  रहना  कि  1300  करोड़  रुपए  अथवा  5000

 करोड़  रुपए  वहां  जाता  हमें  एक  साथ  बेठकर  उसका  पता  लगाना  मैं  एक  और  अपील  कर

 रहा  आप  कृपया  संसदीय  समिति  में  शामिल  हो  जाइये'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  पहले  आप  उनको  अपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  उसके
 बाद  आप  जो  कहना  चाहते  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  असल  दख  :  क्या  उनको  दस  बात  का  पता  लगाने  का  कोई  अधिकार  है  कि  कोई  व्यक्ति
 विशेष  जैसे  का  स्विस  बेंकों  में  घन  जमा  है  ?  यदि  वह  ऐसा  कहते  तो  हम  उनको  नाम
 बता  सकते  लेकिन  उनको  यह  स्पष्ट  रूप  से  और  साफ-साफ  कहना  होगा  कि  उनको  इसका  पता
 लगाने  का  अधिकार  सरकार  की  स्थिति  इसके  बिल्कुल  विपरीत  यदि  सरकार  के  पास
 अधिकार  है  तो  उसको  यह  कहना  चाहिए  ।

 श्री  जनादंग  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  उपयुक्त  मुद्दा  उठाया  वह  वकील
 मैं  भी  इसी  व्यवसाय  से  सम्बद्ध  उन्होंने  कहा  है  कि  स्विस  बेकों  से  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए
 सरकार  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  वह  नाम  नहीं  देना  चाहते  ।  वह  सभा  के

 एक  जिम्मेदार  सदस्य  वह  कहते  हैं  कि यदि  अधिकार  है  ओर  पता  लगाने  का  कोई  तरीका  तों

 ऐसी  स्थिति  में  वह  सूचना  दे  सकते  हैं  यही  उनका  मामला  मैं  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।

 श्री  असल  दस  :  मैंने  कहा  था  कि  मैं  नाम  दूंगा  ।

 क्रो  जनादन  पुजारी  :  मैं  आपसे  पूरी  तरह  सहमत  स्थिति  क्या  है  ?  जहां  तक  सरकार

 का  भी  सम्बन्ध  सूचना  प्राप्त  करना  इतना  आशख्चान  नहीं  कोई  भो  स्विस  बेंकों  से  सूचना  प्राप्त

 करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 श्री  तम्पन  यामस  :  इसके  लिए  राजनीतिक  इच्छा  होनो

 झी  जनाबंन  पुजारी  :  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि इसके  लिए  राजनीतिक  इच्छा

 होनी  इसके  मुझे  और  सभी  को  एक  साथ  बंठता  चाहिए  ओर इस  बात  का-पता
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 जनादंन  प्रृजारो ]

 लगाना  चाहिए  कि  सूचना  किस  प्रकार  प्राप्त  कीजिए  |  सरकार  भी  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न
 कर  रही  इस  प्रयोजन  के  सरकोर  के  पास  भी  अधिकार  होना  क्योंकि  वहां
 गोपनीयता  कामून  लागू  इसलिए  वह  हमें  सूचना  नहीं  दे  रहे  इसलिए  यहां  हम  भी  कुछ  उपायों

 का  पता  लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  उस्त  नियम  की  बाधा  को  छत्म  किया  जाए
 भौर  गुप्त  खातों  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  की  उस  प्रयोजन  के  श्री  ममत्र  दत्त  जी  मैं  केवल
 आपके  एक  साथ  बठने  का  अनुरोध  कर  रहा  हूँ  ।  हमें  उस  समिति  में  सम्मिलित  होना  चाहिए  ।  आपको
 भी  उस  समिति  में  सम्मिलित  होना  चाहिए  ।  श्री  अमल  श्रीमती  गीता  प्रो०  मधु  दंडवते
 कोई  छोटे  व्यब्ित  नहीं  है  ।

 शी  अमल  दल  :  उसका  किस  प्रकार  पता  लगाया  जाएगा  ?  आपको  उस  तंत्र  का  पता  लगाना

 चाहिए  ।

 श्री  जनादेन  पुजारी  :  प्रधन  यही  है  कि  उसका  किस  प्रकार  पता  लगाया  इस  प्रहन  का
 उत्तर  संसदीय  समिति  देगी  ।  हमें  एक  साथ  बंठकर  उन  लोगों  के  नामों  का  पता  लगाना  है  चाहे
 वह  सत्ता  पक्ष  के  हैं  अथवा  विपक्ष  के  है  अथवा  किसी  भी  पक्ष  के  हों  और  फिर  उनके  विरुद्ध  कायंयाही
 करनी  मैं  आपसे  केवल  यही  अनुरोध  कर  रहा  हूँ  ।  हम  एक  साथ  बंठकर  कार्य  करना

 हमें  सभी  आर्थिक  अपराधियों  के  विरुद्ध  काय॑वाही  करनी  सरकार  किसी  व्यक्ति  को  माफ  महीं
 |  सरकार  इसके  लिए  वचनबद्ध  जहाँ  तक  आधिक  अपराधियों  का  सम्बन्ध  हम  किसी

 व्यक्ति  को  माफ  नहीं  प्रधानमंत्री  किसी  व्यक्ति  को  माफ  नहीं  करेंगे  चाहे  बह  पुजारी  सहित
 सक्ता  पक्ष  का  कोई  भी  व्यक्ति  क्यों  न  हो  ।  यदि  पुजारी  को  इसमें  शामिल  पाया  तो  हमारे
 माननीय  प्रधानमंत्री  उसको  भी  माफ  नहीं  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  यदि

 भ्रुजारी  भी  इसमें  सम्मिलित  पाया  जाता  है  तो  आपको  उसे  भी  माफ  न  इस  अनुरोध  के  साथ  मैं

 इस  वाद-विवाद  को  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 शी  अमल  दस  :  महोदय  जब  वह  फिल्म  अभिनेताओं  और  अभिनेत्रियों  को  लिखते  तो

 उसका  केवल  एक  व्यक्ति  उत्तर  देता  है  और  बहू  कहता  है  कि  उसका  सम्पूर्ण  क्च  *  द्वारा  दहन  किया

 गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इनके  नामों  का  उल्लेख  न  कीजिए  ।  मैं  इनको  कार्यवाही

 बुसान्त  में  सम्मिलित  करने  कीं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  प्रषन  यह  है  :

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ”  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ

 छंड  2  और  3

 #  कार्यबाही-वक्तान्त  में  सम्मिलित  महों  किया
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 19  1909  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निद्ारण  विधेमक  1997

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  कि  :  4,

 खंड  2  ओर  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 .  खंड 2  ओर  3  विधेयक में  जोड़  दिए गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 खंड  ],  अधिनियम  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  ।,  प्रधिनियम  सूत्र  और  विधेयक  का  तास

 विधेयक  सें  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  अब  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  किया

 श्री  जनावंग  पुजारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 १/के  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।”

 मैं  माननीय  सदस्य  का  उचित  आदर  करता  मैं  किसी  व्यक्ति  का  नाम  नहीं

 लेता  *'

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  मैं  नामों  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  करने  की  अनुमति  नहीं  दे

 सकता  |  मैं  यह  वात  पहले  ही  बता  चुका

 शी  जनादंन  पूजारी  :  यदि  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  प्रथम  दृष्टया  कोई  सबत  मिलता  चाहे

 वह  कोई  भी  तो  उस  व्यक्ति  के  बिदंद्ध  कार्यथाही  की  आएगी  और  किसी  को  भी  माफ

 नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अब  अगली  मद  पर  चर्चा  करेंगे--मद  संस्या  10  और  11  पर

 एक  साथ  चर्चा  की
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 राष्पैय  सुरक्षा  1987  के  मिरनुभोदन  के  10  1987

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 2.44  भ०  Go

 राष्ट्रीय  सुरक्षा
 1987  के  निरनुमोदन

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वस॒देव  भाचामं  नहीं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 नहीं  .
 *

 थी  प्रमल  दस  :  जी  मैं  यहां  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  चटर्जी  का  नाम  पुकारा  है  ।  मेरे  रूयाल  में  आपका  नाम  श्री  चटर्जी

 नहीं  आप  मन्त्रों  क ेनाम  बता  रहे  हैं  लेकिन  आप  स्वयं  अपना  नाम  मूल  रहे  मुझे मेरे  सामने

 अब  यह  समस्या  आ  रही  मैंने  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  का  नाम  पुकारा  है  और  आप  कह  रहे

 यहां  हूं  ।””  इसका  कया  अथं

 शी  जो  ०  एम०  बनातबाला  :  वह  अन्यों  के  नाम  बता  रहे  हैं  जबकि

 उनका  स्वयं  अपना  नाम  याद  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  ।  श्री  अमल  दत्त  ।  मेरे  विचार  से  यह  आपका

 नम  आप  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  ।

 क्षी  अलल  बस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  9  1987  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 1987  (1987  का  अध्यादेश  संख्या  3)  का  निरनुमोदन  करती  हूँ  ।”

 निवारक  नजरबन्दी  के  अन्य  सभी  मामलों  की  तरह  हम  सिद्धान्त  रूप  किसी  भी

 व्यक्ति  को  उसकी  स्वतंत्रता  से  इस  प्रकार  वंचित  करने  के  विरुद्ध  हैं  ।

 यह  लोकतांत्रिक  सिद्धांतों  के  अनुरूप  नहीं  है  मेरे  मित्र  श्री  चिदम्बरम्  जो  एक  विख्यात  वकील
 निदिचत  रूप  से  जानते  हैं  कि  लोकतंत्रिक  देश  और  विशेष  रूप  से  वे  जिनसे  हमने  प्रजातंत्र  का

 आदर्क  लिया  मिधारक  नजश्बन्दी  कानूनों  को  देय  दृष्टि  से  देखते  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान

 इ  गलेंड  में  जब  इस  प्रकार  का
 अधिनियम  पास  किया  तो  न्यायालय  में  इसे  चुनौती  दी  गई  यह

 दाउस  आफ  लाइ स  के  बहुमत  द्वारा  केवल  युद्ध  के  दौरान  बरकरार  रखा  गया  किन्तु  उसके  पश्चात

 नहीं  ।  किन्तु  उस  मामले  में  अल्पमत  का  जिसका  अन्य  रेशों  में  ओर  बाद  में  न्यायालयों  के
 न्यायाधीशों  द्वारा  समर्थन  किया  गया  विभिन्न  अवसरों  पर  उल्लेख  किया  गया  है  अर्थात  कि  युद्ध  क ेसमय
 भी  कानूस  की  उचित  प्रक्रिया  के  अनुसार  मुकदमा  चलाए  बिना  लोगों  को  उनकी  स्वतन्त्रता  से  वंचित

 256
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 गौर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 नहीं  किया  जा  भारत  में  ठीक  यही  हुआ  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  केवल  ढाई  वर्षों
 को  छोड़कर  जब  यहां  जनता  सरकार  थी'*****  )  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  भोह  !

 शो  अमल  बत्त  :  यह  सच  है  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  अब  आप  कांग्रेस  में  हैं  किन्तु  आप  हमेशा
 ही  कांग्रेस  में  नहीं  उस  समय  आप  भी  इस  कार्यवाही  के  विरुद्ध  थे  +  यह  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  का
 दुर्भाग्यपूर्ण  और  त्रासदी  पूर्ण  अन्त  है  जब  हमने  किसी  विचारधारा  या  अन्य  किसी  बात  के

 विदेशी  सरकार  के  हाथों  में  इस  प्रकार  की  ताकत  की  निदा  की  ।  उसके  पश्चात्  हमारी  सरकार  सत्ता  में
 आई  ।।  उन्होंने  तुरन्त  एक  कानून  बनाया  जिसके  द्वारा  लोगों  को  मुकदमा  चलाए  बिना  स्वतंत्रता  से  धंचित
 किया  जा  सकता  वास्तव  में  निवारक  नजरबन्दी  का  क्या  अर्थ  इसका  अर्थ  यह  है  कि
 या  अधिकारियों  द्वारा  ऐसे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  आरोप  लगाये  जाते  हैं  जितनी  उसकी  नजरबन्दी  में  दिल
 अस्पी  एक  बार  सही  प्रकार  से  आरोप  लगाये  जाने  पर  हो  सकता  है  कि  आरोप  सही  मे
 आरोप  लगामे  का  तरीका  कानून  के  अन्तगंत  कतिपय  सिद्धांतों  के अनुसार  होता  है  जंसे  कि  न्यायालयोँਂ
 द्वारा  व्याख्या  की  गई  केवल  हस  बात  का  ध्य।न  रखा  जाता  है  कि  आरोप  न्यायालयों  द्वारा  व्याश्या
 किए  गए  कानून  के  अनुसार  लगाये  जाते  तत्पर्चात  किसी  भी  व्यक्ति  को  अनिद्िचतकाल  के  लिए
 जैल  में  बन्द  किया  जा  सकता  यद्यपि  विधि  के  एक  निद्िचत  सीमा  ---  एक  वर्ष  या  दो  वर्ष  बिनिदिष्ट

 मैं  केवल  यही  जब  भी  सरकार  किसी  व्यक्ति  को  जेल  में  बन्द  चाहूती  तो  यही
 करती  जब  उसे  रिहा  किया  जाता  है  तो  उसे  तुरन्त  एक  और  आदेश  दिया  जाता  है  और  जेल  में  बन्द
 कर  दिया  जाता  ऐसे  भी  उदाहरण  हैं  जब  लोगों  को  एक  के  बाद  दूसरा  आदेश  तामील  करके  वर्षो
 तक  हृथतन्त्रता  से  वंचित  रखा  यह  तब  किया  जाता  है  जब  कोई  व्यक्ति  जेल  से  आ  रहा  होता  है
 था  वास्तव  में  जेल  से  बाहर  आ  जाता  है  तथा  थोड़े  समय  के  भीतर  रिहा  किया  जाने  वाला  होता
 बहू  इस  प्रकार  का  अधिनियम  है  जो  हमारे  यहां  बरसों  से  है  ।

 अब  प्रदन  अशांत  क्षेत्रों  के  बारे  में कतिपय  विशेष  उपबन्ध  करने  का  भशांत  क्षेत्रों  में  दोषी
 व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिये  पुलिस  द्वारा  क्या  किया  जा  रहा  जब  आप  किसी  व्यक्ति  को
 निवारक  नजरबन्दी  के  अन्तगंत  जेल  में  बन्द  करते  तो आप  क्या  कोई  इससे  बेहतर  कार्य  करते
 क्या  वह  व्यक्ति  वास्तव  में  उन  लोगों  का  सहयोगी  है  ?  एक  क्षण  के  लिये  हम  यह  मान  भी  लें
 कि  वह  कास्तव  में  दोषी  वह  वास्तव  में  आतंकवादी  या  विधटभकारी  गतिविधियों  में  लगा  हुआ
 ते  बह  जो  उसके  सहयोगी  हैं  ओर  जिनकी  सहायता  से  यह  यह  सब  कर  रहा  विदेशों  में  होंगे  ।
 उन्हें  ओ  वह  करना  चाहते  करने  की  छूट  होगी  ।

 जब  कभी  पुलिस  को  निवारक  नजरबन्दी  की  शक्ति  प्राप्त  होती  तो  किसी  भी  देश  जहां
 कलिस  को  इस  प्रकार  की  शगित  मिलती  संसूचना  समाप्त  हो  जाता  है  और  यदि  यह  लम्बे  अर्से  तक

 जारी  रहँता  है  तो  पुलिस  आसूचना  एजैस्सियां  पूर्णतया  निष्फल  हो  जाती  हम  अश्ांत  क्षेत्र
 बंजाब  समस्या  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  समस्याएं  जो  हल  नहीं  कर  पाये  उसका  एक  कारण  यह  है
 कि  आसूचना  का  नितांत  अभाव  आसूचना  का  अभाव  इसलिए  क्योंकि  हमने  काफी  वर्षों  से  पुलिस
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरनुमौदन  के  10  1987
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक
 नमन

 अमल  दत्त  ]

 को  यह  शक्ति  दे  रखी  इतने  अधिकारों  के  बावजूद  आप  उस  व्यक्ति  का  पता  नहीं  लगा  पाते  जिसने
 अपराध  किया  तब  आप  किसी  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  लेते  वह  उसे  यदि  गिरफ्तार  कर  लेती

 है  और  अधिकार  का  दुरुपयोग  करती  वह  भ्रष्ट  हो  चुकी  इस  अधिनियम  में  पुलिस  भ्रष्ट
 भारत  में  अब  इस  प्रकार  की  दाविस  हाथ  में  होने  दाक्ति  के  दुरुपयोग  से  भ्रष्टाचार  आसान

 हो  जाता  हमने  कई  उदाहरण  दिए  हैं  जो  हमारी  सरकार  द्वारा  नियुक्त  विभिन्न  जांच  आयोगों  के

 माध्यम  से  प्रकाश  में  आये  हैं  कि  उन  दिनों  तथा  आपातकाल  में  तथा  उससे  पहले  जब  1972  और  1977
 के  बीच  पद्टियम  बंगाल  में  कांग्रेस  सरकार  इन  दाक्तियों  का  व्यापक  रूप  से  दुरुपयोग  हुआ  है  ।  मैं

 इस  बात  को  विस्तार  से  नहीं  कहूंगा  कि  वह  सरकार  किस  प्रकार  अस्तित्व  में  आयी  ।  फिर  भी

 सरकार  ने  कई  मामलों  में  निवारक  नजरबन्दी  की  शक्षितयों  का  इस्तेमाल  किया  और  कुछ  मामलों  को

 जांच  आयोग  द्वारा  जांच  की  गई  ओर  प्रत्येक  मामले  घटना  कब  हुई  और  कहां  कई  प्रदन
 कोई  व्यक्त  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करता  वह  10  व्यक्तियों  के  नाम  लेता  है  जो  उस  दुषंटता
 में  शामिल  पुलिस  कई  लोगों  बल्कि  सकड़ों  लोगों  से  पूछताछ  करती  यह  एक  ऐसी  कार्यवाही
 है  जिसे  हम  गलत  मानते  हैं  ।  इसलिए  यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  जो  पुलिस  द्वारा  पैदा  की  जाती  है  जिसके
 भीतर  वह  जिसे  चाहे  दिखा  सकते  हैं  ।  उसके  पश्चात  वह  लोगों  को  थाने  बुलाते  हैं  और  उन्हें  बताते  हैं
 कि  वह  अमुक  वारदात  में  शामिल  आपका  नाम  लिखवाया  गया  है  और  हमारे  अपने  स्रोत  भी  यही

 कहते  अब  यह  स्रोत  क्या  पुलिस  किसी  को  भी  बताने  को  बाध्य  नहीं  जांच  आयोग  द्वारा  की
 जा  रही  छानबीन  में  भी  यह  पता  नहीं  लगाया  जा  सका  कि  वह  स्रोत  क्या  थे  ?  पुलिस  अपनी  फाइल
 में  लिखती  है  कि  उनके  स्रोतों  के  अनुसार  यह  व्यक्ति  भी  इस  विशेष  मामले  में  शामिल  है  और  इसलिए
 वह  उसे  बताते  हैं  कि  हमारे  स्रोतों  के  अनुसार  आप  इस  मामले  में  शामिल  हैं  भोर  यदि  हमें  इतनी  राशि

 नहीं  देते  तो हम  आपको  गिरफ्तार  करने  जा  रहे  यह  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  का  आदेष्  है
 जो  हम  आप  पर  तामील  करने  जा  रहे  वह  थ«्यक्ति  पंसा  देता  है  भौर  इससे  मुक्त  हो  जाता  है  ।

 यह  तरीका  है  भ्रष्टाचार  का  और  जिन  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  जाता  वे  ऐसे  लोग  होते  हैं  जो  पैसा

 नही  दे  पाते  ।  इसलिए  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  किन्तु  सभी  प्रकार  के  निवारक  नजरबन्दी
 अधिनियम  के  संबंध  जो  लोग  पुलिस  को  पैसा  नहीं  खिला  सकते  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  है
 ओर  जो  पुलिस को  पैसा  दे  देते  हैं  वे  छूट  जाते

 यह  अधिनियम  यह  कहता  है  कि  पुलिस  को  लोगों  को  पेश  करने  की  कोई  आवश्यकता
 नहीं  है  ओर  ये  जिन्हें  बन्द  कर  दिया  जाता  किसी  भी  समय  अदालत  में  पेद्य  किए  जाते  हैं  ।

 उन्हें  केवल  अनुसेवी  नलाकार  बोडड  को  संतुष्ट  करना  होता  सलाहकार  बोड्ड  में  आमतोर  पर  वे  लोग

 होते  हैं  जो  स्यायपालिका  में  रह  चुके  जो  अपनी  सेवा  के  अन्त  में  होते  हैं  या  स्रेवानिवृत  हो  चुके  होले
 इस  प्रकार  ये  ऐसे  लोग  होते  हैं  जो  अपने  काम  को  जितने  लम्बे  समय  तक  सम्भव  हो  बनाए  रखना

 चाहते  उनके  पास  इससे  बेहतर  कोई  तरीका  नहीं  होता  है  ओर  इसलिए  वे  कार्यंपालिका  खुष्ध
 रखते  हैं  ।
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 19  1909  शष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरमुमोदत  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 जो०  जो०  एगन०  रंगा  :  इन  लोगों  को  भी  दाक  की  नजरों  से  देखा  जाता

 झीअमल  दत्त  :  वे  संदिग्ध  नहीं  है  ।  वे  पुलिस  के  साथ  सांठ-गांठ  करते  हैं  ।

 प्रोण  एन०  जी०  प्रत्येक  ?

 झो  असल  दस  :  आप  कोई  ऐसा  न्यायाधीश  ले  सकते  हैं  जिसकी  सेवा  के  अभी  10  बर्ष
 बाकी  हों  |  ऐसे  न्यायाधीश  अधिक  स्वतंत्र  होंगे  परन्तु  ऐसा  कभी  नहीं  किमा  एक  न्यायाधीष
 क्राम  तौर  पर  25  वर्ष  से अधिक  समय  न्यायापालिका  की  सेवा  में  रहता  15  वर्ष  की  सेवा  के  पश्चात
 उसे  निश्चित  रूप  से  इतना  अनुभव  हो  चुका  होता  है  कि  वह  सलाह  बोर्ड  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  कर
 सके  ।  किन्तु  आम  तोर  पर  ऐसे  नन््यायाधीद्ष  को  कभी  नहीं  लिया  केवल  3  वर्ष  की  क्षेष
 सेवा  वाले  न्यायाधीश  को  ही  लिया  जाता  जिस  न्यायाधीश  की  7  या  load  वर्ष  की  सेवा  धोष  होती
 है  उसे  कभी  नहीं  लिया  जाता  ।  आम  तौर  पर  उन्हीं  लोगों  को  लिया  जाता  है  जो  सेवानिवृत्त  हो  चुके

 या  बहुत  जल्दी  सेवानिवृत्त  होने  वाले  होते  यदि  कोई  ऐसा  ब्यक्ति  है  तो  उसे  सलाहकार  बोड  में

 3  वर्ष  का  कार्यकाल  दिया  जाता  वह  बहुत  खुश  होता  है  ।  वह  कहेगा  अभी  दो  साल  बाकी  हैं
 और  मुझे  वेतन  भी  मिलेगा  में  एक  न्यायाधीश  को  जो  कार्य  करना  होता  है  उसकी  तुलना  में

 उसे  यहां  कम  काम  करना  इस  इस  तरीके  से  सरकार  धन  की  ताकत  से  तथाकथित

 सलाहकार  बोर्ड  भी  शिकायत  प्राप्त  कर  लेती  है  जो  सरकार  उसे  देती  है  और  वह  शिकायत  प्राप्त  कर

 लेती  है  ओर  किसी  सबूत  की  आवषद्यकता  नहीं  होती  ।

 लोक  छिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  तथा  प्रह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  यह  कहना  एकअत्यन्त  गम्भीर  आरोप  हैं  कि  सरकार  न्यायाधीशों  को  पंसा  देती

 थी  संकुद्दोन  चौधरी  :  वह  वेतन  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अमल  दस  :  ये  लोग  जिनका  एक  वर्ष  शेष  रहता  है  या  जो  सेवानिवृत्त  होने  वाले  होते  हैं  ।

 पी०  खिदस्थरस  :  क्या  आपने  यह  कहा  कि  सरकार  ने  उनको  धये  दिया  है  ?

 थी  सेफुद्दीन  चौधरी  :  जो  न्यायाधीश  सलाहकार  बोर्ड  के  सदस्य  बनते  हैं  वे  बेतन  प्राप्त

 करते  हैं  |

 क्री  ्रामल  दस  :  सलाहकार  बोर्ड  के  सदस्य  वे  लोग  होते  हैं  जो  सेवानिवृत्त  होने  वाले  होते

 क्री  पी०  लिवम्बरम  :  आप  जो  कुछ  कह  रहे  स्पष्ट  क्यों  नहीं  कहते  ?

 झरी  ध्रसल  दत्त  ;  आप  सलाहकार  बोर्ड  के  सेवासिवृत्त  होने  वाले  न्यायाधीषों  में  से  ही

 क्यों  चुलते  निद्िचित  रूप  से  इस  बारे  में  कोई  नीति  होगी  ।

 को  सेफुद्दीन  चोधरो  :  क्या  आप  इससे  इसे  इन्कार  करते  कया  आपके  पास  घन  की  ताकत

 नहीं  है  ।  यही  बात  वह  कहना  चाहते  हैं  ।

 झौ  पी०  विकस्थरस  :  यदि  आप  ऐसा  कहते  हैं  तो  कोई  अ।रोप  नहीं
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 ाध्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  लिरतु  मोद्त  के  10  ।  900
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 मौर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधे मक

 |.  झी  असल  वस्त  :  हसीलिए  मैंने  उदाहरण  दिया  चिहम्बश्म  आप  य्  हो  कोई  निष्कर्ष
 नहीं  निकाल ं  ।  मैंने  आपको  एक  उदाहरण  दिया  था  कि  आपको  कभी  भी  ऐसा  न्यायाधीक्ष  बढ्ढीं  मिलेगा
 जिसकी  10  वर्ष  की  सेवा  बाकी  हो  ।

 आप  इस  प्रकार  का  न्यायाधीश  कभी  भी  नहीं  आप  तो  केवल  ऐसे  ही  न्यायाधीश  को
 लेंगे  जो  या  तो  सेवानिवृत्त  हो  चुका  है  अथवा  सेवानिवृत्त  हो  रहा  है  भर  तभी  आप  उस्ते  अपने  पैसे  के
 बल  पर  फ्सला  मैं  इस  बात  को  कार्यंत्राही  वृतांत  में  पैसे  के  बल  से  तात्पं  यह  है  कि
 आपके  पास  वह  शबक्षित  है  जिसके  आधार  पर  आप  उसे  सेवानिवृत्त  जायु  के  बाद  भी  मुगतान  करते

 यथा  स्थिति  58  या  65  की  आयु  पर  सेवानिवत्त  हो  रहे  आप  उन्हें  हसके  बाद
 भी  दो  या  3  वर्ष  आगे  तक  इनका  वेतन  अदा  करते  अधिकांश  न्यायाधीशों  के  लिए  जो
 सैषा  में  हैं  और  सेवानिवृत्त  होने  वाले  यह  बहुत  बड़ा  आकर्षण  क्या  आप  इससे  इनकार
 करते  हैं  ?

 शो  पी०  जिदम्बरस  :  निःसन्देह  मैं  उस  बात  से  इनकार  करता  हूं  ।

 भरी  असल  दत्त  :  ठीक  आप  इससे  इनकार  कीजिए  ।  ऐसी  स्थिति  में  आप  ऐसे  न्यायाधीक्षों
 के  पास  क्यों  नहीं  जाते  जिनका  सेबाकाल  अभी  10  या  15  वर्ष  से  अधिक  शेष  रहता  आप  उमको

 नहीं  लेते  ।  अनुच्छेद  22  में  जो  भी  संवैधानिक  सुरक्षण  उपलब्ध  उन्हें  सलाहकार  थोड़े  के
 रूप  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  का  पालन  करते  सरकार  द्वारा  उन्हें  प्री  तरह  से  निर्थंक  बना  दिया

 वह  संवंधानिक  सुरक्षण  पूरी  तरह  से  वापिस  ले  लिया  जाता  उनका  परामद्दांदाता  बोर्ड

 बहुत  ही  आज्ञाकारी  हमने  रिकार्ड  का  अध्ययन  किया  है  और  यह  देखा  है  कि  कितने  कमजोर  साक्ष्य
 पर  सलाहकार  बोडड  ने  किसी  व्यक्ति  के  नजरबन्दी  आदेश  की  पुष्टि  की  पुलिस  अधीक्षक  या  उस्री
 श्रेणी  क ेकिसी  भी  अधिकारी  द्वारा  प्रमाणित  किए  गए  अपरोपों  के  आलावा  उन्हें  कुछ  भोर  नहीं
 बस  यही  चाहिए  ।  मूलतः  निरीक्षक  ही  नजरबन्दी  आदेश  निकालता  हैं  और  उस  पर  पुलिस  अधीक्षक
 की  सहमति  ले  लेता  अंततोगत्वा  वही  पुलिस  अधीक्षक  जाता  है  और  एक  टिप्पणी  दे  देता  उस
 टिप्पणी  के  आधार  नजरबन्दी  आदेश  की  पुष्टि  कर  दी  जाती  इस  प्रक्रिया  द्वारा  किसी  भी
 व्यक्ति  को  दो  ब्ष  तक  के  लिए  जेल  में  बन्द  कर  दिया  जाता  है  ।

 दूसरी  और  स्थिति  यह  है  कि  गुप्तचर  एजेन्सी  बेकार  हो  गई  किसी  भी  मामले  में
 वे  कार्य  को  क्षेत्रीय  कमंचारियों  से  आरम्भ  करते  हैं  जिन्हें  किसी  भी  प्रकार  से  बद्धिमान  नहीं  कहा  जा
 सकता  किन्तु  निरन्तर  काम  .  करते  रहने  से  उन्होंने  जो  भी  थोड़ी  बहुत  सक्षमता  हासिल  की
 भी  उसी  से  वे  काम  लेते  क्योंकि  उनके  लिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वे  जुर्म  का  पता

 जुमें  करने  के  तरीके  का  पता  साक्ष्य  प्राप्त  करें  इस  प्रकार  के  कानूनों  के  रहते  हुए  ओर
 किसी  बात  की  आवश्यकता  नहीं  यह  भी  एक  कारण  है  जिसकी  वजह  से  सरकार  पंजाब  में
 बावियों  को  अब  दवा  नहीं  सकती  उसके  पास  गुप्तचर  एजेन्सी  पर्याप्त  नहीं  यह  स्थिति  केवल
 पंजाब  की  नहीं  अपितु  किसी  भी  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  नजरबन्दी  मिवारक्त  कानून  है  और  बहुत  समथ  से
 लाग  स्थिति  यह
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 19  1909  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरभुमोदण  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 दूसरी  और  यह  स्थिति  है  कि  जो  व्यक्ति  हत्या  करते  का  दोषौ  पाया  गया  है  उसे  एक  वर्ष  के
 लिए  जेल  में  रखा  जाता  है  ओर  इस  मामले  में  किसी  व्यक्ति  को  दो  वर्व  तक  जेल  में  रखा
 यदि  किसी  व्यक्ति  ने  हत्या  की  है  तो  देश  के  सामान्य  कानून  में  यह  निर्धारण  किया  गया  है  कि  उसे  संदी
 अवधि  के  लिए  जेल  में  रखा  जायगा  अथवा  उसे  मृत्यु  दण्ड'दिया  किन्तु  ऐसा  कभी  नहीं  होता  ।

 ऐसे  कितने  अपराधों  का  पता  चल  स्का  है  श्री  मुझे  आशा  है  कि  आप  हमें  कुछ  आंकड़े  दे
 सकेंगे  कि  कितने  जुर्म  किए  गए  हैं  और  वास्तव  में  कितने  जुर्मों  का  पता  चला  है  ।

 करी  पी०  चिदम्वरम्  :  इस  अधिनियम  के  अंतगंत  आप  उन  व्यक्तियों  को  नहीं  ले  सकते  जिन  पर

 हत्या  का  आरोप  हो  ।

 शी  असल  दस  :  यद्यपि  आप  के  हाथ  में  यह  अस्त्र  तथापि  इस  अधिनियम  के  तहत  कोई  जी

 ह॒त्यारा  कारागार  में  बन्द  नहीं  किया  जाता  है  किन्तु  इस  स्थान  में  किसी  अन्य  व्यक्षित  ने  ऐसा  किया  है  ।

 श्री  पो०  चिबस्थरम  :  हमें  मामला  दीजिए  ।

 झी  असल  दत्त  :  आप  पुनः  मुझसे  जांच  पड़ताल  करने  की  कह  रहे  हैं  जबकि  भरी  पुजारी  हमें

 एक  सूचना  दाता  बनाना  चाहते  हैं  ।

 क्लो  पो०  चिबस्बरम  :  चूंकि  आप  हमारी  आलोचना  कर  रहे  हवा  में  बात  करने  की

 बजाय  हमें  सूचना  दीजिए  ।

 हो  असल  दत्त  :  मैं  हवा  में  बातें  नहीं  कर  रहा  आपको  इन  सभी  बातों  का  पता

 जांच  आयोगों  को जिस  जानकारी  का  पता  चल  गया  मैं  उस  सारी  जानकारी  को  न  तो  आपको

 दंगा  और  न  मैं  ऐसा  करने  के  लिए  आपको  समय  किन्तु  यदि  आप  श्री  पुजारी  की  तरह  हमारे
 साथ  बैठने  को  तैयार  तो  मैं  आपको  दिखाऊ गा  कि  किस  प्रकार  की  जानकारी  प्राप्त  होती  है  भर

 किस  प्रकार  की  जानकारी  पर  लोगों  को  जैल  में  हाल  दिया  जाता  है  और  परामझ्श  बोड्ड  द्वारा  नजरबंदी

 आदेश  की  पुष्टि  कर  दी  जाती  ये  सब  खोखली  बातें  इस  अधिनियम  से  सरकार  को  निरापद

 रूप  से  उसका  दुरुपयोग  करने  की  शाकित  प्राप्त  हो  जाती  राजनोति  की  दृष्टि  से  जिन  लोगों  को

 असुविद्या  वे  अन्त  तो  गत्वा  वे  गलियों  में  शरीर  तो  मचायेंगे  ही  ।  उन्हें  पकड़  कर  बन्द

 देना  बड़ा  आसान  लोग  हत्या  करेंगे  और  भाग  जायेंगे  ।  वे  उन  लोगों  को  कदापि  नहीं

 पकड़  पाते  यदि  बे  इत  अपराधियों  को  पकड़  पाते  तो  मैं  समझता  कि
 इस  अधिनियम  में  कुछ  दम

 थे  ऐसा  कभी  नहीं  करते  ।  किन्तु  हम  जैसे  लोगों  को  जो  न्यायालयों  और  गलियों  में  प्रदर्शन

 करेंगे  और  धरना  देंगे  उन्हें  पफड़ना  और  इस  अधिनियम  के  अधीन  जैल  भेजना  आसान  है  किन्तु  उन

 लोगों  को  पकड़ना  आसान  जो  वास्तव  में  अपराध  करते  कोई  भी  वास्तविक  आतंकवादी  तब

 तक  कारागार  मैं  नहीं  डालाजा  सकता  जब  तक  कि  वह  स्वय॑  ही  आत्म
 समर्पण

 न  क्योंकि

 उसे  गिरफ्तार  करने  का  कोई  तन्त्र  नहीं  यह  हस  प्रकार  को  स्थिति  है  जिसमें  विशेष

 स्थिति  का  और  देश  के  एक  विद्ष  भाग  का  लाभ  मूल  अधिनियम  में  ही  दी  गई  शक्ति  से

 अधिक  शक्ति  स्वयं  ही  प्राप्त  करने  की  अनधिकार  धचेष्टा  कर  रही  इस  प्रकार  के  जधिनिक्न

 को  एक  लोकतंत्र  में  कदापि  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  स्वयं  मुख  अधिनियम  ही  हमारे  लोकतंत्र
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987 के  निरणुमोदन  के  10  1987
 में  सांविधिक  सं बारे  में  सांविधिक  संकल्प 1

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 पर  एक  दाग  हमारा  लोकतंत्र  जेसा  भी  सरकार  को  ये  अतिरिक्त  शक्षितयां  सिद्चित  रूप  से
 प्रदान  नहीं  जा  सकती  हैं  ।

 3°68  Go  १०

 मैं  हर  व्यक्ति  से  यह  अपील  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  वह  दल  की  बात  से  न
 बंधकर  अपनी  स्वतंत्र  चेतना  का  अनुपालन  क्योंकि  दलीय  सचेतक  से  लोकतन्त्र  अधिक  त्वपूर्ण
 है  और  इसीलिए  इस  अवसर  पर  उन्हें  दलगत  राजनीति  से  उठकर  इस  सभा  में  इस  विधेयक  को
 अस्वीकाश

 लोक  शिकायत  धोर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1980  जहां  तक  यह  पंजाब  रागेय  तथा  चंडीगढ़  संघ
 राज्य  क्षंत्र  में  लागू  होता  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये  ।

 जंसा  कि  सभा  का  विदित  है  कि  पंजाब  और  चण्डीगढ़  के  लोगों  को  सामान्य  जीवन  को
 आतंकवादियों  से  निरन्तर  खतरा  आतंकवादियों  ने  निर्दोष  व्यक्तियों  को  अपना  सदस्य  बनाया  है
 भौर  राज्य  की  शाक्ति  खतरे  में  यहां  तक  कि  धाभिक  शिक्षा  संस्थाओं  और  साथंजनिक
 स्थामों  को  भी  तहीं  बर्णा  गया  है|

 अनेक  अवसरों  पर  माननीय  सदस्य  आतंकवाद  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  कठोर  कदम  उठाये
 जाने  पर  जोर  देते  रहे  पंजाब  सरकार  ने  भी  यह  सिफारिश  की  है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 1984  के  जो  4  अप्र  1984  से  3  1984  तक  लागू  रहे  उन्हें  फिर
 पे  लागू  किया  इसलिए  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  आतंकवादियों  से  निपटने  के
 पंजाब  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडोगढ़  में  कानून  ओर  व्यवस्था  बनाये  रखने  वाली  एजेंसियों  और  अधिक
 दक्षितयाँ  प्रदान  की  चूंकि  ससद  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  था  और  इसकी  तत्काल  आवश्यकता

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1987  को  जारी  किया  -

 गया  ।  अप्र  1984  से  1986  की  अवधि  के  दौरान  पंजाब  राज्य  और  संघ  राज्य
 चंडीगढ़  के  विक्ष ब्ध  क्ष  त्रों  क ेलिए  जो  उपबंध  इस  अध्यादेधा  में  नहीं  उपबंध

 इस  विधेयक  में  पंजाब  राज्य  और  प्रंघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़  के  विक्षुब्ध  क्षेत्रों  मे ंलाग  करने
 के  लिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1980  में  संशोधन  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  :--

 उस  अधिकतम  अवधि  को  दस  दिन  से  पन्द्रह  दिन  तक  बढ़ाना  जिसके  भीतर  असाधारण
 परिस्थितियों  में  निरोध  के  आधार  निरुद्ध  व्यक्ति  को  संसूचित  किए  जा  सकेंगे  और  उस  अबधि  को
 पन््द्रह  विन  से  बढ़ाकर  बीस  दित  करना  जिस  तक  अधिनियम  की  धारा  3  की  उपधारा  (1)  में
 निर्दिष्ट  अधिकारियों  ह्वारा  दिए  गए  आदेश  राज्य  सरकार  के  अनुमोदन  से  लागू

 कुछ  मामलों  में  सलाहकार  बोड़  की  राय  प्राप्त  किए  बिना  व्यक्तियों  को  उनके  निरीध
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 19  1909  .  राब्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 और

 राष्ट्रीय  सरक्षा  विधेयक

 की  तारीख  से  तीन  मास  से  अधिक  किन्तु  छह  मास  से  अनधिक  अवधि  के  लिए  निरोध  में  रखने  का
 उपबंध  करना  और  ऐसे  मामलों  में  निरोध  की  दीघंतर  अधिकतम  अवधि  के  लिए  भी  उपबन्ध

 और

 अधिनियम  में  आवश्यक  परिणामिक  संशोधत  करना  ।

 इस  विधेयक  के  उपबंधों  का  इस्तेमाल  केवल  पंजाब  और  संघ  राज्य  क्षंत्र  चंडीगढ़  के  उपद्रव
 मस्त  क्षत्रों  के  लिए  तथा  उन  नजरबंद  व्यक्तियों  के  लिए  किया  जायगा  जो  8  1987  को
 अथवा  उस  तारीख  से  पहले  नजरबंद  किए  जाते  हैं  ?

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  विष्वास  दिलाता  हूं  कि  उस  विधेयक  का  मुख्य  प्रयोजन  पंजाब  और

 बंदीगढ़  मैं  आतंकवादियों  के  कुचकों  को  असफल  करने  के  लिए  प्राधिकारियों  को  सुविधा  प्रदान
 करना  है  ?

 हमने  राज्य  सरकार  और  चंडीगढ़  प्रशासन  को  इस  अम्यादेश  के  उपबंधों  की  सहायता  लेने

 तथा  अत्यधिक  सावधानी  पूर्वक  कार्यवाही  करने  की  सलाह  प्रथक  रूप  से  दे  दी  है  ।

 मैं  इस  सम्माननीय  सभा  में  माननीय  सदस्यों  निष्ठापृुवंक  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसके
 सभी  पहलुओं  पर  विचार  करें  और  मूुर्क  आशा  और  विद्वास  है  कि  वे  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोवप  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  9  1687  को  प्रश्यापित  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 1987  (1987  का  अध्यादेश  संहया  3)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।””

 ओर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1980  80  जहाँ  तक  यह  पंजाब  राज्य  तथा  चंढीगढ़

 संच  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  होता  और  संशीधन  करने  वाले  विंघेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।

 भी  सी०  माधव  रेडडो  :  विधेयक  के  सिद्धान्तों  पर  चर्चा  करने  से  पूर्व  में

 विध्षेषक  की  संवेधानिकता  का  संक्ष प  में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जिसकी  चर्चा  इस  विधेयक  की  पूरी
 स्थापना  के  समय  की  गई  उस  समय  मुझे  मौका  नहीं  मिला  क्योंकि  मैंते  इस  विधेयक  का

 विरोध  करने  के  लिए  नोटिस  दिया  लेकिन  कुछ  मुह  अनुत्तरित  रह  गए  हैं  और  विधेयक

 में  प्रस्तावित  नई  घारा  ।4  की  संवंधानिकता  के  बारे  में  काफी  भ्रम  बना  हुआ
 माननीय  मंत्री  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  22,  खंड  (7)  का  सहारा  लिया  खंड  7  संसद  को  निवारक

 नजरबंदी  के  लिए  कानून  बनाने  की  शक्ति  देता  और  यह  भी  शक्ति  देता  है  कि  सलाहकार  बोर्ड

 से  उसका  मत  जाने  बिना  नजरबंद  व्यक्तियों  को  तीन  महीने  से  अधिक  समय  तक  नजरबंद  रखा  जा

 सकता  अनुच्छेद  22,  खंड  (4)  संसद  की  विधायी.शक्तियों  पर  कुछ  नियन्त्रण  लगाता  लेकिन
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 शाष्ट्रीय  सुरका  1987  के  भिरनुमोदन  के  10  1987

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 ओर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 माधव

 ये  मियन्त्रण  अनुच्छेद  22,  खंड  (7)  ढ्वारा  वापस  ले  लिए  गए  लेकिन  किस  बारे  में  और  किन

 मामलों  में  आप  कर  सकते  संविधान  का  अनुच्छेद  22  स्पष्ट  रूप  से  संसद  को  कानून  बनाने  के

 मामले  में  दो  प्रकार  की  शक्तियां  प्रदान  करता  पहली  शक्ति  खंड  4  के  अन्तगंत  दी  गई  है  जिसके

 द्वारा  गिबारक  नज  रबस्दी  के  लिए  कानून  बनाया  जा  सकता  है  ओर  सलाहकार  आदि  का  गठन

 करना  पड़ता  ओर  नजरबंदी  की  अधिकतम  अवधि  तीन  महीने  है  जब  तक  कि  सलाहकार  बोर्ड

 इसकी  पुष्टि  न  कर  उसी  अनुच्छेद  में  खंड  (7)  में  यह  उल्लिखित  है  कि  कुछ  मामलों  में  इसका

 पालन  क  रने  की  जरू  रत  नहीं  है  भर्थात्  कुछ  मामलों  ओर  कुछ  हालातों  में  अनुच्छेद  22  के  खंड  4  को
 नजर  अंदाज  किया  जा  सकता  इस  बारे  में  अनुच्छेद  बहुत  स्पष्ट  अगर  ऐसी  परिस्थितियां  हैं
 और  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  खंड  (4)  की  उपेक्षा  की  जा  सकती  है  तो  खंड  (4)  की  उपेक्षा  की  जा  सकती

 है  और  खंड  (7)  के  अन्तर्गत  ऐसा  कानून  बनाया  जा  सकता  है  जिसमें  समय  सीमा  की  कोई  बाधा  न

 हों  ।  खंड  4  में  तीन  माह  की  सीमा  लेकिन  खंड  (7)  के  अन्तर्गत  कोई  सीमा  नहीं

 कानून  बनाते  समय  आप  6  महीने  की  सीमा  निर्धारित  कर  रहे  ठीक  है  ।  लेकिन  मुद्दा  यह  है  कि

 किस  मामलों  में  आप  ऐसा  कर  सकते  आपने  उल्लेख  किया  है  परिस्थितियों  मेंਂ  एक
 परिस्थिति  तो  यह  हो  सकती  है  कि  विक्षव्य  क्षेत्र  धोषित  किए  गए  पंजाब  और  चंडीगढ़  के  संबंध  में

 कानून  बनाया  जा  सकता  इस  स्थिति  में  खंड  4  को  नजरअंदाज  करके  कानून  बनाया  जा  सकता
 लेकिन  खंड  7  में  यह  भी  उल्लिखित  है  मामलों  में  ।”  वे  मामले  कोन  से  हैं  जिनमें

 आप  नजरअंदाज  कर  सकते  हैं  ?  उनका  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  धारा  14  में  पांच  तरह  के
 मामलों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  लेकिन  उनका  उल्लेख  तो  मूल  अधिनियम  की  धारा  3  में  भी
 कोई  नई  बात  नहों  मान  लीजिए  छठी  तरह  का  मामला  हों  जिसमें  आप  कह  सकते
 तथा  विध्वंसकारी  गतिविधि  अधिनियम  में  परिभाषित  आतंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  नजरबंद

 व्यक्तिਂ  तो  इसे  वध  बनाया  लेकिन  आपने  इस  तरह  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि
 आपका  आधार  मजबूत  है  और  मैं  माननीय  मंत्री  को  इस  आशद्यावादिता  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  उच्चतम
 न्यायालय  में  हम  मामला  जीत  जायेंगे  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  विच्ाराधीन

 क्योंकि  पंजाब  उच्च  न्यायालय  ने  अधिनियम  की  धारा  14  को  रह  कर  दिया  अपने  उच्चतम

 स्थायासय  मे  जाकर  एक  आदेश  ले  इसका  मतलब  है  कि  मूल  धारा  14  लागू  पंजाब

 छण्च  त्यायाक्षय  हारा  रह  करने  के  बावजूद  उच्चतम  न्यायालय  के  सेक  आदेश  के  कारण  बह  धारा

 साय्  है
 ढ्न्न्न्ग्

 थी  पी०  चिदस्थरम  :  वह  व्ययगत  हो  गया  मुझे  खेद  है  कि  आपके  बोलने  में  मैंने  व्यवंधान

 डाला  |  छुंरू  में  वह  धारा  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  5  अप्र  ल  1984  से  4  बप्नल  1985  तक  के  लिए
 उसकी  अवधि  एक  वर्ष  ओर  बढ़ाई  गई  जो  4  1986  को  समाप्त  हो  इसलिए  उच्चतम

 न्यायालय  के  रोक  आदेश  के  बावजूद  4  1986  से  धारा  14  लाग्  नहीं
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 19  1909  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  मिरमौदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  >

 और

 राष्ट्रीय  सु  रक्षा  विधेयक
 ———

 शो  सो०  माधव  रेडडो  :  मैं  उनसे  सहमत  हुं  और  मैंने  उन्हें  यह  भी  बता  दिया  है  कि
 अगर  वहू  व्ययगत  नहीं  भी  हुई  तो  इस  विधेयक  को  पारित  करने  पर  व्ययगंत  हो  क््थोंकि
 विधेयक  में  यह  उल्लिखित  है

 '''**

 शी  पी०  दम्धरस  :  खेद  है  कि  दोबारा  व्यवधान  डाल  रहा  हूँ  ।  मूल  धारा  14
 5  अप्र  1984  से  4  अपर  1986  तक  अर्थात्  दो  साल  के  लिए  इस  9  1985
 को  पंजाब/उच्च  न्यायालय  ने  उस  धारा  को  रह  कर  लेकिन  20  1985  को

 उच्चतम  स्थायालय  ने  उस  निर्णय  के  विरूद्ध  रोक  आदेश  दे  इसलिए  आप  सही  है  कि  20
 1985  से  दो साल  की  मूल  अवधि  तक  अर्थात्  4  1986  तक  धारा  14  लागू

 थी  ।  लेकिन  4  अप्र  1980  के  बाद  धारा  14  क  लागू  नहीं  रही  |  इस  धारा  कोहम  अब  9
 1987  को  जारी  अध्यादेश  द्वारा  एक  साल  के  लिए  8  1988  तक  के  लिए  लागू  कर  रहे  हैं  ।  मैं
 समभता  हूँ  कि  यह  बात  स्पष्ट  हो  गयी

 झो  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  उस  बात  को  पूरी  तरह  से  समझता  हूं  ।  मैं  अपपसे  सहमत  पर

 मेरे  कहने  का  यह  मतलब  है  कि  अगर  इसकी  अवधि  समाप्त  नहीं  हुई  होती  तो  भी  वर्तमान  विधेयक  में

 यह  उल्लिखित  है  कि  पूर्व  पारित  संशोधन  करने  वाले  सभी  अधिनियम  रद्द  हो  अर्थात्  मूल  घारा
 14  क  आज  साग्  नही ंहै  ।  यह  स्थिति

 झी  पो०  चिदस्थरम  :  9  जून  1987  को  जारी  अध्यादेश  के  बाद  यह  लागू

 भी  सो०  भाषव  रेड्डी  :  यह  अलग  बात  उस  अध्यादेक्ष  के  स्थान  पर  व्रिध्ेयक  को  लाया
 जा  रहा

 भी  पी०  चिबम्थरम  :  इसलिए  वह

 भरी  सो०  माधव  रेड्डी  :  वहू  मैं  समझता  हूं  ।  लेकिन  आप  उच्चतम  न्यायालय  चले  गए  और
 रोक  आदेह  प्राप्त  कर  लिया  और  यह  अमान््य  हो  गया  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  में  कोई  मामला

 नहीं  है  क्योंकि  आज  धारा  14  क  लाग्  नहीं  एक  नई  धारा  आजकल  लागू  इस  नई  धारा

 को  ला  रहे  है  और  आपने  यह  समझ  लिया  है  कि  अगर  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसे  रह  कर  दिया  तो
 आप  इसमें  संशोधन  के  लिए  सदन  के  समक्ष  पुनः  आयेंगे  ।  क्या  मैं  सही  कह  रहा  हुं  ?  आपने  यही  कहा

 श्री  पी०  चिदस्थरम  :  अगर  उच्चतम  न्यायालय  ने  धारा  14  क  में  कोई  कमी  बताई  है  तो

 हमें  धंशोधन  करना  ज॑सा  यह  हम  नहीं  समझते  कि  धारा  14  में  कोई  कमी

 शी  सो०  साधव  रेड्डी  :  आप  ऐसा  महसूस  करते

 की  पी०  लिदम्बरम  :  मैं  वही  कह  सकता  हूं  जो  महसूस  करता  हूं  ।

 शी  सौ०  भाधय  रेड्डी  :  और  आप  सदन  के  समक्ष  एक  संशोधन  लाना  चाहते  हैं  ताकि  इसे
 अक्षम  किया  जा  सके  ।  उस  दिन  आपने  कहा  था  कि  यह  बेधकारी  विधेयक  नहीं  है  ।
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरनुमोदन  के  10.  1987
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 श्री  पी०  लिदस्धरम  :  क्योंकि  वह  अरूरी  नहीं  वह  समाप्त  हो  गया

 श्री  सो०  साधव  रेड्डो  :  आपके  अनुसार  यह  जरूरी  नहीं  लेफिन  अगर  उच्चतम  न्यायालय
 का  निर्णय  हमारे  विरुद्ध  गया  और  आपको  सदन  के  समक्ष  आना  पड़े  तो  ।

 हरी  पो०  लिवम्बरम  :  यह  तो  हर  कानून  के  साथ  होता  है  ।  उच्चतम  म्यायालय  ने  बेंक  राष्ट्रीय
 करण  कानन  रह  कर  दिया  और  हमने  संसद  का  सहारा  लिया  ।  भूमि  कानूनों  को  रह  कार  दिया  गया

 और  हमने  संसद  विधानमंडल  का  सहारा  लिया  ।  अगर  उच्चतम  न्यायालय  की  घारा  में  कुछ
 कमी  लगी  तो  हम  संसद  का  सहारा  लेकिन  हमें  सलाह  दो  गई  है  कि  धारा  14  क  कुछ  कमी

 नहीं  है  इसलिए  हम  नहीं  समभते  कि  धारा  14  क  को  रह  किया

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  लेकिन  मेरा  कहने  का  यह  मतलब  है  कि  यह  वंधकारी

 विधेयक  है  ।  विधेयक  के  बारे  में  मेरी  यह  व्याख्या

 इस  तरह  के  विधेयक  की  जरूरत  और  निवारक  नजरबन्दी  के  सिद्धान्त  की  चर्चा  करते  समय

 मुझे  निवारक  निरोध  अधिनियम  की  याद  आ  जाती  है  जिसकी  इस  सदन  में  हर  साल  चर्चा  की  जाती

 है  ।  प्रो०  रंगा  जानते  हैं  कि  श्री  सरदार  पटेल  ने  जब  पहली  बार  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  था  तो

 उन्होंने  सदन  में  कहा  था  कि  वह  दो  रात  सो  नहीं  क्योंकि  उन्हें  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के

 लिए  कहा  गया

 संविधान  ऐसा  विधेयक  पारित  करने  की  अनुमति  देता  किन्तु  उन  दिनों  प्रशासन  और
 सरकार  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  अत्यन्त  संवेददशील  थी  और  उन्होंने  यह  सुनिष्टिक्तਂ  करने  में  बहुत
 सावधानी  बरती  कि  इस  विधेयक  का  दुरुपयोग  न  हो  किन्तु  आज  क्या  हो  रहा  है  ?  विगत  में  निकारक

 नजरबन्दी  अधिनियम  था  जो  बाद  में  आन्तरिक  सुरक्षा  राष्ट्रीय  चुरुक्षा  अधिनियम  अवधि
 बन  केवल  इसका  नाम  बदलता  इस  सभा  में  प्रति  वर्ष  एक  सरकार  द्वारा  दी  गई  एक
 विद्यष  रिपोर्ट  पर  चर्चा  होती  थी  जिसमें  इस  सदन  से  स्वीकृति  मांगी  जाती  थो  ।  उस  रिपोर्ट  में  गत
 एक  वर्ष  के  दौरान  हुई  बातों  का  वे  उल्लेख  करते  थे  कि  इस  अधिनियम  के  किसते  लोगों  को
 गिरफ्तार  किया  गया  है  अथवा  नजरबन्द  किया  गया  है  और  कितने  लोगों  को  रिहा  किया  गया  और
 जांच  तंत्र  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  और  सलाहकार  बोर्ड  किस  प्रकार  कार्ये  करते  हैं  भादि  ।  अब
 तो  ऐसा  कुछ  नहीं  हो  रहा  अब  तो  इस  प्रकार  का  कोई  काम  नहीं  होता  आज  हम  कदर
 बेखबर  हैं  कि  हम  यह  महसूस  ही  नहीं  करते  कि  संसद  को  यह  जानने  की  आवष्यकता  है  कि  कितने
 लोग  इस  विशेष  अधिनियम  के  अन्तर्गत  मुकदमा  चलाये  बिना  नजरबन्द  किए  जा  रहे  हैं  जी  एक  अत्यन्त
 कठोर  अधिनियम  है  ।  यद्यपि  संविधान  हमें  इसकी  अनुमति  देता  है  किन्तु  यह  एक  ऐसाਂ  अधिनियम  है
 जिस  पर  हमें  अत्यन्त  गम्भीरता  से  विचार  करना  आज  भी  जब  हमारे  पास  संशोधन  करने
 वाला  विधेयक  आता  हमें  नहीं  मालूम  कि  पंजाब  तथा  अन्य  स्थानों  एर  कितने  लोगों  को  इस
 मधिनियम  के  अन्तर्गत  नजरबन्द  किया  जाता  है  ।

 अब  जब  विदोषकर  यह  यिधेयक  संसद  के  साममे  आता  है  मैं  महसूस  करता  हूं  कि

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  बिस्तृत  रिपोर्ट  देती  चाहिए  कि  गत  एक  वर्ष  उस  भव्षथि  के
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 19  1909  राष्ट्रीय  सूरक्षा  1987  के  निरमुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 दोरान  क्या  हुआ  है  जब  से  यह  अधिनियम  लागू  हुआ  है  ?  यह  बात  कभी  हमारी  नोटिस  में  नहीं  लाई

 दूसरा  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  की  कोई  आवश्यकता  हमारे  पास  बहुत  से  ऐसे
 कानून  थे  जो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजाब  को  दिए  गए  जैसे  सेना  विशेष  शक्तियां  अधिनियम  और
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  जिसमें  संशोधन  किया  जा  रहा  और  विक्षृब्ध  क्षेत्र  और  फिर
 हाल  ही  का  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां  अधिनियम  आदि  |  बहुत  सारे  अधिनियम  हमने
 पंजाब  को  दिए  हैं  ।  हमने  पंजाब  को  श्री  रिबोरो  और  राज्यपाल  श्री  रे  दिए  क्या  हमने

 को  शान्ति  दो  गत  चार  वर्षों  में  क्या  हुआ  जब  यह  सारे  अधिनियम  लागू  जब  हम
 पंजाब  प्रें.कार्यंपालिका  को  पुलिस  और  सेना  को  इस  प्रकार  की  सभी  शक्तियाँ  दे  रहे  क्या  हुआ  है
 ओऔर  हम  पंजाब  में  शान्ति  लाने  में  क्यों  सफल  नहीं  हुए  हैं  ?

 हम  सभी  जानते  हैं  कि आतंकवाद  का  मुकाबला  हिंसा  से  नहीं  दिया  जा  सकता
 इसका  राजनीतिक  तौर  पर  समाधान  होना  जब  गत  ।2  मई  को  राष्ट्रपति  शासन  लागू  हुआ
 तो  यह  कहा  गया  कि  संवेधघानिक  मशीनरी  असफल  हुई  और  कोई  कोई  कानून  और  व्यवस्था
 नहीं  लोग  मारे  जा  रहे  हैं  और  फिर  जनता  ने  एक  अभियान  शुरू  किया  जिसे  उन्होंने
 अभियानਂ  की  संज्ञा  दे  दी  है

 और  सिगरेट  और  शराब  की  दुकानों  को आग  लगाई  जा  रही  है
 और  वहां  पर  निर्वाचित  सरकार  है  जो  स्थिति  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  पा  रही  इस  प्रकार  का  पत्र
 राज्यपाल  ने  लिखा  जिसके  आधार  पर  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  की

 उद्धोषणा  की  ।  अब  उससे  क्या  हुआ  12  मई  1987  से  क्या  हुआ  ?  आज  तक  सभी
 प्रकार  के  से  जो  घटनाएं  वह  बहुत  अधिक  बहुत  से  और  लोगों  की  हत्या  हुई  बहुत  सी  घटनाएं
 हुई  इस  घिधेषक  के  उ्ं  श्यों  और  कारणों  के  कथन  में  यह  बात  स्वीकार  की  गई  है  आपने

 निरंतर  हिंसा  और  नृशंसताएं  हो  रही  हैं--इस  प्रकार  के  विधेयक  की  आवश्यकता
 जिसका  आद्यय  यह  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  इस  समस्या  को  सूलभाने  में  असफल  रहा  है  ।  फिर

 राष्ट्रपति  दासन  का  औचित्य  कहां  रहा  ?

 3.20  HO  १०

 बसबराजइबरो  पोठासोम  हुई  ]

 मेरे  पास  कुछ  आंकड़  हैं  जो  चिन्ताजनक  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता  है  12  मई  से  गत
 तीन  महीनों  में  आतंकवादियों  द्वारा  439  व्यक्ति  मारे  356  घायल  किए  और  लूटमार  के
 355  हथियार  छीनने  के  137,  जेवर  छीने  जाने  के  81,  वाहन  छीने  जाने  के  131
 शराब  विक्रेताओं  आदि  के  59,  राष्ट्र-विरोधी  ध्वज  फहराने  आदि  पर  हमले  के  77  और  बम  विस्फोट  के
 घ  आदि  मामले  इन  आंकड़ों  में  वृद्धि  हुई  आज  इन  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  दर्शन  सिंह  रागी  ने  प्रयास  छोड़  दिए  वह  चले  गए  उन्होंने  आत्मसमपंण  किया  है
 और  अब्न  वह  चंडीगढ़  चले  गये  हमें  यह  आशा  थी  कि  शायद  वह  आतंकवाद  कम  कर  किन्तु
 ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।  हम  सुनते  हैं  कि  राज्यपाल  ने  शान्ति  सम्मेलन  आदि  आरंभ  किये  हैं  ।  किन्तु

 हर
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरनुमोदन  के  10  1987
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 इन  सबके  बावजूद  मैं  समझता  है  कि  सरकार  और  जनता  के  बीच  कोई  संपक  नहीं  क्योकि  हमारा
 एकमात्र  संपर्क  लोकप्रिय  सरकार  के  साथ  था  ओर  वह  बर्खास्त  की  गई  आज  हम  देखते!हैं  कि  वहां
 की  सरकार  को  जनता  का  समर्थन  नहीं  मिल  रहा

 ,

 प्रो०  एच०  जो०  रंगा  :  हम  ऐसा  कैसे  कह  सकते

 झी  सो०  माधव  रेडडो  :  वह  तो  उन  बातों  से  स्पप्ट  है  जो  मैंने  अभी  बताई  ।

 प्रो  एन०  जो०  रंगा  :  लोग  पंजाब  से  बाहर  नहीं  था  रहे  हैं  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  लोग  पंजाब  से  बाहर  नहीं  जा  रहे  किन्तु  पहले  किसने  लोग
 पंजाब  से  बाहर  निकले  ?  लालरू  और  सिरसा  की  हत्याओं  के  बारे  में  आप  क्या  कहते  वह  अभी

 भी  हमारे  दिमाग  में  बेठ  गई  हैं  ओर  आने  वाले  कई  वर्षों  तक  हमारे  राष्ट्र  के  मन  में  बेठ

 जब  पंजाब  में  लोकप्रिय  सरकार  थी  उस  समय  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  ।

 वहां  की  कार्यपालिका  को  अधिक  शक्तियां  देने  कोई  और  ओऔचित्य  नहीं  यदि  यह
 दाक्तियां  नहीं  दी  जाती  हैं  तो  शान्ति  में  कोई  अन्तर  नहीं  पड़  आज  नई  राजनीतिक  पहल  की

 आवश्यकता  है  ।  एक  ऐसी  राजनीतिक  पहल  करने  की  जिससे  अंत  में  वहां  लोकप्रिय  राजनीतिक  शासन

 स्थापित  हो  ।  मुझे  श्री  बरनाला  अथवा  किसी  और  के  लिए  कुछ  नहीं  कहता  है  ।  किन्तु  आवश्यकता  इस

 बात  की  है  कि  लोकप्रिय  सरकार  बहाल  हो  और  यह  सुनिष्चितत  किया  जाये  कि  लोकप्रिय  सरकार

 आतंकवादियों  से  मुकाबला  करे  न  कि  दिल्ली  की  केन्द्रीय  सरकार  से  ।  दिल्ली  पंजाब  के  आतंकवाद  का

 मुकाबला  क्यों  करे  ?  आप  सारा  आरोप  अपने  ऊपर  क्यों  लेंगे  ?  आप  वहां  लोकप्रिय  सरकार  क्यों  नहीं

 बहाल  कर  रहे  ऐसा  किसी  व्यक्ति  अधिकार  दिया  जाए  जिसको  आज  बहुमत  प्राप्त  है  ?

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  के  समय  जब  प्रधानमंत्री  ने  इस  सदन  में  यह्  घोषणा  की  कि  बहू

 थोड़े  समय  क्छ  महीने  ही  रहेगा  ।  मेरी  समम  में  नहीं  आता  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  का  उह्  इय  क्या

 मैं  सरकार  पर  यह  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  ऐसा  हरियाणा  चुनावों  के  लिए
 किया  ।  किन्तु  ऐसा  ही  कहा  जाता  था  ।  जो  कुछ  भी  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  जब  उन्होंने  इस  सदन  मैं

 स्पष्ट  रूप  से  यह  घोषित  किया  कि  राष्ट्रपति  शासन  थोड़ी  अवधि  के  लिए  तब  आप  क्यों  प्रतीक्षा  कर

 रहे  हैं  ? आप  अब  पहल  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  आप  लोकप्रिय  सरकार  क्यों  नहीं  स्थापित  कर  रहे

 मुझे  इस  विधेयक  के  संबंध  में  केवल  आश्ंकाएं  व्यक्त  करनी  हैं  जो  मैंने  की  और  कुछ  अधिक

 नहीं  कहना  है
 “

 हरी  थर्मपाल  सिह  सलिक  :  मैडम  चेयर  मैं  नेशनल  सिक्योरिटी
 1987  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इस  महान  सदन  के  समस्त

 सदस्यों  को  पता  चाहे  वे  इधर  से  या  उधर  से  कि आतंकवाद  का  मुकाबला  किसी  एक  दल

 2608



 19  1909  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निस्तुकोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा

 से  सम्बन्धित  समस्या  नहीं  बल्कि  यह  राष्ट्रीय  समस्या  है  और  इस  समस्या  का  समाजान  हमें  फाी
 बल  से  उमर  उठकर  करना

 मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  चीजें  इस  प्रकार  की  कहीं  कि  वहां  पर

 डैण्ट  रूल  क्यों  और  वहां  पर  पौपूलर  गवनंमैंट  रेस्टोर  क्यों  नहीं  की  जाती  ?  मैं  इस  महान  सदन  के

 सामने  यह  प्रार्थना  करना  चाहूंगा  कि  वहां  पर  पौपूलर  गवनंमैंट  रेस्टोर  की  चुनाव  कराये
 उसके  बाद  जिनके  साथ  मैजोरिटी  उनको  सरकार  चलाने  का  मौका  लेकिन  उप  समय

 आतंकवाद  की  समस्या  ज्यादा  बढ़ती  चली  गई  और  जब  उस  समस्या  का  समाधान  दूसरा  मजर  नहीं
 श्राया  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  इ  टरवीन  करके  वहां  पर  प्रेजीडेट  कल  लागू  करना  पड़ा  ।  प्रैजीडेट  रूल

 के  दौरान  भी  इस  एक्ट  का  लोन  की  हसलिए  जरूरत  पड़ी  क्योंकि  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि

 जो  प्रावधान  व्लेमान  एक्ट  वह  पूरे  ढंग  से  प्रभावशाली  नहीं  हैं  भौर  वहां  पर  एडमिनिस्ट्रं  शन  और

 मणीमरी  को  जिसने  आतंककाद  का  मुकाबला  करना  उसको  ज्यादा  मजबूत  बनाने  के  ज्यादा

 हाकत  देने  के  लिए  और  उसको  ज्यादा  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  वर्तमान  अमेंडमैंटस  पेश  की  गईं

 मैं  समझता  हूं  कि  हस  प्रकार  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  जो  इस  प्रकार  के  अरमैंडमैंट  लाये

 उसमें  सदन  के  सभी  सदस्यों  का  फर्ज  बनता  है  कि  वह  सरकार  के  हाथ  मजबूत  करने  के  लिए  साथ  दें

 और  जब  कभी  विरोधियों  की  तरफ  से  आलोचना  की  जाती  है  और  वह  टी०वी०  और  रेडियो

 पर  आती  है  तो  उससे  आतंकवादियों  का  हौसला  बढ़  जाता  है  और  ज्यादा  प्रभावशाली  ढंग  से  वह  आगे

 आना  चाहते  हैं  ।

 श्री  रामू  वालिया  जी  को  ज्यादा  पता  आप  अखबारों  में  खबर  पढ़ते  हैं  और  वह  मौके  पर

 देखते  हम  उनके  पड़ौसी  आतंकवाद  की  बोछारें  हरियाणा  और  दिल्ली  में  भी  भाती  उसको

 उस  लिहाज  से  देखिये  ।  वहां  अगर  3  महीने  के  बजाय  6  महीने  की  पावर  दी  जाये  तो  इससे  लाभ  होने

 वाला  नहीं  कोशिश  यह  की  जा  रही  है  कि  किसी  तरह  इस  समस्या  का  हल  किया  जाये  और

 आतंकवाद  को  किसी  न  किसी  तरीके  से  काबू  किया

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कूछ  घटनाएं  पहले  पंजाब  और  चण्डीगढ़  में  हुई  और  उसके  बाद

 दो  घटनाएं  हरियाणा  में  भी  हरियाणा  के  लीगों  पर  आतंकवादियों  ने  हमला  उनको

 हरियाणा  सरकार  ने  उन  आतंकवादियों  को  पकड़ने  के  बजाय  वहां  के  इन्नोसेंट  लोगों  जो  कांग्रंस

 के  उत  पर  मुकदमें  चलाने  शुरू  कर  दिये  ।  आप  इस  चीज  का  जवाब  वहां  आपकी  सरकार

 अगर  इसको  प्रभावशाली  नहीं  बनाएंगे  और  फूल-प्रूफ  सिस्टम  नहीं  बनाया  जाये  जिससे  वहां  किसी

 इननोसैट  को  तंग  न  किया  जाये  तो  कँसे  यह  चीज  रुकेगी  ?  यह  अफसोस  की  बात  है  हरियाणा  सरकार

 के  लिए  कि  उन्होंने  टैरेरिस्ट  एक्ट  का  बहाना  लेकर  ऐसे  भोले-भाले  लोगों  पर  मुकदमें  चलाये  एम्हें

 हैरान  किया  है  जिससे  डैरेरिस्ट्स  पर  कोई  फर्क  नहीं  बल्कि  वह  खश  होते  हैं  कि  क॑  से-हम  अच

 जाते  हैं  लेकिन  जो  भोले  आदमी  उन  पर  सरकार  मुकदमा  चलाती  इसलिए  उनके  हौसले  और

 बढ़  जाते  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  हस  ढंगसे  अगर  और  भी  तरमीम  करने

 जरूरत  हो  जिससे  कि  कोई  आदमी  इसका  गलत  इंग  से  अ्रयोग  न  करे  तो  वह  करना  चाहिए  ।
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 /  एच्ट्रीय  हुरक्षा  1997  के  भिरमुभोदन  के  10.  1987
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  (संशोधन)/विभेधक्त  न

 आओ  अमषाल  घिह

 पंजाब  में  प्रेजीडेंट  रूल  है  ।  अगर  यह  एक्टीविटीज  बढ़ती  रहीं  तौ  इसका  स्कोप  हंरियोणा  भर

 ज़क  बढ़ाया  जा  सकता  है  और-कहां  इसका  मिसयूज  हो  सकता  इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 प्लेट्रल  पवर्नमैंट  वहां  पर  आतंकवाद  की  एक्टीविटीज  को  खुद  सी०बी०भाई०  से  इन्कवायरी  कराये
 भौढ़  देखे  कि  गुलत  आदमी  का  पकड़ा  जाये  ।  इस  समस्या  को  हल,करने  के  लिए  पहले  भी
 सदन  के  सामने  यह  बातें  आई  सिक्योरिटी  बैल्ट  के  बारे  क्योंकि  जब  तक  पीछे  से  किसी  च्रीज  को
 अन्द्रर  आने  का  रास्ता  बन्द  नहीं  करोगे  तो  वह  च्रीज  रुकेगी

 Fare  समस्याएं  बाहर  से  ही  जाती  हैं  और  बाहर  से  ही इन  आतंकवादियों  को  ट्रेनिंग  दी  जाती
 #  इस  प्रकार  वह  बाहर  से  ट्रेनिंग  और  हथियार  लाकर  यहां  आक्रमण  करते  हैं  और  भर्लें  आंदमियों  के

 बीच  आतंक  फैलाते  रहते  हैं  ।  वह  समाज  में  एक  ऐसा  वातावरण  पेदा  करना  चाहते  हैं  जिससे  कि  भले
 अदिमी  उनसे  डरने  मेरा  मंत्री  महोदय  जी  से  निवेदन  है  कि  सिक्योरिटी  बैल्ट  बनाई  जाये

 ओर  बार  एरियाज  में  यह  सिक्योरिटी  बेल्ट  अवश्य  हो  बनाई  इंसके  साथ  ही  इस  सिक्यौरिटी

 ५.  बैह॒ट  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  सीधा  नियंत्रण  हो  |  एसी  व्यवस्पा  होने  के  बाद  ही  अ!तंकवाद  को  रोका
 जा  सकेगा  और  बाहर  से  हथियार  वगैरह  आने  बन्द  हो  सकंगे  ।

 झी  सैयद  मसदुल  हुसन  :  आप  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कहें  ।

 झो  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  भगवान  कभी  ऐसा  मौका  नहीं  देगा  जिस  की  वजह  से  आपको  यह्
 व्यवस्था  करने  के  लिए  कहना  पड़े  ।  मैं  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  से  ही  आग्रह  कर  रहा  हूं  ।

 आज़  सबसे  अधिक  आवश्यकता  इस  बात  को  है  कि  यह  देखें  कि  यह  आतंकवाद  देश  भें  सब
 ,  जगह  क्यों  फंल  रहा  है  ?  आखिर  इसका  क्या  कारण  है  ?  आतंकवादी  किस  कारण  से  धोगों

 में  दहुक्षत  फैलाना  चाहते  हैं  ?  मेरे  विघार  में  ऐसा  इस  कारण  से  है  कि  वह  धर्म  के  नाम  पर  यह
 सब  काम  करते  हैं  और  धर्मं  को  आड़  लेकर  झाम्प्रदायिकता  फ़ैलाते  आप  भाहे

 हरियाणा  और  दिल्ली  की  घटनाओं  को  ले  यहां  पर  भी  लोगों  के  अन्दर  साम्प्रदायिक  भावना
 '

 फैलाई  गई  ।  यह  आतंकवादी  धर्म  क ेनाम  पर  एक  ऐसी  अफीम  साधारण  आदमी  को  खिला  देते  हैं  जिसे
 '

 खाने  के  बांद  साधारण  आदमी  कुछ  और  सोचता  नही  नतीजा  यह  होता  है  कि  दंगे  भड़क  उठते  हैं
 और  विभिन्न  धर्मों  के  लोग  अलग-अलग  धर्मों  में  बंट  जाते

 न  आतंकवाद  पर  काबू  फ़ाने  के  लिए  प्रेस  को  भी  अच्छा  रोल  अदा  करना  जरूरत  इस

 ख़त  की  जरूरत  इस,बात़  की  है  कि  प्रेस  इस  बारे  में  अच्छी  तरह  से  सोच-विचार  करे  और  जो  सही

 ५  वध्य  हों  उन्हें  ही  प्रेस  के  जस्ग्रि.लोगों  के  बीच  में  लाये  ।  आम  तोर  पर  यह  देशा  गया  है  कि  जो

 खबरें  होती  हैं  उन्हें  अखबार  वाले  पहले  पृष्ठ  पर  और  मोदे-मोढे  अक्षरों  में  देते  हैं  और  जो
 ५  और  सहत्वबूर्ण  खबरें  होती  हैं  उन्हें  कहीं  बीच  में  छोटे-छोटे  अक्षरों  में  डाल  देते  जरूरत  इस

 ब्राव  की  है  कि  प्रेस  इस  बारे  में  खूब-सोच-विन्ञार

 जब  से  आतंकवाद  की  समस्यार्य  शुरू  हुई  हैं  बह  कुछ  चीजों  का  सहारा  जेक़र  ही  दारू  हुई
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 19  3909  )  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरतुमोदते  के
 बारे  में  सांविधिक  संकत्प

 और  ;
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  ..,,  ,  व  डे

 नी
 चाहे  वह  एस०वाई०एल०  केनाल  का  मामला  घमं  का  मामला  हो  या  दूसरा  मामला  हो  ।  द््सू बारे  में  हमारे  मंत्री

 जी  भी
 सब  कुछ  समझते  अतः  मैं  इस  बारे  में  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहूंगा

 आपका  जो  वर्तमान  कानून  उसके  अनुसार  गिरफ्तार  किये  गये  आदमियों  को  तीन  भद्दीने  के
 ह

 अस्दर  कारण  बताना  पड़ता  है  कि  उसको  किस  कारण  से  गिरफ्तार  किया  गया  .  लेकिन  अब  जल
 विधेश्क  के  द्वारा  तीन  महीने  की  जगह  6  महीने  का  समय  दिम्रा  गया  है  ।

 देखने  में  यह  भी  आया  है  कि  जिन  के  खिलाफ  अदालतों  मैं  चालान  का  चके  उनके  खिलाफ
 मुकदमा  कई  सालों  तक  चलता  रहा  है  और  कोई  भी  उन  आतंकवादियों  के  खिंलाफ  गवाही  देने  के  लिए
 तैयार  नहीं  होता  है  ।  इस  बारे  में  कोई  न  कोई  प्रावधान  इस  ऐक्ट  में  अध्॑य  किया  जाये  ही
 जो  इनवेस्टीगेशन  उसका  भी  कोई  एक  समय  निर्धारित  हो  और  निर्धारित  समय  के  अन्दर  ही
 मुंकदमे  का  फंसला  हो  जाना  जब  समय  पर  और  जल्दी  फैसले  नहीं  होते  तो  भी  आतंकंचाद
 को  बढ़ावा  मिलता  है  और  जो  लोग  इसमें  मिले  होते  हैं  उनको  एनक्रेजमेंट  मिलता  इससे  बह  अ'मे
 जाकर  डायरेक्शन  दे  देते  ऐसा  सब  होने  के  बाद  आतंकवाद  बढ़ता  ही  जाता  ऐसी  सब  व्यवस्थाएं
 होने  के  बाद  आतंकवाद  पर  काबू  पाया  जा  सकेगा  और  हसका  अच्छा  असर  पड़ेगा  ।

 यही  मेरे  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  सुकाव  इन  के  साथ  मैं  नेघ़्नल  सिक्योरिटी
 बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  मैं  राष्ट्रीय  सुरक्षा  कि  का
 समर्थन  करती  हूं  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  यह  बहुत  उपयुक्त  संमय  पिछले  कुछ

 महीनों  से  पंजाब  में  तथा  उसके  आसपास  क्षेत्रों  मे ंआतंकवादियों  और  उम्रवादियों  की  गतिविधियां  बढ़
 गई  इसलिए  हमारी  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  पेश  किया  हमें  ।

 यद्यपि  पूरे  पंजाब  को  घोषित  किया  गया  ऐसा  लगता  है  कि
 वांदियों  की  गतिविधियों  को  टोकने  के  लिए  और  कठोर  कार्यवाही  करमी  आवश्यक  इससे  राष्ट्र  की

 सुरक्षा  को  खंतरा  उत्पन्त  हो  गया

 महोदया  मैं  इस  विधेयक  का  केवल  इसलिए  समर्थन  नहीं  कर  रही  हूं  क्योंकि  मैं  सत्ता  रूढ़  पक्ष
 की  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  का  इसलिए  समर्थन  कर  रही  हूं  क्योंकि  हमें  आतंकवादियों  की  गतिविधियों की
 समस्या  के  बारे  में  बहुत  चिन्ता  हुई  विघटनंकारों  और  संकीर्णतावाही  ताकतें  हमारे  देश  मैं

 वादी  गतिविधियों  द्वारा  अस्थिरता  देह  में  उत्पन्न  करनें  का  प्रयास  कर  रही  है  और  हृमारे  दैद्व  में  आंतर्क
 वाद  केंसर  की  तरह  फैल  रहा  वास्वव  में  इस  समस्था  का  हल  ढूंढ़  निकालने  की  ने  तिक  जिम्मेदारी  अल
 राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्र  में  सतारूढ़  ढल  की  ही  तहीं  अपितु  यह  जिम्मेदारी  विपक्ष  की  उन्हें

 अपने भरिसिध्क में माकयतांवदी दुष्टिकोच को ध्यान-.में रखते हुए दलमत भावना से ऊपर उठना चाहिए । हम सबका मह कतंव्य हे।कि-हक इस समस्या का हल हमें बहुत अधिक चिन्ता है और आअਂ छुबह भी मैंने यह मामला“उठाया है । दिल्ली



 राष्ट्रीय  शुरक्षा  1987  के'निरणुमोदन  के  10  1987
 बारे  में  सांविधिक  संकरप

 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  धिधेषक
 ee  मनन

 ममता

 में  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  माता-पिता  बहुत  चिन्तित  क्योंकि  कुछ  स्कूलों  को
 आतंकवादियों  से  पत्र

 प्राप्त  हुए  कि  15  अगस्त  से  पहले  स्कूलों  के  5,000  बच्चों  को  मारने  की  धमकी  दी  मैं  नहीं
 जानती  कि  ये  पत्र  कहां  से  आये  लेकिन  यह  सच  है  कि  माता-पिता  बहुत  चिस्तित  मैं  इस  विधेयक

 का  म/नवतावादी  आधार  पर  समर्थन  करती  हूं  न  कि  किसी  राजनंतिक  उहष्यों  से  मैं  इस  बात  पर  भी

 बल  देना  चाहूँगी  कि  हमें  इन  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  में  सरकार  का  समर्थन  करना

 होगा  |  अगर  सरकार  कठोर  कायंवाही  करेंगी  तो  हम  उसका  भी  समर्थन  करेंगे  ।

 कुछ  विरोधी  सदस्यों  ने  इस  मामले  पर  एक  राजनीतिक  दृष्टिकोण  अपनाया  है  और  यहू  वास्तव

 में  बहुत  परेशान  करने  वाली  बात  हम  जानते  हैं  कि  विरोधी  पक्ष  आलोचना  की  दृष्टि  से  आलोचना

 में  विश्वास  करता  लेकित  कम  से  कम  कभी  कभी  उन्हें  एक  ठोस  और  रचनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना

 चाहिए  ।  मुझे  अपने  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  मित्र  श्री  अमल  दक्त  को  सुनकर  हैरानी

 हुई  है  जबकि  उन्होंने  कहा  कि  भारत  सरकार  प्रजातान्त्रिक  गतिविधियों  का  गला  घोटकर  प्रजातन्त्र  को

 समाप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही  मैं  नहीं  जानती  कि  उन्होंने  ये  ब।तें  क्यों  कही  हैं  ।  मैं  आपको  बता
 सकती  हूं  कि  केवल  केन्द्र  स्तर  पर  प्रजातन्त्र  अपनी  परिभाषा  के  अनुसार  कार्य  कर  रहा  है  अर्थात्  जनता

 द्वारा  और  जनता  के  लिए  सरकार  ।  मैं  आपको  अपने  राज्य  में  आने  का  निमन्त्रण  देती  हूं  वहां
 आकर  देखे  प्रजातठन्त्र  कंस्े  कायं  कर  रहा  आपको  यह  देखकर  हैरानी  होगी  कि  उस  राज्य  में  प्रजातंत्र
 का  अर्थ  की  माक्सवादियों  के  लिए  और  माक्संवादियों  द्वारा  चलाई  गई  सरकार  मैं
 आपको  अभी  एक  ठोस  उदाहरण  द्  चुनावों  के  दौरान  मैं  अपने  राज्य  के  कई  गांवों  में  गयी  ।  एक
 गांव  में  मैंने  एक  छोटे  से  दुकानदार  से  एक  गिलास  पानी  देने  को  और  भारतीय  साम्यवादी  दल

 लोगों  ने  दुकानदार  को  सरकार  के  नल-कूप  का  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  नहीं  केवल
 इसलिए  उसने  मुर्क  पानी  दिया  |  इस  घटना  का  समाचार  पत्रों  में  भो  उल्लेख  किया  गया  इस  मामले
 में  मैंने  मुख्य  मंत्री  जी  को  एक  पत्र  भी  लिखा  था  ।

 उस  पत्र  में  मैंने  बताया  कि  मैं  सतापक्ष  का  सदस्य  हो  सकती  लेकिन  क्या  एक  छोटे  से
 दार  से  पानी  के  एक  गिलास  मांगने  का  मेरा  अधिकार  नहीं  है  ?  क्या  यह  मेरा  वंधानिक  दावा  नहीं  है  ?
 क्या  यहू  मेरा  कानूनी  अधिकार  नहीं  हैं  ?  क्या  यह  मेरा  प्रजातान्त्रक  अधिकार  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की
 बातें  मेरे  राज्य  में  हो  रही  हैं  ।

 डसमे  सलाहकार  समिति  में  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  बारे  में  भी  कुछ  बातें
 मैं  आपको  सूचना  दे  रही  है  कि  मेरे  राज्य  में  सरकार  ने  दो  आयोग  नियुक्त  किये  अर्थात्  श्री  दलील
 चौधरी  भोर  श्री  अजय  बासु  आयोग  ।  वे  उच्च  म्यायलय  के  सेवा  निवृत्त  न्यायधीहा  हैं  ।

 धर्मपाल  सिह  ने  अभी  जो  कहा  मैं  उससे  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  ।  उन्होंने  शक्ति  के  दुरूपयोग
 के  धरे  में  कहां  हमें  आतंकवाद  की  इस  समस्या  को  हल  करना  चाहिए  और  सभी  अशंकवादी

 विधियों  को  तुरन्त  रोकना  इस  समस्या  के  लिए  हमें  क्षम्तियों  का  दुरुपयोग  नहीं  करना  चाहिए

 यह  देशा  गया  है  कि  सरकार  हारा  दी  गई  श्षक्तियों  को  कुछ  राजमीतिशों  भौर  कुछ  अम्य
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 19  1909  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरनुमोवन  के
 बारे  में  सांविधि  संकत्प

 गौर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक
 ़़््््ऊ़ऊ़ख़़़़़़़़॒ज़ल्ब़ब़़्

 अधिकारियों  द्वारा  भी  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  मैं  सुझाव  देना  चाहुंगी  कि  ऐसा  नहीं  होना  च/हिए  ।
 मैं  कहना  चाहूँगी  कि  साधारण  व्यक्ति  को  सरकार  की  तरफ  से  न्याय  मिलना  चाहिए  |  सरकार  का  यह
 प्रयास  हमारे  देश  के  लोगों  को  यह  दिखाने  की  कोशिश  करना  है  कि  वे  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  के
 मामसे  में  बहुत  गम्भीर  हैं  ।  यह्  भी  सच  है  कि  25  1987  के  आसपास  पंजाब  में  इन  आतंक
 बादियों  को  गतिविधियों  के  कारण  233  जिसमें  22  पुलिसवाले  भी  मारे  गये  यह  घटना
 केवल  पंजाब  में  ही  नहीं  बल्कि  आसाम  और  त्रिपुरा  में  भी  हुई  ।  ये  अ।तंकवादी
 विधियों  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  हैं  ।  नौक  रशाही  मोर  प्रशासनिक  दृष्टिकोण  से  बल्कि

 वादी  आधार  पर  भी  आप  इस  समस्या  का  समाधान  जितनी  जल्दी  हो  सके  हल  करना  मैं

 इससे  अधिक  कुछ  ओर  नहीं  कहना  क्योंकि  मैं  पहले  ही  कह  चुकी  हूँ  कि  हमारे  पास  विक्षुब्ध
 क्षंत्र  राष्ट्रीय  सुरक्षा  आतंकवाद  रोक  अधिनियम  और  ऐसे  अन्य  अनेक

 अधिनियम  भी  लेकिन  मुख्य  बात  उनके  उचित  क्रियांवयन  की  अगर  हम  इन  अधि/नियमों  को

 उचित  तरीके  से  लाग्  करें  तो  मुझे  विध्वास  है  कि  श्रीमती  गांधी  ने  जो  कहा  था  कि  एक  दिन  यह  सच

 हो  जाधेदा  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  हमें  नये  भारत  में  विश्वास  हम  इसे  प्रगति  के  पथ  पर

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  हमारी  विविध  प्रकार  की जनता  को  महसूस  नहीं  करना  चाहिए
 कि  वह  उपेक्षित  हैं  क्योंकि  उनकी  उपेक्षा  हमारे  लिए  एक  सामूहिक  क्षति  है  ।

 मैं  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करना  चाहूंगी  कि  सरकार  की  आलोचना  बहुत  आसान
 लेकिन  उस  वास्तविक  समस्या  का  समाधान  करना  आसान  नहीं  विपक्षी  मित्र  अनेक  बातें  कह

 सकते  क्योंकि  उन्हें  सरकार  की  अलोचता  करने  की  स्वतन्त्रता  है  ।

 है  जिनको  भरोसा

 खुद  अपने  फरों

 वे  ना  खुदा  के  सहारों  की  बात  करते  हैं  ।

 हम  वे  लोग  हैं  जो  समस्याओं  का  समाधान  करते  वे  केवल  सरकार  को  आलोचना  करेंगे
 चुर्गली  करेंगे  ।  हम  तुच्छ  राजनीति  में  रुचि  नहीं  लेकित  हमारी  रुचि  केवल  इस  समस्या  को  जल्दी
 से  जल्दी  निफ्टाने  में  है  ।

 डा०  सुधीर  राय  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हमारे
 स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दिनों  में  एक  लड़ाई  पुलिस  राज  के  खिलाफ  क्योंकि  अंग  जों  ने  हमारे  स्वतन्त्रता

 सेनानियों  को  काफी  समय  तक  हिरासत  में  रखते  थे  और  कोई  विचारण  नहीं  होता  था  |  हमारे
 संविधान  निर्माताओं  ने  नागरिक  स्वतन्त्रता  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  किया  ओर  भनुच्छेद  2]

 और  22  में  इस  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  को  गारन्टी  देने  का  प्रयास  किया  अनुच्छेद  21  में  यह
 व्यवस्था  है  कि  भी  व्यक्तित  से  विधि  द्वारा  स्थापित  प्रक्रियाओं  के  सिवाय  उसका  जीवन  और
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  निरनुमोदम  के  10
 '

 बारे  में  सांविधिक  संकत्प
 और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 सुधीर

 स्वतन्त्रता  नहीं  छीनी  जाएगी  ।”  अनुच्छेद  22  में  उल्लेख  है  कि  पुलिस  हारा  गिरफ्तार  किये  शये  किशीਂ
 भी  व्यक्ति  को  उसकी  नजरबन्दी  के  24  घण्टों  के  अन्दर  मजिस्ट्रंट  के  सम्मुख  उपस्थित  करना  पड़े  को॥ਂ
 उसे  उसकी  नजरबन्दी  के  कारणों  की  सूचना  अवध्य  मिलनी  उसे  अपनी  दच्छा  के  वकील  करों
 रखने  का  हकदार  लेकिन  एक  परन्तुक  है  जिसमें  नजरबन्द  व्यक्ति  को  तौन॑  मंहीने  के  लिए
 बस्दी  में  रखा  जा  सकता  है  जब  कक  उसका  मामला  सलाहकार  समिति  को  नहीं  सौंपा

 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  सरदार  वल्लमभाई  पटेल  के
 हांबदों  को  याद  करते  हुए  कहा  है  कि  वह  निवारक  निरोध  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  से  पहले  ऐो  दिन
 तक  नहीं  सो  सके  ।  लेकिन  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  यह  निवारक  नजरबन्दी  हमेशा
 नेशाओं  के  विरुद्ध  और  जन  आंदोलनों  के  नेताओं  के  विरुद्ध  प्रयोभ  किया  गया  ।  श्री  ए०  के०  गीपालन
 को  जो  एक  प्रमुख  स्वतन्त्रता  सेनानी  ठीक  इस  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  पारित  होने  के
 नजरबन्द  किया  गया  ।  हमारे  वर्तमान  श्री  ज्योति  बसु  को  भी  निवारक  निरोध  अधितिवम
 के  अन्तगंत  नजरबन्द  किया  गया  हम  देखते  हैं  कि  ऐसे  असंख्य  मामले  हैं  जहां  विपक्ष  के  जम
 आन्दोलनों  के  और  मजदूरों  ओर  किसानों  के  नेताओं  को  बिता  किसी  स्वतन्त्र  और  भिष्पक्ष  विचारण
 के  नजरबन्द  रखा  गया  था  ।

 आलोचकों  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  स्वयं  भारतीय  संविधान  में  पहले  से  ही  भड़चने हैं  ।  यदि

 हम  अनुच्छेद  21  को  पढ़ें  तो  इसकी  ब्याख्या  इस  तरह  से  की  जा  सकती  है  कि  एक  व्यक्ति  के  कीबन  या
 स्वतन्त्रता  को  कानूनी  प्रक्रियाओं  द्वारा  छीना  जा  सकता  भारत  में  चू  कि  हम  बिधायी  प्रमुख्ता  में
 विश्वास  रखते  हैं  और  संसदीय  बहुमत  से  पारित  किसी  भो  खराब  कानून  या  जालिम  कानन  को  समाप्त
 किया  जा  सकता

 अनुच्छेद  22  के  एक  व्यक्ति  को  निवारक  नजरबन्दी  के  अन्तगंत  नजरबन्द  किया  जा
 सकता  हरेक  वक्ता  ने  यह  कहा  कि  लोकतान्त्रिक  देशों  ऐसा  निवारक  निरोध  नहीं  धुना
 गया है  ग्रेट  ब्रिटेन  केवल  द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  बन्दौ  प्रत्यक्षीकरेंण  के  अधिकार  को  छीन  लिया  गया

 लेकिन  युद्ध  समाप्ति  के  फौरन  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  के  अधिकार  को  लागू  कर  दिया*
 लेकिन  हम  देखते  हैं  कि सरकार  के  पास  अनेक  कठोर  कानून  विक्षुब्ध  क्षेत्र
 अधिनियम  आवश्यक  सेवायें  बताए  रखना  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  23  वर्ष
 वर्तमान  सत्तारूढ़  दल  ने  इस  देश  पर  हासन  किया  और  उन्होंने  हमेशा  विपक्ष  को  चुप  करने  आर
 दबाने  के  इस  निवारक  नजरबन्दी  का  प्रयोग  किया  ।

 हम  देखते  हैं  कि  पद्िचमी  बंगाल  हमारी  ने  स्पष्ट  रुप  सें  कहा  कि  बहू  आवश्यक

 सेवायें  बनाये  रखना  अधिनियम  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  का  प्रयोग  नहीं  इसके  बावजूद
 पदिचिमी  बंगाल  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  खराब  नहीं  हुईं  लेकिन  उत्तर  प्रंदेश  कांलिर्ज

 और  विश्वविद्यालय  के  अध्यापक  हड़ताल  पर  हैं  और  उत्तर-प्रदेश  सरकार  ने  धमकी  दो  है  कि  वह

 हड़ताली  अध्यापकों  के  विरुद्ध  आवश्यक  सेवायें  बनाये  रखना  अधिमिंयम  का  इस्तेमाल  इंस

 एक  छोंटे  से  बहाने  आप॑  ऐसे  कठोर  कानूनों  कै  प्रयोग  करने  का  प्रयास  कर  रहे
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 उृक्र  1909  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1987  के  गिर्तुभोत्षत  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और
 |

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विवेयक

 सूकि  भारत  में  करोड़ों  व्यक्ति  बेरोजगार  हैं  और  दिन  में  दो  जून  का  भोजन  भी  नहीं
 जग  अप्वोलनी  की  वृद्धि  होना  शाजभी  हमें  डर  है  कि  ऐसे  अधिनियभों  का  इस्तेमाल  उनके  विक्द्

 '  किया  पहले  भी  जब
 कभी

 सरकार  ने  ऐसे  जलोकतांजिक  कामूनों  को '
 पौरित  करने  की  प्रंथास  उन्होंने  हमें  आश्वस्त  करने  का  प्रयास  किया  कि  ऐसे  कामूनों  का  प्रयोग

 आंदोलनों  के  नेतओं  के  विरुद्ध  और  जतता की  सच्ची  लड़ाइयों  के  विरुद्ध  कभी  नहीं  किया  भायेगा
 ”

 हैकिन  जैसाकि  मैंने  बताया  ये विपक्षी  कल  के  कार्यकर्ता  और  विपक्षी  नैता  ही  हैं  जिम्हें
 अतिरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  भौर  आवश्यक  सेवाएं  बनाए  रखना  अधिनियम  और  शष्ट्रीय
 सुरक्षा  अधिनियम  के  सहत  नजरबन्द  किया  गया  था  ।

 श्री  अमल  दत्त  ते  भी  बताया  है  कि  वर्ष  1970  से  आरम्भ  होने  वाले  दशक  के  दोरान  अनेक
 ।  जैईमान  पुलिस  अधिकारी  ब्रहुत  धन  कमाते  वे  अक्सर  लोगों  को  आन्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम के

 अम्तयंत  बन्द  करते  थे  या  वे  लोगों  को  आन्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  के  तहत  नजरबन्द  करने  की  धर्मकी
 देते  थे  और  इस  तरीके  से  उन्होंने  घन  कमाया  ।  मैं  श्री  अमल  दत्त  के  शब्दों  को  दोहराता  हूं  कि  इन

 सलाहकार  ब्रार्डों  में  से  अधिकांश  में  सेवा  निबुत्त  न््यायाधीश्ष  होते  हम  सब  जानते  हैं  कि

 पालिका  की  स्वतन्त्रता  को  बनाए  रखने  के  लिए  और  न्यायपालिका  को  मजबूत  बनांने  के

 ज्यामसाधीशों  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  अमरीका  में  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश

 दस  धर्षों  क्री  सेना  के  बाद  पेंशन  के  रूप  में  पूरी  वेतन  बढ़ा  सकते  हैं  लेकिन  सेवा  निवृत्त  को  नियुक्त  न

 क्योंकि  इससे  न्मायपालिका  की  स्वतन्त्रता  का  हनन  होता

 पहले  से  ही  अनेक  अधिनियम  हैं  और  इनका  प्रयोग  सरकार  द्वारा  किया  गया  था  ।  जैसाकि  भरी

 माधव  रेडडी  ने  वताया  है  कि  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  की  उद्धोधणा  से  अधिक  से  अभिक  लोग  गोली
 ।

 है  मरे  जा  रहे  हैं  और  वहां  पूर्ण  अराजकता  है  और  आतंकवाद  बढ़  रहा  आवश्यकता  इस
 are  बात  की  है  कि  समस्या  का  राजनैतिक  समाधान  लोक  प्रिय  सरकार  व्यापक  सहमति  हो  और
 #

 एस  धाथ-साथ  गुप्तचर  व्यवस्था  मजबूत  क्योंकि  यदि  आप  पुलिस  के  हाथ  में  ऐसे  कठोर  कामून
 हे  हैं  तो  वे  जंपना  कार्य  नहीं  वे  बास्तविक  अपराधी  को  नहीं  पकड़  वे  केवल  संबेहात्मक

 डउधक्तियों  को  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  क्योंकि  नजरबन्दी  की  अवधि

 बढ़ाना  अच्छा  नहीं  यह  अच्छा  नहीं  है  कि  उन्हें  छह  महीनों  तक  नजरबंद  रखा  जाये  या  उन्हें

 अजरबम्दी  के  कारणों  की  सूचता  15  दिन  बाद  दी  जाये  ।

 ह
 अझररी  रास  संगीता  सिञ्र  :  माननीय  सभापति  मैं  बहुत  धन्यवाद  देता  हूँ  कि

 ऐसे  मौके  पर  यह  जो  सुरक्षा  अधिनियम  में  जो  संशोधन  पेश  किया  गया  उस  पर  हमको  भी  ओलने

 का  सोका  दिया  मैं  दो-तीन  सुक्काव  देना  चाहता  हूं  ।  हमारे  पक्ष  के  लोगों  ने  कहा  है  कि  विरोधी  दल

 :  क्लालोचना  करता  मैं  समझता  हूं  कि  शायद  इस  सदन  का  कोई  भी  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  है  जो

 वाद  क्रो  समाप्त  करने  के  लिए  न  चाहता  पूरा  सदन  चाहता  है  कि  आतंकवाद  समाप्त  होना

 बाहिए-१  कई  ब्रार  कंज्ञोधघन  भाए  और  सदस  ने  एक  स्वर  से  शासन  को  भाइवस्त  कि  आप  जिस  द्वरह
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 राष्ट्रीय  सुश्क्षा  1987  के  मिरमुमोदम  के  10  1987
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 रास्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 ली  राम  नगीना

 से  चाहें  आतंकवाद  की  समाप्ति  हम  आपके  साथ  हंमें  बह  भी  याद  आता  है  कि  सरहद-की
 पांच  किलो  मीटर  तक  सील  करने  के  लिए  एक  विधेयक  आया  भरा  कि  सरहद  को  सील  कर  दिया

 '  पूरे  सदन  ने  एक  मत  से  उसको  स्वीकार  वह  बिल  पास  हो  गया  लेकिन  अमल  में  नहों  आया  ।
 अनेक  ऐसे  संशोधन  आए  लेकिन  ज्यों-ज्यों  दवा  की  मर्ज  बढ़ता  ही  जितने  संक्षोधषन  पास  हैं
 या  जितने  कानून  में  परिवर्तन  करते  आतंबाद  विनों-दिन  बढ़ता  ही  जा  रहा  इसका  क्या  कारण

 यह  मैं  मत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  ।  मैं  समझता  पूरा  सदन  एक  स्वर  से  आदवस्त  करना  चाहता
 है  कि  जो  भी  अमेंडमेंट  लाना  चाहे  ला  दीजिये  और  पास  करा  किन्तु  आतंकवाद  को  समाप्त
 करवा  यह  बीमारी  केवल  पंजाब  में  ही  नहीं  हर  जगह  फल  रही  एक  कारण  तो  यह  है
 कि  घामिक  उन्माद  पैदा  किया  जा  रहा  आतंकवादी  खासकर  एक  सम्प्रदाय  को  यानी  हिन्दुओं  को

 मारते  जिससे  देश  में  सांप्रदायिक  दंगें  वे  सिखों  को  भी  मारते  सिखों  में  संत  कहलाने  वाले  संत

 हरघंद  सिह  लोंगोवाल  की  हत्या  भी  आतंकवादियों  ने  ही  आतंकवादी  न  हिन्दू  न  सिख  हैं  वह
 तो  समाज  विरोधी  उन  समाज  विरोधियों  का  सफाया  करने  के  लिए  मैं  समझता  हूं  हर  आदमी

 घन  से  सरकार  की  मदद  करना  चाहता  इसमें  सरकार  को  कानून  के  अलावा  सामाजिक
 संस्थाओं  का  भी  सहयोग  लेना  आ।तंकवादी  हिन्दुओं  को  मारते  है  और  कहते
 हैं  कि  हिन्दू  हमारे  विरोधी  यह  बात  बिल्कुल  गलत  जाज  सिथ  सम्प्रदाय
 का  कोई  भी  ग्रन्थ  आप  उठाकर  देखें  सब  में  हिन्दू  संस्कृति  का  समावेश  जब  गुरु  गोविंद  सिंह  के

 लड़कों  को  दीवार  में  चुनवाया  गयाथा  तब  उनसे  कहा  गया  था  तुम  धर्म  परिवर्तेन  करोया

 दींवार  में  चुनने  क ेलिए  तंयार  हो  जाओ  ।  उन  लड़कों  ने  अपना  धर्म  परिवर्तन  करने  से  इनकार  कर
 दिया  और  उन्हें  दीवार  में  चुनवा  दिया  गया  |  जब  गुरु  गोविंद  सिंह  जी  से  पूछा  गया  कि  आपके  लड़कों
 को  दीवार  में  चुनवा  दिया  है  तो  उन्होंने  कहा  कि  मेरे  दो  लड़के  लाखों  लड़के  देश  में  फैले  हुए  हैं  ।

 वही  गुरु  गोविद  सिंह  जी  हमारे  नेता  आदर्श  इस  सम्प्रदाय  को  उत्पत्ति  इसलिए  हुई  थी
 कि  हिन्दुओं  की  रक्षा  हो  ।  आज  वही  इसका  विनाश  का  कारण  बन  रहा  मैं  समझता  हूँ  सिद्ध  धर्म

 के  अनुयायी  और  हिन्दू  धमं  के  जो  शंकराचार्य  हैं  इनका  संयुक्त  सम्मेलन  हो  ओर  इस  चीज  का  खात्मा

 किया  जाना  जो  आतंकवाद  को  मिटाने  का  विरोध  करे  उसका  बहिष्कार  किया  जाना

 मैं  समझता  हूं  आपको  कुछ  और  भी  परिवरतंन  करना  धाभिक  संस्थाओं  ओर  पूजा
 स्थलों  पर  आतंकवादी  को  नहीं  रहने  देना  उनको  ४6ास्त्रागार  नहीं  बनने  देना  अगर

 इस  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  तो  आपके  सारे  संशोधन  कारगर  नहीं  आपको  नियम  बनाना  चाहिए
 कि  किसी  भी  स्थान  में  अस्त्र-शस्त्र  नहीं  रखे  वहां  पर  आतंकवादियों  को  पनाह  नहीं  दी

 जानी  यह  आतंकवादी  पंजाब  या  दिल्ली  में  अब  तो  उत्तर  प्रदेश  और  अन्य  जगहों  पर  भी

 सक्रिय  हो  रहे  हैं  | यह  बात  सत्य  है  कि  हमारी  शक्ति  को  देखकर  अमरीका  और  पाकिस्तान  यह  सोचते

 हैं  कि  सत्तर  करोड़  ,  आबादी  वाला  यह  मुल्क  जितनी  तेजी  से  आगे  बढ़  अगर  यह  इसी  तरह
 बढ़ता  गया  तो  विश्व  में  पहले  नम्बर  पर  आ  इसीलिए  आज  पाकिस्तान  को  शस्त्र  मिल  रहे

 और  उनको  इसके  लिये  पैसा  भी  दिया  जा  रहा  है  कि  इसे  आतंकवादियों  को  देकर  हिन्तुस्तान  में
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 1909  )  देश  में  खुख्े  को पस्थसि  के  धारे  में  बर्फ

 आतंक  हमें  बह  दिन  याद  है  जब  इस्दिरा  जी  की  हकूमत  गांवों  में  तथ  पह  भठा  प्रचार
 कराया  जाता  था  कि  बच्चों  को  जो  टीका  लगाया  जाता  है  इससे  वह  आग  चलकर  नप  सक  हो  जायेंगे  ।
 एक  बार  एक  संत  को  गिरफ्तार  किया  गया  तब  उसके  दाढ़ी  नहीं  बाद  में  उसकी  दाडढ़ग  आयब  हो
 गई  जब  पूछा  गया  तो  उसने  कहा  कि  यह  गीता  और  कुखन  में  कुछ  लोग  धा्थिक  ब्रत्र
 बनाकर  कहते  थे  कि  इन्दिरा  जी  6  महीने  राज्य  करेंगी  ;  यह  सव  अमरीका  और  पाकिस्तान  की
 थीं  ।  आज  आप  देखें  तो  क्या  हो  रहा  है  ?  आप  संशोधन  की  बात  करते  आज  ऐसे  प्रचार  अमरीका
 और  पाकिस्तान  की  तरफ  से  किए  जा  रहे  हैं  ।

 आज  पाकिस्तान  की  तरफ  से  भी  गलत  प्रचार  किया  जा  रहा  कुछ  सोग  यहां  भी  कह  रहे
 हैं  कि इस  सरकार  में  बंठे  हुये  लोग  रुपया  ले  रहे  कोन  ऐसा  प्रचार  कर  रहा  वे  जो  कल  तक

 हक्मत  की  कुर्सी  पर  बठा  करते  सरकार  में  सबसे  बड़  औहदे  पर  और  आज  वे  मूश्-हड़ताल  पर
 बठे  हुए  उस  वक्त  उनकी  मूख-हड़ताल  कहां  जब  वे  सरकार  में  महत्वपूर्ण  कुर्सी  पर  बंठे  हुए
 उनके  हाथ  में  पावर  थी  ।  आज  वे  ही  भूख-हड़ताल  कर  रहे  हैं  ।

 महो  इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  कि  हमारे  देश  में  विदेशों  द्वारा  लाखों  लाख  और  भरबों
 रुपया  खर्च  किया  जा  रहा  है  और  दूसरी  तरफ  हमारी  सरकार  को  बदनाम  किया  जा  रहा

 ]

 सभापति  महोदया  :  मेहरबानी  करके  मेरी  बात  सुनिये  !  आप  कल  बोल  सकते  हैं  ।

 4°00  मभ०प०
 देश  में  सूखे  को  स्थिति  के  बारे  में  यर्चा

 ]

 सन्नापति  महोदया  :  अब  हम  मियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।

 क्री  विपिन  पाल  दास  :  श्री  गृप्त  द्वारा  अपना  भाषण  शुरू  किए  जाने  से  पहले
 मैं  एक  निवेदन  करमे  हेतु  एक  मिनट  का  समय  वे  माननीय  मंत्री  द्वारा  किए  गए  वक्तब्य  पर
 आधारित  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा  शुरू  करने  जा  रहें  इस  बात  में  कोई  एक  नहीं  कि  सूखा  एक
 गम्भीर  मामला  परन्तु  बिहार  तथा  असम  में  भारी  बाढ़  आ  रही  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में

 माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  असम  का  दौरा  किया  अतः  में  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  बह  देश  में

 बाढ़  की  स्थिति  पर  एक  वक्तव्य  दें  या  सूखे  की  स्थिति  के  साथ-साथ  बाढ़  की  स्थिति  पर  भी  चर्चा
 करने  की  अनुमति  यदि  श्री  गृप्त  इस  बात  के  लिए  सहमत  होते  हैं  तो  हम  इस  बात  पर  चक्डा
 करेंगे  ।

 सभापति  महीवया  :  मंत्री  जी  क्या  कहते  हमें  यह  भी  सुनना

 कषि  मन्त्री  जी०  एस०  :  मुझे  पहले  से  जानकारी  नहीं  थी  कि  वह

 मुझे  बाढ़  की  स्थिति  पर  वक्तव्य  देने  के  लिए  बाढ़  के  बारे  में  मुके  नवीनतम  जातक्राशी  एकल
 कर  लेने  दीजिए  ।  फिर  मैं  वक्तव्य  दंगा  ।

 सभापति  महोदया  :  बाढ़  की  स्थिति  एक  अन्य  प्रस्ताव  के  अन्तग्रंत  आ  रह्दी  चूंकि  प्रह  भाज

 हो  कार्यवाही  संची  में  हम  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा
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 देंश  में  शले  की  श्विंति  के  बारे  में  भर्भा  10  1987

 प्रो०  सथुवध्डबले  :  सरकार  को  छोड़कर  हमें  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  चर्चा  करनी

 .,  ]

 ।:  .  श्री  खौ०  माचथ  रेड्डी  :  यदि  फोई  इस  पर  चर्चा  करना  तो  उसे  इसकौ

 अनुमति  दी  जानी

 सभापति  महोदय  :  कोई  अन्य  प्रस्ताव  आ  रहा

 शी  सी०  साधव  रेडडो  :  चर्चा  का  जबाव  देते  समय  माननोय  मंत्री  जवाव  दे  सकते

 डा०  जो०  एस०  मुर्भे  कोई  आपत्ति  महों  मैं  बहां  मौके  पर  जा  चुका  परन्तु
 मेहे  विचार  में  यह  जानकारी  नवीनतम  होनी  चाहिए  और  जब  तक  हमें  असम  से  आंडे  नहीं  मिल  जाते
 तब  तक  वक्तव्य  देना  मेरे  लिए  उचित  नहीं  होगा  ।

 समापति  महोदया  :  चूंकि  बाढ़  की  स्थिति  पर  वक्तव्य  देने  के  लिए  मंत्री  महोदय  पूर्णतया

 तेयार  नहीं  है  इसलिए  हमें  इस  पर  उसी  समय  चर्चा  करनी  चाहिए  जब  यह  सभा  के  समक्ष  आये  ।

 हो  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  आप  इसे  आज  हो  समाप्त  कर  देंगे  ?

 सभापति  महोदया  :  हम  इस  पर  6  वर्ष  तक  चर्चा  इसके  लिये  हमने  दो  घंटे  निर्धारिय

 किए

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इस  सत्र  की  शुरूआत  में  सभा  में  हमने  जो  अध्यांत  दिन  देखें
 हैं  उनके  दौरान  कुछ  सदस्यों  ने  एक  या  दो  बार  टिप्पणी  को  थी  कि  यह  छंद  का  विषय  है  कि  सभा
 बोफोस  इत्यादि  विषयों  पर  इतना  अधिक  समय  व्यतीत  कर  रही  है  तथा  इतना  अधिक  समय  बर्बाद  कर
 रही  हैं  जबकि  सूखे  जैसे  कई  आवश्यक  तथा  महंत्वपूर्ण  मामलों  जो  इस  देश  के  लोगों  को  प्रभ/वित  कर  रहे

 की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  किया  गया  ।  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।  मुझे  यह  जानकर  बहुत  निराशा  हुई
 है  कि  जब  सूखे  की  स्थिति  पर  यह  चर्चा  शुरू  हुई  तो  वे  सदस्य  जो  सूखे  की  स्थिति  के  रे  में
 हल्ला  मचा  रहे  सभा  में  उपस्थिति  नहीं  हैं  ।

 बह  प्रो०
 पी०  जें०  कुरियन  :  अपनी  सीट  के  बीछे  उसमें  से  कितने  ओम

 जब

 भी  इसाजीत  गुप्स  :  आप  में  अपराध  बोध  का  भाव  क्यों  है  ?  मैंते  आपका  या  आपकी  पार्टी
 का  जिक्र  कभी  नहीं  किया

 प्रो०  सजुबन्डवते  :  वे  अब  पुस्तकालय  में  बोफोस  का  अध्ययन  कर  रहे  हैं

 श्री  हनदरजीत  ग॒प्त  :  मेहरबानी  करके  अन:'यामी  मत  मेरे  विद्यार  में  मेरे  लिए
 यह  आवश्यक  नहीं  कि  मैं  सूले  की  स्थिति  का  वर्णन  करने  की  कोशिद  करूं  जिसने  देश  को  आ  घेरा
 हाल  ही  में  मंत्री  महोदग्र  ने  वक्तब्य  दिया  है  ।

 [405  भ०  १०]

 बक्कम  पुरुषोत्तम  पीठासीन  | कर  ।
 ४.  भेरी  खुद  की  राय  यह  है  कि  वह  वक्तव्य  तथा  उसके  बाद  कुछ  अन्य  वक्तथ्य  और  इस  सम्बन्ध
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 19  1909  देद्य,में  से  की  स्थिति  के-बारे  में  चर्चा

 में  सरकार  के  कार्यों  से  मुझे  तत्परता  को  कुछ  कमी  प्रतीत  होती  ओर  मैं  नहीं  समझता  कि  वे  ख्रभी
 भी  स्थिति  की  गम्मीरता  को  स्वीकार  करने  के  इच्छुक  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  मेरी  इस  बात  का  उत्तर
 दिया  जा  सकता  है|  यह  एक  वाद-विवाद  कोई  व्यक्ति  यह  कह  कर  जवाब  दे  सकता  है
 कि  हम  भय  इत्यादि  का  वातावरण  पैदा  नहीं  करना  चाहते  यह  भय  का  प्रइन  नहीं  सच्चाई
 यहूं  है  कि  शायद  गौ  वर्षों  में  ऐसा  सूखा  देश  में  नही  पड़ा  हम  विगत  अनुभव  के  आधार  पर  जानते
 हैं  कि  हतने  व्यापक  सूखा  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  है  जिसके  प्रभाव  केवल  अभी  या  कुछ  महौने  के  लिए  ही
 रहेंगे  ।  परन्तु  इस  तरह  के  सूखे  के  दीर्घकालीन  प्रभाव  हो  सकते  हैं  ।  लोगों  को  इससे  मिलते  वाले  दुखों
 के  अतिरिक्त  समूची  राष्ट्रीय  अथेव्यवस्था  के  लिए  इसके  दीघंकालीन  विपरीत  परिणाम  हो  सकते  हैं  ।
 इसलिए  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  मौर  बरिक  यह  जानकर  दुख  होगा--आखिरकार॑  कुछ  दिनों
 मैं  हम  अपनी  स्वतंत्रता  की  चालीसवीं  वर्षगांठ  मना  रहे  कि  40  वर्षों  क ेयोजनाबद्ध  आधिकविकास
 के  धाद  भी  देश  का  भाग्य  प्रकृति  की  दया  पर  है  ।  जिस  ढंग  से  सरकार  ने  इन  सारे  वर्षो  इस  देश  के
 जल  संसाधनों  का  प्रवन्ध  किया  है  उससे  खेदजनक  स्थिति  का  पता  चलता

 जैसा  कि  मत्री  जी  ने  हाल  ही  में  कहा  है  कि  35  मौसम  विज्ञान  सम्बन्धी  सकिलों  या  क्षेत्रों
 जिममें  पूरे  देश  को  विभाजित  किया  गया  में  से  केवल  में लगभग  सामान्य  वर्षा  हुई
 अन्य  25  क्षेत्र  बहुत  भयंकर  सूखे  से  आक्रांत  हैं।हम  जानते  हैं  कि  इनमें  से  कुछ  राज्यों  को  सूललाग्रस्त
 राज्य  कह  सकते  मध्यप्रदेश  जंसे  राज्यों  में

 हर  वर्ष  सूजਂ  पड़ता  है  ।  कुछ  राज्य  जो  बाढ़  ग्रस्त  विशेषतौर  पर  भारत  के  पूर्वी  भाग  के  राज्य
 के  साथ  ही  ऐसे  र|ज्य  हैं  जो  सूखा  ग्रस्त  अभी  मैंने  कुछ  के  नाम  बताए  हैं  ।

 इस  वर्ष  सूख  ग्रस्त  राज्य  ही  परन्तु  अन्य  क्षेत्र  विशेषतोर  पर  उत्तर  पद्िचम

 जिसे  देश  का  धान्यागार  समझा  जाता  जो  देश  का  सबसे  अधिक  खाद्याम्न  पंदा  करता  है--पंजाब
 तथा  भी  गम्भीर  रूप  से  सूखे  से  प्रभावित  हुआ  है  ।  पंजाब  तथा  हरियाणा  के  इस  क्ष  त्ररमें

 हम  जानते  हैं  कि  कृषि  बहुत  विकसित  है  ।.

 किसान  अपने  पम्पसेटों  के लिए  अधिकतर  बिजली  का  उपयोग  कर  रहे  उन्हें  बिजली  की

 बहुत  अधिक  भावष्यकता  यहां  ऊर्जाकृत  सिंचाई  प्रणाली  है  जिसमें  गत  वर्षों  में  बहुत  अच्छे
 णाम  मिले  लेकिस  इस  भालड़ा  जिस  पर ये  क्षेत्र  मुख्यतः  अपनी  बिजली  के  लिए
 निर्भर  रहते  रिपोर्टो  के  अनुसार  मैंने  यह  पाया  कि  इस  समय  उनमें  गत  वर्ष  की  तुलना  में  50  प्रतिशत
 जल  कम  जल  में  50  प्रतिशत  की  कमी  हुई  आज  देह  में  47  बड़े  जलगमों  गत  वर्ष  जुलाई
 की  शुलना  में  30  प्रतिशत  जल  कम  और  देश  में  जलगमों  को  जल  यदि  कुल  स्तर  को  देखे  और

 यदि  आप  उसका  औसत  निकालें  तो  वह  10  से  12  प्रतिशत  तक  कस  हो  गया  उत्तर  हिमाचल
 प्रदेश  में  जहां  वहां  वर्षा  की  काभी  कमी  रही  हैं  ओर  यहां  तक  इस  वर्ष  केरल  के  कुछ  भागों  पर  इसका

 प्रभाव  पड़ा  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरिसम  :  केरल  +े  उत्तरी  भागों  पर  प्रभाव  पड़ा

 झो  इसाजोत  गुप्स  :  मैंने  कह  है,कि  इसके  कुछ  भागों  पर  प्रभाव  पड़ा  में  416  जिलों
 में  से  लगभग  67  प्रतिशत  जिलों  में  अर्थात  280  जिलों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इसकी  तुलबा  में.वर्ष  1985
 में  केवल  187  जिलों  में  सूखा  पड़ा  था  ।  अतः  प्रत्येक  उत्तरबर्ती  सूख  में  प्रभावित  क्षेत्र  में  वृद्धि  होती  जा
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 देश में  सले  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  10  1987
 न  न

 हन्द्रजीत

 रही  है  और  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  जिसके  बारे  में  हमें  विचार  करता  इसलिए  मैंने  कहा
 कि  हमारे  देश  में  जल  संसाधनों  का  दीर्घधाबधि  रखरखाव  और  प्रबन्ध  वास्तव  में  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 और  कोरिया  जँसे  अन्य  एशियाई  देश  हैं  जिन्होंने  अपने  जल  संसाधनों  का  रखरखाव
 ओर  प्रबन्ध  किया  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जितता  हम  भारत  में  करते  हैं  उससे  कद्दीं  अधिक

 प्रभावकारी  ढंग  में  वे  कह  पाए  ऐसा  समाचार  मिला  है  कि  सूखे  से  प्रभावित  20  लोग  जो

 कि  अब  सूखा  राहत  कार्यो  में  लगे  हुए  उन्हें  राजस्थान  में  राहत  कार्यों  में  रोजगार  दिया  गया

 रन््हें  गत  दो  महीने  में  उनकी  मजदूरी  नहीं  दी  गई  है  ।  इसलिए  वहां  भुखमरी  तो  आनी  सबसे  अधिक

 प्रभावित  क्षेत्रों  स लोग  काम  की  तलाह  में  दूसरे  स्थानों  पर  जाने  लगे  हमारे  वेश  में  कुछ  क्षेत्र  ऐसे

 हैं  जहां  से  हर  वर्ष  पूरे  परिवार  काम  की  तलाश  में  दूसरे  स्थानों  पर  जाते  हैं  जबकि  वहां  पर  कोई  सूखा
 नहीं  पड़ता  है  ।  कोई  उनकी  दशा  का  इस  वर्ष  अच्छी  प्रकार  से  अमुमान  लगा  सकता  पद्चु  थो  चारे
 और  जल  की  तलाश  में  निराश  होकर  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  की  ओर  जा  रहे  हैं  ।

 सूखे  से  खाद्यान्नों  के  उत्पादम  में  कभी  होना  स्वाभाविक  और  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  कसी

 सै  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वुद्धि  होना  स्वाभाविक  है  चाहे  वे  सब्जियां  हों  अथवा  खाद्यात्त  अथवा  दालें
 या  खाद्य  तेल  चारे  की  कमी  है  और  अब  हम  यह  कमी  दिल्ली  में  भी  अनुभव  कर  रहे  दूध  की

 सप्लाई  में  भी  संकट  पंदा  हो  गया  दूध  के  मूल्यों  में  बुद्धि  होने  के  पशुओं  के  लिये  घारे
 की  कमी  के  कारण  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  अत्यन्त  कमी  हुई  इससे  पद्म  उत्तर  प्रदेश

 पूर्वी  मध्य  प्रदेश  और  नागपुर  में  चावल  की  बुबाई  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 शूजराते  और  मध्य  प्रदेश  में  दालों  के  उत्पादन  पर  भी  ब्रा  प्रभाव  पड़ा  है  तथा  सीराष्ट्र  में  तिलहनों
 के  उत्पादन  तथा  यहां  तक  कि  पटसन  और  ऐसी  बहुत  सी  चीजों  के  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव

 पड़ा

 जसाकि  हम  सभी  जानते  हैं  कि अवम्दा  जल  की  जल  तालिका  में  कई  वर्षों  में  पर्याप्त  कमी  हुई  है  ।

 शरकार  के  विरद्ध  यह  मेरी  झिकायतों  में  से एक  है  कि  यह  बात  कई  वर्षों  से  मालूम  थी  कि  यह  अवमृदा
 खल  तालिका  बहुत  तेजी  से  कम  हो  रही  यह  देखने  के  लिये  कोई  दीचाविधि  कार्यक्रम  शुरू  नहीं
 किए  गए  थे  कि  इस  अवमृदा  जल  का  उचित  तरीके  से  उपयोग  किया  जा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 अलावा  शहरी  क्षेत्रों  में  भी पेय  जल  की  भारी  कमी  है  ।  इसका  सबसे  ब्रा  उदाहरण  शायद  मद्भास  कहर
 है  यहां  भाप  अपने  को  भाग्यक्षासी  मान  सकते  हैं  यदि  आपको  हर  रोज  एक  बआल्टो  पानी  5  रपये  में
 क्षयवा  दस  रुपये  में  मिल  जातो  यदि  यह  सूखा  जारी  रहा  तो  मुझे  बताया  गया  कि  मद्रास  झहृर  के
 निवासियों  के  लिए  वास्तव  में  पेय  जल  की  भारी  कमी  की  स्थिति  पंदा  हो

 डीजल  तेल  को  खपत  भी  बढ़  जाएगी
 |  सरकार मे  पहले  ही  कुछ  निर्देश  दिए  हैं  कि  जहां  एंक

 संभव  हो  कृषि  कार्यों  के  लिए  डीजल  और  बिजली  अवश्य  दी  इसका  आदाय  यह  हुआ  कि
 डोजल  की  खपत  और  बढ़  सकती  है  ओर  इसलिए  आगामी  वर्षों  में  अल्िक  आयात  करना  जरुरो  हो
 सकता  है  ।  और  निरिचत  रूप  से  साथ  तेलों  क ेअधिक  आयात  में  हम  जो  कमी  कर  रहे  हमने  उसमें
 कंमी  करना  शुरू  किया  लेकित  तब  खाच्ध  कपास  तंथा  ऐसी  बहुंत  सी  वस्तुओं  का  अधिक  आयात
 अषश्यक  हो  गैया  ह ैजिसका  अब  फिर  हूंगारी  विंदेशी  मुद्रा  पर  दबाब  पड़ेगा  जिसकी  पहले  ही  कमी
 जतों  हुईं  है  ।
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 19  1909  देंश  में  सूखे  को  स्थिति  के  आरे  में  ल्चई

 ओद्योगिक  उत्पादन  में  पर्याप्त  बिजली  की  कमी  के  कारण  पंदा  हुई  बाधा  से  खतरा  पैदा  हो
 गया  है  ।  यदि  बिजली  को  मुख्यतः  कृषि  कार्यों  क ेलिए  उपलब्ध  कराया  जाएगा  तो  इस  स्थिति  में  कुछ
 उद्योगों  में  मांग  में  मन्दी  आ  जाएगी  और  वे  उद्योग  जो  अपने  उत्पादन  के  लिए  कृषि  सम्बन्धी  कच्च
 माल  पर  निर्भर  उन  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  के  एक  डिप्टी  गवनंर  श्री  सी०

 हमारे  रंगराजन  वह  यहां  नहीं  वह  बोकोसे  में  अधिक  इच्छुक  अन्य  श्री  रंगराजन
 जो  रिजवं  बेंक  के  डिप्टी  गवनंर  उन्होंने  कहा  है  कि  कृषि  उत्पादन  में  6  प्रतिशत  की  कमी  से
 प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  2  प्रतिशत  की  कमी  हो  जाएगी  ।  ये  दोनों  एक  दूसरे  से  जुड़े  हुए  हैं  ।  इसके  लिए
 काफी  धनराशि  खर्च  कर  की  बात  कही  गई  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  महोदय  हमें  इन  राहत
 योजनाओं  पर  भौर  राहत-कार्यों  पर  होने  वले  काफी  खर्च  के  बारे  में  कितनी  धनराशि  खचं
 की  हमें  मालूम  नहीं  है  ?  क्या  यह  धनराशि  1000  करोड़  रुपए  तक  हो  सकती  है  और  क्या
 वास्तव  में  इससे  प्रभावित  राज्यों  तथा  केन्द्र  के बजट  में  घाटा  नहीं  बढ़  जाएगा  ?

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  भी  इस  वर्ष  30  से  40  लाख  टन  अतिरिक्त  खाद्यान्न  सप्लाई
 करने  के  लिए  कहा  यह  खाद्यान्न  समेकित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  अथवा  अन्य  राहत
 कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  जारी  खाद्यान्नों  के अलावा  होगा  जो  कि  जारी  करना  अ:वश्यक  हो  हमें
 बताया  गया  है  कि  खाद्यान्नों  के बफर  स्टाक  विभिन्न  प्रकार  के  खाद्यान्नों  के लगभग  2.35  करोड़
 टन  के  पर्याप्त  बफर  स्टाक  हैं  इसलिए  चिन्ता  करने  की  कोई  बात  नहीं  ये  बफर  स्टाक  दस  क्ये  के
 संकट  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  हो  सकते  हैं  ।  लेकिन  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि

 पूर्ति  का  प्रबन्ध  कुशलता  पूर्वक  किया  जाना  यदि  इसका  प्रबन्ध  कुशलता  पूर्वक  न  किया  गया
 तो  बफर  स्टाक  का  कुछ  भाग  काले  बाजार  में  चला  जाएगा  ओर  वास्तव  में  यह  सबसे  निर्धन  लोगों  तक
 नहीं  पहुंचेगा  जिनको  इसको  जरूरत  है  और  इसमें  नये  मुद्रास्फीति  दबाव  पेदा  आवश्यक
 संसाधनों  के  अलावा  इन  अतिरिक्त  संसाधनों  को  कहां  से  जुटाया  जाएगा  ?  मुझे  सरकार  के  दृष्टिकोण
 के  बारे  में  मालूम  नहों  यदि  वे  अधेव्यवस्था  और  में  दबाव  को  दूर  रखना  बाहते
 यदि  वे  और  वित्तीय  घाटा  बढ़ाना  नहीं  यदि  वे  इस  वर्ष  फरवरी  में  प्रस्तुत  बजट  के  5600  करोड़

 रुपये  के  अनुमानित  बजटीय  घाटे  को  और  नहीं  बढ़ाना  धाहते  हैं  तो  उन्हें  हमें  कुछ  संकेत  देना  चाहिए
 और  देश  को  ऐसा  कुछ  संकेत  देना  चाहिए  कया  वे  किसी  अन्य  तरीकों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  अथवा
 आवध्यक  संसाधन  जुटाने  के  किन््हीं  अन्य  उपायों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  आपका  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  मंत्रिमष्डल  ने  स्पष्ट  रूप  से  मंत्रियों  के
 किसी  प्रकार  के  पैनल  की  स्थापना  की  है  ।  जिसका  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  जो  इस  स्थिति  से  निपटने
 के  लिए  कुछ  प्राथमिक  योजना  अथवा  आयात  योजना  तैयार  लेकिन  जो  कुछ  उन्होंने  तैयार
 किया  है  हमें  उसके  ब्योरे  के  बारे  में  कुछ  भी  मालूम  नहीं  किसी  भी  स्थिति  में  मेरा  यह  दृढ़  मत  है
 कि  केबिनेट  स्तर  के  मंत्रियों  का  पैनल  हो  अथवा  अधिकारियों  की  कोई  अन्य  समिति  आदि  हो  वह  इसके
 लिए  पर्याप्त  नहीं  यह  ऐसे  चारों  ओर  फंले  सूखे  जिसमें  लाखों  लोग  प्रभावित  हुए  उससे  निपटने
 के  लिए  यह  उपाय  पर्याप्त  नहीं  इसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  के  बाहर  अन्य  लोगों  तथा
 विभिन्न  सरकारी  और  यहां  तक  कि  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  जो  कि  अन्य  प्रश्नों  के

 बारे  में  अपने  राजनीतिक  मतमेदों  को  समाप्त  करने  के  इच्छुक  नहीं  लेकिन  इस  प्रदन  पर  वे  एक

 दूसरे  के  साथ  सहयोग  करना  चाहते  उनका  सहयोग  भोर  सहायता  ली  जानी  क्योंकि  इसका
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 देश  में  ससे  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  10  1981

 इन्द्रजीत

 मुख्य  उदंइय  लोगों  को  राहत  पहुंचाना  है  और  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  राहत  कार्यों  का  ठीक  प्रकार

 से  प्रबन्ध  हो  और  राहत  उन  लोगों  तक  पहुंचे  ।  उसके  बारे  में  सरकार  ने  अब  तक  कुछ  नहीं  बताया

 मैं  कहता  हूं  कि  तत्काल  कुछ  उपायों  की  आवश्यकता  वास्तव  में  उनमें  स ेएक  उपाय

 यह  है  कि  तीन  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  तत्काल  राहत  उपाय  शुरू  किए  जाने  एक  तो  उन
 क्षेत्रों  में  बेरोजगारों  को  रोजगार  दूसरा  पक्षुओं  के  लिए  चारा  उपलब्ध  कराना  और  तीसरा  पेय
 जल  उपखब्ब  कराना  इन  तीन  वस्तुओं  के  बहुत  से  लोग  जीवित  नहीं  रह  पाएंगे  ।

 वास्तव  में  हम  सर्वाधिक  गरीब  वर्गों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  विदोषकर  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 उन्हें  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाए  और  उसके  लिए  उन्हें  न्यूनतम  मंजूरी  अवश्य  दी  जानी  चाहिए
 जो  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  अधिसूचित  की  गई  उन्हें  वह  मंजरी  अवश्य  दी  जानी  चाहिए
 और  उसमें  कम  मजूरी  नहीं  दी  जानी  च।हिए  अथवा  शायद  ऐसा  नहीं  जंसा  कि  राजस्थान  के  मामले  में

 हुआ  जहां  कोई  मजूरी  दी  ही  नहीं  गई  और  भारत  सरकार  को  उन  राज्य  सरकारों  को  उदारता

 पूर्वक  अनुदान  देना  चाहिए  जो  कि  बड़े  पैमाने  पर  राहत  उपाय  शुरू  कर  रहे  बहुत  से  राज्य
 सरकारों  ने  पहले  ही  केन्द्र  से अनुरोध  किया  है  और  जंसा  हम  समाचार-प्रों  में  पढ़ते  हैं  बहुत  से  मुख्य
 मंत्रियों  ने  केन्द्र  स ेसहायता  देने  का  अनु रोध  किया  है--%ुछ  100  करोड़  देने  के  लिए  कह  रहे  अन्य
 188  करोड़  की  मांग  कर  रहें  हैं  और  दूसरे  और  धनराशि  की  मांग  कर  रहें  इसलिए  किसी  भी
 मामले  राज्य  सरकारों  को  राहत  उपायों  के  आयोजन  में  प्रभावकारी  तरीके  से  और  इसमें
 सामान्यतया  भाग  लेकर  मुख्य  भार  वहन  करना  होगा  ।  लेकिन  केन्द्र  को  इस  कार्य  को  चलाने  में  उनको

 अनुदान  देने  में  उदार  होना  चाहिए  ।

 प्रभावित  क्षत्रों  मेरा  सुकाव  यह  है  कि  विशेषकर  छोटे  किसानों  सीमान्त  किसानों
 और  कृषि  मजदूरों  द्वारा  लिए  गए  ऋण  और  उनके  द्वारा  दिया  जाने  वाला  मू-राजस्व  समाप्त  कर  दिया
 जाना

 साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली  बहुत  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  |  इस  संबंध
 में  कित्तने  ही अवसरों  पर  सदन  में  कई  चर्चाएं  और  आलोचनाएਂ  हि

 गई  परन्तु  इस  सूखे  को

 स्थिति  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  घुस्त  बनाया  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  सूखे  से

 प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंलोगों  को  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  आवदयक  वस्तुएं  उपलब्ध  करानी

 मैं  सरकार  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुरोध  करूंगा  कि  सभी  चालू  सिंचाई
 परियोजनाओं  को  जल्दी  पूरा  किया  जाये  |  ऐसी  कई  चल  रही  तिचाई  परियोजनाएਂ  कागज  पर  हैं  जो

 बिल्कूल  घीमी  गति  से  चल  रही  हैं  और  उनमें  से  कई  जिन्हें  काफी  समय  पहले  पूरा  हो  जाना  चाहिए  था

 अभी  तक  निर्माण  की  प्रक्रिया  में  अब  ऐसे  समय  में  जो  कि  आपात  काल  का  समय  व्यवहायंतया
 सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  और  यह  सुनिद्दिवत  करने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  कि

 सभी  चालू  सिंचाई  परियोजनायें  जल्दी  पूरी  हो  सभी  जल-भूतल  और  जमीन  के  नीचे  के  जल

 संसाधनों  का  उपयोग  किया  जाना  मैं  समभता  हूं  कि  मानव  संसाधन  मंत्री  को  भी  इस  चर्चा

 में  भाग  लेना  चाहिए  क्योंकि  हम  जानना  चाहेंगे  कि  वे  क्या  कर  रहे  इस  देश  के  जल  संसाधनों

 को  जुटाने  में  पूरी  तरह  असफलता  मिली  हैं  ।
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 19  1909  )  देश  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  बचा

 छठो  बात  यह  है  कि  चारे  के  भंडारण  के  लिए  कुछ  डिपो  खोलने  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत  गंभीर

 मामला  है  |  भारे  के  बगर  हजारों  ढोर  और  पशु  खत्म  हो  आप  जानते  ही  हैं  कि  इससे  हमारे
 कृषकों  और  हमारे  कृषि  कार्यों  पर  क्या  असर  पड़ेगा  ।

 सातवीं  बात  यह  मेरी  मांग  है  कि  कृषि  कायों  और  कृषि  सेवाओं  के  लिए  ऊर्जा  की  सप्लाई

 कुछ  समय  के  लिए  कम  से  कम  सामान्य  दरों  के  50%  पर  की  जानी  इस  वात  में
 कोई  सन्देह  नहीं  जिसका  अक्सर  लेखों  और  पत्रिकाओं  में  जिक्र  किया  जाता  है  कि  थे  बाढ़
 ओर  सूझ्ले  जो  कि  हमारे  देश  में  बढ़ते  जा  रहे  हैं  वे  मूलतः  पारिस्थितिक  संतुलन  को  बिगाड़ने  के  कारण

 हो  रहे  हैं  । भौर  यह  पारिस्थितिक  बड़ी  मात्रा  में  वनों  के काटने  से  बिगड़ता  और  नष्ट

 होता  कुछ  मामलों  जेसा  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  इस  वर्ष  यह  सब  इन  पहाड़ों  में  वक्षों  के
 धुंन्ध  काटने  के  कारण  हुआ  तथा  इसके  लिए  कई  किस्म  के  ठेकेदार  झौर  बड़े  अधिकारी

 तथा  अन्य  लोग  जिम्मेदार  अब  ऐसी  विकट  स्थिति  हिमाचल  प्रदेण  में  लेकिन  ऐसे  क्षेत्र  भी  हैं

 जहां  वनों  की  कटाई  वर्षों  स ेचल  रही  है  और  हम  देख  रहे  प्रधानमंत्री--न

 केवल  वर्तेमान  प्रधानमंत्री  बल्कि  पिछले  प्रधानमंत्रियों--ने  बहुत  ही  जोरदार  ढंग  से  पेड़ों  के  अन्धाधुन्ध
 काटे  जाने  और  वनों  के  विनाश  के  इस  कार्य  के खिलाफ  बोला  यहां  ऐसे  सदस्य  हैं  जो  पर्यावरण  और
 पारिस्थितिकी  की  इस  समस्या  में  बहुत  अधिक  दिलचस्पी  रखते  जो  इसके  बारे  में  समय-समय  पर

 बोलते  परन्तु  हमें  नहीं  लगता  है  पेड़ों  के  इस  तरह  अन्धाघुन्ध  काटे  जाने  या  उन  लोगों  के  विरुद्ध

 दण्हनीय  कार्यवाही  करने  के  जो  कि  यह  अपने  स्वयं  के  लाभ  के  लिए  ऐसा  कर  रहे  कोई  ठोस

 कोई  कड़े  उपाय  किए  जा  रहे  हो  ।

 इसलिए  वनों  का  विनाश  किया  जा  रहा  है  उनके  स्थान  पर  नई  हरित  वनस्पतियां  नहीं  लगाई

 जाती  हैं  जिनके  लिए  भी  सरकार  की  एक  दीर्घकालीन  योजना  होनी  इस  पारिस्थितिक  विध्वंस

 से  जो  कि  चल  रहा  भविष्य  में  सूखे  और  बाढ़ों  में  कई  गुणा  वृद्धि  होने  की  संभावना  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  की  इसके  लिए  कोई  योजना  हम  यहां  संसदीय-सौंध  के  बाहर  कुछ  पेड़

 लगाने  जा  रहे  यह  बहुत  अच्छी  बात  लेकिन  सूंखा  और  बाढ़  यहां  नहीं  उन  वनों  की

 कटाई  को  रोकने  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  जो  कि  अन्धाधुन्ध  अनियन्त्रित  तथा  अपराधिक  रूप  में

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  चल  रहा  है  ?  नये  पेड़ों  को  तथा  अन्य  हरित  वनस्पतियों  को  जगाने  के  लिए

 कोई  योजना  या  कार्यक्रम  या  कोई  प्रभावी  उपाय  नहीं  किये  गये  हैं  ।  वैज्ञानिकों  ने  कहा  है  कि  यदि  हम

 इसी  प्रकार  चलाते  रहे  तो  अगले  15  से  20  वर्षों  में  वनों  की  स्थिति  इतनी  खराब  हो  जायेगी  कि  हम

 आसमान  पर  स्वर्ग  के  समान  देखा  करेंगे  और  वर्षा  के  लिए  प्रार्थना  किया  गरीब  किसान  अब

 कैंवल  यही  सब  कर  सकते  यह  भी  इसलिए  क्योंकि  हम  प्रकृति  वी  दया  पर  निर्मर  परन्तु  उस

 सर्वंताश  को  रोकने  के  लिए  जो  होने  वाला  है  कुछ  भी  सहायता  नहीं  मिलेगी  या  कोई  भी  उसे  नहीं

 रोक  पायेगा  ।  इस  मैं  अन्य  ताटकालिक  राहत  उपायों  के  साथ  इसके  लिए  अनुरोध  करूंगा  ।

 जल  संसाधनों  तथा  विभिन्न  संसाधनों  के  रख-रखाव  के  दीघंकालिक  उपाय  और  एक  निर्धारित

 समय  में  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करना  बिल्कुल  आवश्यक  उसके  बगर  मुझे  विश्वास  है  कि

 हम  इस  वर्ष  और  अगले  वर्ष  गम्भीर  कठिनाई  में  पड़  जायेंगे  ।  इसका  प्रभाव  अगले  वर्ष  भी  महसूस

 किया  जायेगा  और  यह  सरकार  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  सभा  और  देश  को  यह  कहकर  संतुष्ट

 करें  कि  बे  स्थिति  की  अत्यावश्यता  से  अवगत  है  और  उन्हें  केवल  कुछ  मन्त्रियों  की  समिति  बना  कर
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 देश  में  सूले  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  नहीं

 और  यह  कह  कर  हो  सन्तुष्ट  न  करें  कि  इससे  समस्या  का  हल  हो  जायेगा  ।  मैं  इस  पर  विश्वास  नहीं
 करता  यह  एक  ऐसा  प्रइन  है  जिस  पर  समस्त  देश  को  संगठित  करना  होगा  और  सभी  वर्गों  के  लोगों

 सभी  सरकारी  संगठनों  और  पार्टियों  से  जो  हमारे  लोगों  भौर  देश  को  बचाने  एक  साथ
 फाये  करने  के  इच्छुक  हैं  सहायता  सहयोग  लेना

 ९५//राब  वोरेशशिह  :  समापति  मुझे  प्रसन्तता  है  कि  यश्पि  बेर  से--संसद  के
 एकत्र  होने  के लगभग  2  सप्ताह  बाद--सभा  ने  देश  में  सूखे  की  स्थिति  पर  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  दवाश

 प्रश्तुत  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की

 यह  अधिक  अच्छा  और  अधिक  उपयुक्त  होता  यदि  सभा  समयानुरूप  इस  बहुत  संकटमयी  स्थिति
 पर  पहले  विषार-विमर्ण  करती  ।  हम  सव  जानते  हैं  कि  अब  तक  कार्य॑सूचो  विपक्ष  द्वारा  थोपी  गई  है
 और  हम  कुछ  अन्य  मापलों  पर  चर्चा  कर  रहें  मेरा  कहने  का  आशय  यह  नहीं  है  कि  उन  पर  चर्चा

 नहीं  की  जानी  चाहिए  थी  ।  वे  भी  महत्वपूर्ण  लेकिन  उन  पर  चर्चा  के  लिए  तब  तक

 इंतजार  किया  जा  सकता  था  जब  तक  कि  समस्त  देश  को  जनप्ंरुया  पर  जो  तात्कालिक  समस्याएं
 डाल  रही  पर  हम  चर्चा  कर  देश  की  अथंव्यवस्या  पर  डालने  वाले  सूख्धे  पर  चर्चा  करने

 में-अभी  भी  विलम्बध्नहीं  हुत  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  बहुत  योग्यता  से  हमारा  ध्यान  उन  समस्याओं
 की  तरफ  दिलाग़ा  है  जिनका  हमें  सामना  करना  पड़ेगा  ।  हम  उन्हें  अब  इतने  प्रख्वर  रूप  में  महसस  नहीं
 कर  सकते  लेकिन  जंसा  कि  आप  जानते  हे  --  सूखे  का  प्रभाव  काफी  समय  बाद  महसूस  किया  जाता

 है  जबकि  वर्षा  नहीं  होती  है  जब  लोग  कोई  फसल  नहीं  उगा  पाते  हें  जब  जमीन  में  जल  स्तर  गिर  जाता

 हमारे  जलाशयों  का  स्तर  नीचे  चला  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  अन्ततः  अगली  फसल  के  लिए
 सिंचाई  की  कमी  या  सिंचाई  अपर्याप्त  हो  जाती  जब  पानी  की  कमी  की  वजह  से  बिजली  का  कम
 उत्पादन  होता  और  जब  चारे  और  जल  की  कमी  होती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हर  जगह
 कई  गम्भीर  समस्याएं  जैसे  महामारी  और  ढोरों  तथा  लोगों  की  मौतें  होने  लगती
 हे  ।

 मुझे  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  चाहे  कुछ  हो  सूखे  की  तस्वीर  बहुत  भयानक  मुरं  प्रसन्नता  है
 कि  सरकार  ने  पहले  ही  स्थिति  के  प्रति  अपनी  सजगता  दिखा  दी  प्रधानमंत्री  ने  पहले  ही  अपनी
 अध्यक्षता  में  एक  केबिनेट  समिति  गठित  की  इससे  उनकी  चिन्ता  का  पता  चलता  सरकार  कहां
 तक  लोगों  की  परेशानियों  को  दूर  करने  के  लिए  जो  कि  स्पष्ट  देखी  जा  सकती  प्रभावी  कदम  उठाने
 में  सम  अभी  देखा  ज।ना  बाकी  मुझे  उस  समय  बिल्कुल  भी  प्रसन्नता  नहीं  होती  जव  मैं
 लोगों  को  देश  में  व्याप्त  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  बात  करते  हुए  और  साथ  ही  सूखे  और  आकाल  में
 अन्तर  करते  हुए  सुनता  हूं  ।  हमारी  कई  राज्य  सरकारें  भी  ऐसो  ही  गलतियां  कर  रही  हूँ  ।  उनमें  प्ले

 छुछ  ने  अपने  राज्यों  में  अकाल  की  स्थितियों  को  घोषित  नहीं  किया  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  अकाल  और  सूखे  में  क्या  अन्तर  यदि  किसान  गम्भीर  सूखे  के  कारण
 किसी  प्रकार  का  खाद्यान्न  और  चारा  न  उगा  सक्रे  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  यह  सो  वर्ष  पहले  की  अकाल  संहिता  के  कारण

 थ्री  राव  वोरेख  सिह  :  यह  इसलिए  है  क्योंकि  एक  अकाल  संहिता  अंग्रेजों  द्वारा  बनाई
 नह  अकाल  का  आशय  है  कभी  ओर  मुखमरी  के  कारण  मौतें  ।  परस्तु  उन्हें  क्या
 वैदा  करता

 है उन्हें क्या चीज लाती है ? यदि बह एक भयानक सूला है जसे कि यह पहले ही है



 19  1909  देश  में  सूसे  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 सरकार  को  बिहार  और  असम के  कृछ  क्षेत्रों  के  जो  दुर्भाग्य  से  लगभग  हर  साल  बाढ़  की  चपेट
 में  आते  हैं  सारे  देश  में  अकाल  की  स्थिति  को  भोषित  करने  में  चाहें  राज्य  में  या  केन्द्र  में कोई  दिक्कत
 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 कुछ  एक  राज्य  न  केवल  बाढ़  की  चपेट  में  आते  हैं  बल्कि  एक  साथ  सूख  से  भी  प्रभावित  होते
 यह  बात  स्वीकार  करनी  चाहिए  कि  अकाल  पहले  ही  इस  देह  में  जा  चुका  लगभग  अगस्त  मध्य

 होने  वाला  है  जुलाई  और  अगस्त  के  महीनों  में  90  प्रतिशत  वर्षा  होती  है  और  ऐसी  कोई  आज्ञा  नहीं
 अभी  तक  वर्षा  नहीं  हुई  किसान  आशा  के  विपरीत  आशा  कर  रहे  हों  क्योंकि  किसान  आशाओं

 पर  जीवित  रहते  एक  किसान  अपनी  मुसीबतों  का  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकता  जिनका  उसे
 सामना  करना  है  परन्तु  हमें  अच्छी  तरह  जानना  चाहिए  सरकार  को  पूरी  जानकारी  होनी  चाहिए  और

 हमें  जो  मुसीबत  आने  वाली  है  उसके  लिए  तंयार  रहना

 अब  सरीफ  की  फसल  उगाने  को  कोई  आशा  नहीं  घान  की  फसल  खत्म  हो  गई  है  और

 जहां  यह  लगाई  गई  थी  यह  नष्ट  हो  चुकी  केवल  30  प्रतिशत  से  50  या  60  प्रतिशत  पौध  लगाई
 गई  है  ।  औसतन  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  केवल  50  प्रतिशत  क्षत्र  पर  पौध  लगाई  गई  क्षेष  पौध

 नहीं  लगाई  जा  सकी  ।  सबसे  खराब  बात  यह  है  कि  अब  चारा  नहीं  उगाया  जा  सकता  चारे  के

 लिए  ज्वार  और  मक््का  को  फसलें  यहां  तक
 कि  घास  अधिक  महत्वपूर्ण  है

 जुंलाई  में  वर्षा  नहीं  होती  है--तो  अब  घास  उगामे  के  आसार  नजर  नहीं  आने  इसका  अर्थ  है  कि

 हमारे  पदु  मर  जायेंगे  और  हम  पशु  पालन  को  प्रमुखता  देने  वाले  राज्य  जेसे  रजस्थान  और  मध्य  प्रदेश

 के  उन  गरीब  लोगों  की  स्थिति  को  नहीं  भांप  सकते  दूध  उत्पादन  को  गंभीर  क्षति

 हमारे  देश  में  औसतन  हमारी  कृषि  योग्य  मूमि  को  30  प्रतिशत  भाग  में  सिंचाई  हो  रही  पर  ह्ुर्भाग्य
 से  हमारे  कुछ  राष्यों  में  अभी  तक  10-15  प्रतिशत  से  अधिक  क्षेत्र  नहीं  है  जिस  पर  अब  तक

 की  व्यवस्था  है  |  मध्य  प्रदेश  उनमें  से  एक  है  ।  वहां  अभी  तक  सुदिकल  से  1!  प्रतिद्त  क्षंत्र  पर  सिंचाई

 की  ध्यवस्था  एक  अन्य  राज्य  उड़ीसा  भी  है  जहां  मुश्किल  से  18  प्रतिक्षत  क्षेत्र  पर  सिंचाई  की

 व्यवस्था  गुजरात  में  16  अथवा  17  प्रतिद्वत  क्षेत्र  पर  सिंचाई  की  ध्यवस्था  बड़ा  राज्य  होने  के

 नति  राजस्थान  में  भी  यही  स्थिति  है  और  वहां  अब  तक  7  प्रतिशत  क्षेत्र  पर  सिंच.ई  की  अ्यवस्था

 प्रदम  यह  है--जैसा  कि  श्री  इन्द्रजीत  जी  गुप्त  ने  उल्लेख  किया--हर  साल  या  हर  तीसरे  या  चौथे  साल

 सूखे  से  उत्पस्त  संकट  को  कम  करने  के  लिए  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिए  हमने  क्या

 कालीन  उपाय  1979-80  में  बुरी  तरह  सूला  पड़ा  वह  धाताब्दी  का  सबसे  भीषण  सूखा

 1982-83  में  दोबारा  सूखा  पड़ा  और  1979-80  में  पहले  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  से  कहीं  अधिक

 क्षेत्र  उससे  प्रभावित  पर  हमने  उसकी  विशालता  को  महसूस  नहीं  किया  क्योंकि  1979-80  में

 सथा-प्रवन्ध  के  क्षेत्र  में  हमने  कुछ  अनुभव  सीखे  थे  ।  क्रषि  प्रभारी  मंत्री  होने  के
 नाते  दोनों  बार  1979-

 80  और  198  2-83  सूखा  प्रबन्ध  का  दायित्व  मुझ  पर  जनता  पार्टो  1980  के  छ्रुरू  में  ही  सत्ता  से

 हार  गई  अगर  मुझे  ठीक  से  याद  है  तो  हमने  सत्ता  में  आने  के  बाद  1980  में  190  करोड़  रुपये  के

 लगभग  सूखा  प्रबन्ध  पर  व्यय

 झी  इसाजीत  गृप्त  :  एक  साल  में  ?

 राज  बोरेग  सिंह  :  जी  मानसून  के  बाद  को  अवधि  में  ।  दिसम्बर  के  अन्त  तक  बारिश

 न  होने  पर  हमारी  सरकार  ने  सत्ता  में  आने  के  बाद  1979-80  के  सूले  क ेलिए  कुल  मिलाकर  300

 करोड़  रुपए  खर्च  मैं  थापकों  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  असली  समस्या  मानसून  के
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 देश  में  से  को  श्किति  के  करे  में  कर्षा  10  1981

 वीरेम्त्र

 बाद  के  महीनों  में  खरीफ  के  मौसम  के  बाद  में  रबी  की  फसल  बोई  नहीं  जा  जमीन  के
 ऊपर  और  नीचे  पानी  ती  कमी  महसूस  की  सिंचाई  कम  बिजली  की  कमी  दो  फसलें
 उगाई  नहीं  जा  पेयजल  तक  उपलब्ध  नहीं  था  कया  स्थिति  हुई  होगी  ?  आपको  याद  होगा  कि

 1680  में  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  के  अन्दरूनी  क्षेत्रों
 में  मिलिटरी  ट्रकों  और  अन्य  सभी  परिवहन

 माध्यमाँ  से  ही  नहीं  बल्कि  रेलों  द्वारा  पेयजल  ले  जाया  गया  था  |  इसके  लिए  बहुत  बड़े  प्रबन्ध  प्रयासों
 की  आवश्यकता  पड़ी  थी  ।  1978-79  में  1320  लाख  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  था  जो  कि

 1979-80  में  भचानक  घटकर  1090  लाख  टन  हो  गया--एक  साथ  220  लाख'टन  कौ  उसके
 बाद  उत्पादन  में  फिर  वृद्धि  हुई  ।  .

 उसके  बाद  अन्य  फसलें  बोने  के  लिए  हमें  किसानों  की  सहायता  करनी  पड़ी  .  जिससे  पेदावार

 बढ़कर  1290  लाख  टन  हो  गई  ।  अगले  साल  वह  और  बढ़कर  1330  लाख  टन  हो  लेकिन

 1982-83  में  पैदावार  घटकर  1290  लाख  टन  हो  गई  ।  भयंकर  सूखा  पड़ा  था  पर  अच्छी  प्रधन्ध
 ब्यवस्था  के  कारण  1981-82  की  तुलना  में  जबकि  पैदावार  में  220  लाख  टन  की  कमी  हुई  थी  -  केवल

 40  लाख  ढ़न  पैदावार  की  कमी  हुई  ।  अगली  फसलें  बहुत  अच्छी  थीं  ओऔर  उत्पादन  अचानक  बढ़ा
 खा  वह  भी  खूखा-वर्ष  के  दोरान  अच्छी  प्रबन्ध्र  व्यवक््या  के  1982-83  के  सूखे  के  बाद  अगले

 खुल  1983-84  में  हम  1530  लाख  टन  पंदावार  उत्पन्न  कर  लेकिन  उसके  बाद  1480
 !1490  भोर  1500  लाख  टन  पंदावार  हो  रही  यदि  हम  प्रभावी  उपाय  नहीं  करते  तो  हमारी
 पिछली  .  उपलब्धियां  बेकार  हो  जाती  ।  इस  देक्ष  के लिए  लिए  अपेक्षित  खाद्य  बफर  स्टाफ  को  बनाए
 रखते  के  लिए  उत्पादन  में  स्थिरता  जरूरी  हमें  याद  रखना  होगा  कि  एक  या  दो  साल  अच्छी

 फसल  होने  पर  हमें  कृषि  उत्पादन  को  भ्रचुशता  को  बात  नहीं  करमी  हम  अभी  तक  स्घ॒र
 तक  नहीं  पहुंचे  |983-84  में  जब  हमने  84  जाल  टन  चीनी  का  उत्पादन  किया  था  तो  हर  ने

 कहना  शुरू  कर  दिया  में  चीघो  को  बहुतायत  हम  निर्यात  नहीं  कर  सकते  ।  पिछले  कुल
 सालों  लाश्यान्न्न  कौ  अच्छी  पंदावार  होने  पर  हकक्ते  इत्तना  बढ़ा  बफर  स्टार  नहीं  रक़

 सकते  ।”  हमारा  स्टाक  अब  कम  होना  शुरू  हो  गमा  है  ।  इरबजीत  गुप्त  की  ने  230  लाख  टन  कहा  है

 मालूम  नहीं  सही  कहा  है  या  कृषि  या  खाद्य  बन्त्री  को  बेहतर  मालूम  होषा  ।  मेरे  स्याल  से  यह
 कम  हूँआ  है  ।  दो-तीम  महीने  पहले  230  लाख  ठन  था

 शी  इन्हरजोत  गुप्त  :  बफर  स्टाक  ?  मै

 राव  थीोरेका  सिह  :  जी  हां  ।

 थौ  इनाजीत  भृप्त  :  23.5  लाख  टन

 राव  बोरेन्र  सिह  :  मेरा  मतलब  बफर  स्टाक  235  लाख  टन  मैं  नहीं  सोचता  कि  अंब  यह
 इतना  है  ।  यह  इससे  कम  खरीफ  की  फसल  के  साथ  जो  कि  मुख्यतः  चावल  की  होती  हमें  चावल
 की  कमी  अगले  साल  गेहूं  की  भी  कमी  होगी  ।  हमें  डर  नहीं  फैलाना  चाहिए  ।  इस  देश  के  बफर

 इटाक  को  कम  करके  पेश्चा  बचाने  की  जात  महीं  कश्मी  चाहिए  |  हमें  विध्वास  है  कि  हम  इस  स्तर  पर

 पहुंच  गए  हैं  जहां  तिभहन  आदि  का  उत्बादन  स्थिर  किया  जा  सकता  हम  क़्लिहन
 के  उसका  अआायदत  ब्रन्क्  करने  की  कर  रहे  हम  सभी  जानते  हैं  1983-84.  में
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 19  1909  दैक्ष'में'सूखे को  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 तिलहन  का  उत्पादन  लगभग  132  लाख  टन  हुआ  था  ।  अगले  साल  यह  घटकर  116  लाख  टब  अर्थात्
 16  लाख  टन  कम  हो

 दालों  और  तिलहन  का  उत्पादन  सूखी  गेर  सिंचित  मूमि  पर  होता  70%,  तिसहन
 गौर  दालों  की  पंदावार  गर  सिंचित  क्षत्र  में  होती  वास्तविक  समस्या  क्या  बास्तविक  समस्या

 है  कि  हम  बारिश  पर  निर्मर  रहने  वाले  गेर-सिंचित  भूमि  को  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  सके

 1966  में  हरित  क्रांति  के  बाद  जहां  तक  पंदावार  के  बढ़ने  का  सम्बन्ध  80%  अधिक
 उत्पादन  सिशित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  हुआ  केवल  20%  उत्पादन  गर-सिचित  क्षत्र  से  हुआ  और
 मैर-सिंचित  भूमि  का  क्षेत्रफल  देश  में  बुवाई  योग्य  मूमि  का  70%  अगर  हम  शुष्क  भूमि  पर  प्रतिं

 यूनिष्ट  पैदावार  बढ़ामे  की  नहीं  सोचते  तो  खाद्यान्न  या  दालों  और  तिलहन  में  आत्मनिर्मेरता  की  आशा

 नहीँ  की  जा  सकती  |  जरूरत  इस  बात  कौ  है  कि  श्री  गप्त  द्वारा  उल्लिखित  अल्पकालिक  उपायों  के
 अलावा  कुछ  दीघेकालिक  उपाय  किए  जाएं  जिनका  मैं  संक्षेप  में  उल्लेख  करूंगा  ।  पशुओं  को  बचाने  के

 लिंएं  तल्काल  चारे  की  व्यवस्था  करनी  इस  समय  दिल्ली  के  आसपास  के  इलाकों  में  चारा  1  रुपए
 किलो  बिक  रहा  है  ।

 एक  सासनोय  सदस्य  :  इससे  अधिक  पर  ।

 राव  बोरेख  सिह  :  तल  या  सरसों  मैं  दिल्ली  के  पास  स्थित  गुड़गांव  के  बारे  में
 बात  कर  रहा  हूं  ।  राजस्थान  में  60-70  रुपए  मन  हो  सकता  है  क्योंकि  सारा  चारा  राजस्थान  ले  जाया
 जा  रहा

 स्तर  पर  कुछ  नहीं  किया  गया  तो  राजस्थान  के  पद्यु  समाप्त  हो  राजस्थान  के

 पशु  जिन्दा  हैं  क्योंकि  हल्की  बारिश  हुई  रेत  के  टीले  हरे  भरे  हो  गए  थे  और  जानवर  धभास  खाकर
 3-4  महीने  जिन्दा  रह  सकते  हैं  :  लोगों  को  भी  पेयजल  मिलना  चाहिए  था  ।  इस  साल  चारागाह  के
 लिए  सुविधाओं  की  ब्यवस्था  करनी  हमने  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  सरकार  से  अनुरोध  किया  है
 कि  राजस्थान  कें  पश्ुओं  को  अपने  अपने  यहां  घरने  की  अनुमति  दें  ।  लेकिन  अब  भध्य  प्रदेश  में  भी
 स्थिति  खराब  वह  भी  सले  से  ध्री  तरह  प्रभावित  गजरात  में  भी  यही  स्थिति  पशु  कहां
 जाएं  ?  यह  सूखा  हमारे  दुग्ध  उद्योग  को  खत्म  कर  देगा  ।  sae

 पंजाब  में  पहले  से  पाती  की  कमी  पंजाब  अधिक  धाम  लहीं  उगा  पंजाब  में  गेहूं
 और  घान  के  भूसे  के अलावा  चारे  की  पंदावार  और  इस  मूसे  को  पक्यु  खा  यहीं  पाते  ।

 यह  बहुत  भयानक  स्थिति  हमें  अगली  फसल  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  लेकिन  इससे

 पहले  हमें  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  अगले  कुछ  महीनों  में  लोगों  भौर  पशुओं  की  मौतें  न  हमें
 लौगों  को  ऋण  और  रोजगार  देना  होगा  ।  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  भोजन  तथा  पानी  देश  हर
 हिस्से  में  उपलब्ध  हो  ।  मुखमरी  कहीं  भी  होने  वाली  मौत  से  बचने  के  लिए  बड़े  स्तर  पर  भिचाईं  कौ
 जानी  नि:ःशल्क  खाद्यान्न  वितरित  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  है  क्योंकि  इससे  कदाचार

 कम  कीमतों  पर  खंद्यान्त  बेचा  जाए  तो  ठेकेदार  काला  वाजारे  में  बेच  सरकारी

 एजेंसियां  उसे  लेकर  जलता  लोगों  के  पका  हुआ  श्ाना  भी  महींਂ  दिया  जा  सकता  |  दूसरा  और

 एकमात्र  रास्ता  यह  है  कि  लोगों  को  रोजशार  विया  रोजगारः  दीजिए  और  मजदूरी  के  बदले  में

 राजसहायता  भ्राप्स  खाद्यान्न  दीजिए  ताकि  काम  करने  वाले  खाद्यान्न  प्राप्त  करके  इसका  ठीक  से  उफ्योग

 D5]

 ।



 दैश  में  सखे  को  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  10  1987

 बोरेन्द्र

 कर  उसका  दुरुपयोग  न  हो  ।  इसके  लिए  काफी  प्रयास  करने  की  जरूरत  कृषि  मन्त्रालय  और

 विकास  इन  मन्त्रालयों  को  ही  नहीं  बल्कि  वित्त  मन्त्रालय  को  भी  शामिल  करना

 इसलिए  ऊर्जा  और  शाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालयों  को  भी  सम्बद्ध  करना
 मंतिमण्डल  एक  समिति  का  गठन  कर  धुका  है  ।  लेकिन  राज्यों  और  जिलों  के  बारे  में  स्थिति

 क्या

 इस  देश  में  समय-समय  पर  कहा  जाता  है  कि  किसान  अमोर  हो  रहे  मुर्े  आशा  है  कि  इस

 सूखे  से  उन  लोगों  की  आंखें  खुलेंगी  जो  ठीक  से  देख  नहीं  पा  जो  लोग  गांवों  में  रहने  इन

 अमीर  किसानों  कौ  बात  करते  हैं  उन्हें  गांवों  में  ल ेजाया  जाए  और  वहां  वे  4-5  महीने
 कारों  की  नियुक्ति  भी  इन  राज्यों  में  की  अगर  अब  प्रवन्ध  करना  चाहते  हैं  तो  ग्रामीण

 वित्त  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  सूखा  प्रभावित  इन  क्षंत्रों  श्षा

 प्रभारी  बनाया  उन्हें  वहां  रहने  उन्हें  जिला  स्तर  पर  प्रयासों  का  समन्वय  करने

 दीजिए  ।  उससे  पता  चलेगा  कि  हम  कार्यक्ष तर  में  युद्ध  स्तर  पर  काम  कर  रहे  हैं  न  कि  यहां  ।

 सभापति  महोदय  :  जी  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करिए  ।

 प्रो०  सधु  बंडबसे  :  अगर  आपने  हां  कहा  तो  वह  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  इनाजोत  गुप्त  :  क्या  1977-80  में  किया  गया  था  ?

 शाब  बोरेन्द्र  सह  :  जी  1979  में  नहीं  किया  गया  था  ।  हमने  1980  से  मन्तालय  के
 बरिष्ठ  अधिकारियों  को  मेजना  शुरू  किया  उन्हें  प्रत्येक  राज्य  का  प्रभारी  अधिकारी  बनाया

 इन  सभी  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  के  बीच  समस्वय  एक  महीने  में  10  दिन  इन  वरिष्ठ
 अधिकारियों  को  इन  राज्यों  का  दौरा  करके  वापस  आकर  मुझे  सूचना  देती  पड़ती  थी  ।

 प्रो०  भथु  दंडबते  :  अब  इस  प्रणाली  को  भी  बन्द  कर  दिया  गया

 शाथ  वीरेस  सिंह  :  उसे  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रो०  सच  दंडव्ते  :  क्योंकि  पद  भार  भी  जल्दी-जल्दी  बदलते  रहते  हें  ।

 शाब  वोरेख  तिह  :  हो  सकता  अब  बेहतर  तरीके  विकसित  किए  जाएंगे  ।

 मेरा  उनसे  कोई  विबाद  नहीं  है  जो  यह  सोचते  हें  कि किसान  अमीर  किसान  भी  बेकार

 यह  आशा  करता  है  कि  वह  अमीर  हो  विधारों  में  केवल  यह  अन्तर  कि  कुछ  हाहरी
 जिनमें  अधिकता  हमारे  योजनाकार  उद्योगपति  और  भौर  व्यवसायी  जो  सोचते  हैं  कि
 सभी  किसान  अमीर  होते  किन्तु  चाहे  वह  छोटा  सा  किसान  क्यों  न  हो  हमेशा  सोचता  है
 कि  अगले  साल  वह  अमीर  हो  वह  अगला  साल  कभी  नहीं  आता  ।  आप  बड़े  किसान  की
 परैशानियों  का  अन्दाजा  भी  नहीं  लगा  सकते  ।  और  मूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  बाद  इन  दिनों  बड़ा
 किसान  है  कौन  ?

 आजकल  कोई  भी  किसान  अमीर  नहीं  है  जब  तक  उसके  पास  अन्य  सम्पत्ति  न  हो  |  एक  व्यक्ति
 थो  फार्म  के  काले  धन  से  दयेत  धन  बनाने का  उहं  द्य  रखता  बह  किसान  नहीं  उस  व्यक्ति  के
 बारे  में  सोचते  जिसको  आजिविका  छेती  करना  मुक्े  किसी  कवि  की  कुछ  पक्तियां  याद
 भाती
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 पीपल  टेल  अस  देअर  इज  नो  बट  देअ  हैव  नेवर  फामंड  सो  हाऊ  केग  देअ  टैल  ?”

 यह  ऐसे  लोगों  का  दृष्टिकोण  है  जो  शायद  विगत  समय  में  प्राथमिकताएं  गलत  रूप  से
 निर्धारित  करने  के  लिए  जिम्मेदार  रहे  इन  प्राथमिकताओं  को  व्यवस्थित  करना  होगा  ।  हमे
 हर  बर्ष  सूक्षे  की  पुनरावृत्ति  रोकने

 के लिए  उपचारात्मक  उपाय  अपनाने

 जैसा  कि  मैंने  कुछ  राज्यों  में  रचाई  के  अन्तगंत  छोटा  क्षेत्र  क्यों  ?  उड़ीसा  बाढ़
 से  घिरा  असम  बाढ़  से  घिरा  असम  में  20  प्रतिष्त  क्षेत्र  तक  में  सिंचाई  नहीं  होती  उड़ीसा
 में  केवल  सिंचाई  से  प्रतिद्वत  क्षेत्र  पर  सिंचाई  नहीं  होती  महाराष्ट्र  में  केवल  का  प्रतिशत
 क्षेत्र  पर  सिंचाई  होती  क्यों  ?  यह  इसलिए  है  क्योंकि  हमारे  मूतल  तथा  मूजल  संसाधन  का

 नहीं  हुआ  है  ।  हम  बड़ी  परियोजनाओं  के  बारे  में  सोचते  रहे  जिनके  निर्माण  होने  तक  काफी  समय

 लगता  हमें  सूखे  के  विरुद्ध  उपाय  दूंढना  होगा  ओर  बाढ़  में  भी  पानी  एकजन्र  करने  के  लिए  छोटे

 जलाइय  बनाने  छोटी  परियोजनाएं  तुरन्त  परिणाम  देती  हैं  ।  इस  कार्य  को  करना  होगा  ।  हमें
 भाव  के  एक  हिस्से  के  लिए  भी  जैसे  पचास  या  एक  सौ  एकड़  भूमि  के  लिए  जीवन  रक्षक  सिंचाई

 परियोजनायें  बनानी

 सूखे  के  दौरान  वर्ष  के  में  चार  हजार  जलाहयों  का  पता  लगाया  गया  हमने  राशि
 आवंटित  की  थी  |  विचार  यह  था  कि  शुष्क  क्षंत्रों  में  बरसात  के  जल  की  हरेक  बूंद  को  संरक्षित  करने

 का  प्रयास  किया  जाए  जिससे  पशुओं  के  छोटी  मिचाई  परियोजनाओं  आदि  के  लिए  छोटी  मंडारण
 व्यवस्था  हो  सकें  ।  मैं  कृषि  मंत्री  से  उनके  उत्तर  में  जातना  चाहूंगा  कि  इन  छोटे  जलाइय  परियोजनाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  राध्िि  आवंटित  की  गई  है  ।

 कृषि  मंत्री  जो  ०  एस०  :  आपके  समय  से  काफी  अन्तर  नहीं

 राव  बीरेना  सिंह  :  लेकिन  हमने  प्रारम्भ  करें  दियः  इसके  तीन  वर्ष  गुजर
 क्या  किया  गया  ?  कोई  अन्तर  नहीं  का  आशय  है  कि  कुछ  ज्यादा  नहीं  किया

 डा०  जी०  एस०  हिल्लों  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  आप  मुझे  दिश्या-निदश  दे  रहे  हैं  ।

 राव  बीोरेग  सिह  :  हमने  दिशा-निर्देश  बनाए  और  इन्हें  आपको  दे  दिया  गया  मैं  आप  पर

 दोष  नहीं  लगा  रहा  मैं  योजना  आयोग  पर  दोष  लगा  रहा  हूं  जो  इन  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त

 राषि  शाबंटित  नहीं  कर  रहे  सभी राज्यों  ।  मैं  किसी  विशष  क्षेत्र  को  शामिल  करने  का  प्रयास

 नहीं  कर  रंहा  हूँ  लैकिन  मैं  सभी  राज्यों  के  मिन्नों  की ओर  से  बोलने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  यह  एक

 राष्ट्रीय  समंस्यां  इसकी  सत्तारूढ़  पक्ष  के  साथ-साथ  विपक्ष  को  भी  चिन्ता  प्रत्येक  को  गहरी
 चिन्ता  वर्तमान  स्थिति  से  निपटाने  के लिए  केवल  चर्चा  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  जब  तक

 यह  सदन  इस  समस्या  के  स्थायी  हल  ढूंढने  के लिए  निदेश  नहीं  देता  ।  इसमें  दो  या  तीन  दिन  लग  सकते

 है  लेकिन  हमें  कार्य-तीति  बनानी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  कृषि  मंत्री  हमारे  इन  विचारों  पर

 भौर  मंत्रिमण्शलीय  समिति  हमारे  विचारों  पर  ध्यान  देगी  और  निदिचत  ही  कुछ
 दीघंकालीन  कार्य-नीति  न  केवल  इस  वर्ष  के  लिए  बल्कि  आने  वाली  पीढ़ियों  के  लाभ  के  लिए  भी
 बनायेगी  ।

 35.00  भ०  १०
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 मुझे  मालूम  है  कि  काफी  राशि  दी  गई  है  |  इस  बारे  में  कोई  बिबाद  नहीं  वर्ष  1982-83  यदि

 मुझे  ठीक  से  याद  विभिन्न  राज्यों  को  सुखा  राहत  के  रूप  में  440  करोड़  रुपये  दिए  गए  थे  ।  हालांकि
 वर्च  1883-84  जिसे  एक  अच्छा  कृषि  वर्ष  माना  गया  लगभग  200  करोड़  रुपये  सूखा  राहत
 कार्यों  में  ख्च  किए  गए  थे  ।  राशि  मूल्य  के  रूप  ये  400  करोड़  रुपये  अब  लगभग  1000

 करोड़  के  बराबर  यदि  इस  राशि  का  उचित  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  है  तो'यह  पर्थाप्त

 लेकिन  यदि  इसका  उपयोग  उचित  रूप  से  नहीं  किया  शायद  आप  जीथन  रक्षा  चाहे  यह
 मानव  की  हो  या  पशुओं  की  करने  में  समर्थ  नहीं  हो  सकते  ।

 सरकार  और  सदन  द्वारा  गम्भीर  रूप  से  विचार  किए  जाने  के  लिए  एक  और  बात  का  मैं
 उल्लेख  करना  वह  यह  है  कि  हम  बाढ़  के  कारण  हुई  दुर्देशा  ओर  सूखे  के  कारण  हुआ  सवेगालें

 के  बीच  मेद-भाव  बरत  रहे  वास्तव  में  सूखे  और  बाढ़  दोनों  के  कारण  हो  सकता  थंदि

 बाढ़  के  कारण  हुई  हानि  भारत  सरकार  सूखा  राहत  कार्य  पर  हुए  खर्च  का  75  प्रतिष्त  खर्चा  देती
 है  तो  इसने  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  अलग  नियम  क्यों  स्वीकार  किए  क्या  यह  इस  कारण  से  है
 कि  बाढ़  लोग  और  पश्ठु  बह  जाते  हैं  ओर  मोत  अचानक  हो  जाती  है  और  सूखे  के  मामले  में  यह  लम्धी

 बुखदायी  मौत  होती  है  ?

 ली  वूढि  जगा  ज ं4  :  पूर्व  मंत्री  यह  प्रदन  मैंने  आपके  सामने  कई  बार
 सातवें  फाइनेन्स  कमीशन  के  सामने  प्रस्तुत  हाउस  में-भी  प्रस्तुत  खेकित  आप

 कुछ  नहीं  कर  सके  ।

 ]

 राज  ओरेन्द्र  सिह  :  क्यों  कि  मैंने  इसे  लिया  था  और  मैंने  स्त्रयं  आठवें  बित्त  आयोग  को  लिखा
 इसीलिए  में  इसका  उल्लेख  यहां  कर  रहा  हूं  |  क्या  भ्रापको  इस  पर  कोई  आपत्ति  है  ?

 भरी  वृद्धि  चर  जंग  :  आप  पूर्ण  विफल  थे  कि  ।

 राव  बीरेख  सिह  :  जी  मैं  पूर्ण  विफल  रहा

 समापति  सहोदय  :  आप  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को  सम्बोधित  करें  ।

 राव  बीरेना  सह  :  उस  स्थिति  आपके  लिए  अच्छा  यह  होगा  कि  आप  कृषि  मंत्री के  रूप
 में  पद  सम्माल  लें  ।  आप  पूर्ण  विफल  कृषि  मन््त्री  के  बारे  में  बोल  रहे  हैँ  ।  लेकिन  मैं  उन  बातों  का  उल्लेख
 कर  रहा  हूं  जिनके  लिए  आप  ओर  मैं  मिलकर  कोहदिश  कर  रहे  आपको  आपत्ति  क्यों  होनी
 चाहिए  ?

 इस  सम्बन्ध  में  हमने  आठवें  विस  आयोग  को  था|  वया  कृषि  मन्त्री  हमें
 सूलित  करेंगे  कि  क्या  आठवें  वित्त  आयोग  ने  दी  जाने  वाली  राहत  पद्ध  ति  में  किसी  बश्रक।र  का  प्रि  वर्लंज
 क्रिया  था  ?  यदि  यह  पर्याप्त  नहीं  है  तो  क्या  आप  उन  सुझावों  पर  विचार  कर  सफते  हैं  जो  अब  हभ  दे
 रहे  कृपया  इसे  नवें  वित्त  आयोग  साल््वे  आयोग  के  साथ  ही  लों  ।  वर्तमान  आयोग  के  फिर
 से  लो  और  कृपया  यह  सुनिद्दियत  करें  कि  सूखे  के  लिए  भी  राहत  इस  तरीके  से  दी  जाए  कि  राज्यों
 द्वारा  सूखा  प्रभावित  लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा  करना  सम्भव  हो  सके  ।
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 महोदय  पोठासौन  हुए  ।]

 शो  ०  मकु-दगछबढे  .:  यदि  आप  बाठदें  आयोग  को  सौंपते  दो  तो  निर्णय  लेना

 राव  बौरेख  सिंह  :  अब  मैं'गीवें  वित्त  आधोग  के  बारे  में  बोल  रहा  स्वर्गीय  श्री  अव्हाल
 आठवें  विश  आयोग  से  सम्बन्ध  वह  इसके  सभापति  थे  ।

 ये  कछ-अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पहलू  हैं  जिन  पर  गहराई  से  विचार  करने  की  आवश्यकता  हमैं
 इन  समस्याओं  पर  लगातार  और  बार-बार  विचार  करना  होगा  ।  हम  बाढ़  की  भयंकरता  को
 रोकडे  में  क्यों  हुए  हैं  ? अतिरिक्त  जल  के  90  प्रतिशत  भाग  को  हम  समुद्र  में  गिरने  से  क्यों
 नहीं  रोक  सकते  ?  यह  वित्त  के  अभाव  के  कारण  ही  हम  अपने  जल  संसाधनों  को  उचित
 प्रकार  से  उपयोग  करने  में  समर्थ  क्यों  नहीं  हैं  ?  यह  धन  के  अभाव  के  कारण  यह  सुनिदिचत
 करना  सरकार  के  लिए  इस  सदन  के  लिए  और  हम  सब  के  लिए  है  के  प्राथमिकताएं  इस  तरह
 निर्धारित  हों  जिससे  इस  देश  में  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  जैसे  गांवों  में  रहमे  वाली  जनताਂ  भो
 हमारी  कुल  आबादी  का  75  प्रतिशत  के  बराबर  विकास  में  अन्य  क्षेत्रों  जैसे  उद्योग  की  तुलना  में
 उचित  हिस्सा  प्राप्त  यह  सब  मैं  केवल  हस  बिचार  से  निवेदन  कर  हूं  कि  ये  लोग  अच्छा
 जीवन  यापन  करने  योग्य  होने  मैं  नहों  समझता  कि  मेरे  कुछ  मित्र  इस  पर  आपत्ति  क्यों  रहा
 रहे

 जैसा  कि  पहले  कहा  हमेंਂ  कुछ  अल्पकालिक  उपाय  तुरत  करने  आवश्यक  यह
 कि  धन  का  उपयोग  उचित  रूप  से  किया  जाना  चाहिए  |  सूखा  पड़ने  पर  जमता  को  चारा  ठंकेदारों  के
 माध्यम  से  मिलता  है|  ये  ठेकेदार  ऐसा  चाराਂ  लाते  हैं  जो  खाने-पोर०  नहीं  होता  और  अधिकांश  रफ्श
 इस  ढंग  से  हड़प  ली  जाती  क्षषि  मंत्रालय  राज्यों  को  यह  सुझाव  क्यों  नहीं  द ेसकता  कि  किसाकों

 को  परिवहन  राज  सहायता  नकद  दी  जानी  चाहिए  जिससे  वे  अपना  चारा  स्वयं  खरीद  सके  ।  यदि  पह
 किक्ाः  फय5,:तो  उन्हें  ठेकेदारों  पर  सिमेर  रहनाਂ  पड़ेया  ।  ये  बहुत  छोटौ  बातें  हैं  जिन्हें  मासानी  से
 किया  जा  सकता

 ह

 मंत्र  मैं  फतल  ऋष  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  छोटे  तकवी  ऋण  जो  200  रुपये  से  300

 राखके  होले  लोगों  को  दिए  जाते  हैं  ओर  इसमें  स ेआधी  रकम  वितरण  अभिकरणों  द्वारा  ले  ली  जाती
 अब  आपदा  घटित  छोठी  है  तो  भारत  सरकार  घोषणा  करती  है  कि  वसूली  स्थगित  की

 कई  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  किसानों  की  ओर  से  ब्याज  का  भुगतान  किया  जाता  है|
 इस  नि:सन्देह  कुछ  राहत  दी  जाती  जेकित  जब  वसूली  को  जाती  है  तो  इससे  कित्षानों

 पर  ढुगना  बोक  पड़  जाता  जब  अगली  फसल  आतो  है  तो  उसे  वतंमान  बकाया  के  साथ-साथ
 पिछला  बरका य  देना  पड़ता  है  जिसे  वह  पुनः  उवरक  और  अन्य  सामग्री  के  रूप  में  प्राप्त

 करता  पद  अच्छा  काय॑  होगा  यदि  छह  महीनों  के  लिए  किसानों  को  दिए  गए  सभी  अल्पावर्ति
 फसल  मूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सिंचाई  जौर  बिजली  की  बक;या  राशि  के  साथ-साथ  माफ  कर  दिए
 जाए  ।  मैं  जानता  हूं  कि सरकार  पेय  जल  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  करती  बहुत
 कुछ  किया  जा  रहा  है  और  इसे  आगे  बढाना  लोगों  को  मरने  नहीं  दिया  हमें  विश्वास
 है  कि  सरकार  द्वारा  कारगर  उपाय  किए  समय  गुजर  रहा  है  ।  इस  मामले  कोई  देरी  नहीं
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 बीरेन्द्र

 होनी  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकारी  तन्त्र  पहले  से  ही  चुस्त  किया  जा  चुका
 कालीन  योजना  में  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  कृषि  संबंधी  मामले  में  योजनाकारों  के  दृष्टिकोण  में
 परिवत॑न  लाया  कृषि  को  उद्योग  के  बराबर  मानना  होगा  ।  यही  केवल  एक  बात  है  थो  अन्ततः

 कृषि  क्षेत्र  को  सहायता  पहुंचा  सकती  है  |  ऋण  लाभप्रद  निर्यात  में
 जल  की  और  कृषि  को  उद्योग  के  रूप  में  संरक्षण  देने  की  आवद्यकता  है  और  इनका  ध्यान

 बुझा  जाना  चाहिए  |  सिंचाई  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  जो  पहले  से  ही  उत्पन्न  किया  जा  चुका
 सुनिश्चित  किया  जाना  मैं  समझता  हूं  कि  यह  700  लाख  हैक्टेयर  के  लगभग  है  ।  लेकिन  मुझे
 आहंका  है  कि  केवल  500  या  550  लाख  हैक्टेयर  का  ही  उपयोग  किया  जा  रहा  इस  अन्तर  को

 पूरा  करना  चाहिए  |  इसः  लिए  घन  की  आवश्यकता  अधिक  सिंचाई  जलमागों  का  निर्माण

 होना  चाहिए  जिससे  कम  से  कम  कुछ  क्षेत्रों  को  स्थाई  राहृत  मिल  सके  ।

 ee भूमि और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और इन सब बातों की आम  आवध्यकतायें

 भूमि  और  जल  संसाधनों  के  बेहतर  उपयोग  और  इन  सब  बातों  की  आम  आवध्यकतायें

 जिसके  बारे  में  सरकार  अवगत  है  ।  इस  बात  की  आवद्यकता  है  कि  जागरुकता  पैदा  की  पूरे  देश
 में  सरकार  के सभी  अभिकरणों  में  जागरुकता  उत्पन्न  की  जाये  तथा  सहायता  करना  प्रत्येक  की

 बकरी  है  क्योंकि  यह  समय  न  केवल  किसानों  के  लिए  बल्कि  श्रम  भौर  सामान्य  रूप  में
 जनता  के  बहुत  ही  कठिनाई  पूर्ण  होने  जा  रहा  है  ।

 कृषि  उद्योग  की  जननी  भी  कोई  भी  कृषि  के  बिना  समृद्ध  नहीं  हो सकता  ।  सरकार  को  भी

 यह  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  देश  की  अधंव्यवस्था  कृषि  पर  निर्मर  करती  मानसून  को  देदा  का  वित्त

 मंत्री  कहा  जाता  है  |  हमारी  भ्रथंव्यवस्था  हस  सूखे  कारण  पहले  से  ही  क्षतिग्रस्त  इसे  ठीक  करने  के

 लिए  किसानों  को  हर  तरीके  से  सहायता  पहुंचा  कर  कृषि  को  बचाना  होगा  ।  जितना  भी  धन  हम  लगा

 सकते  हमें  इसे  राहत  पर  खर्च  करना  चाहिए  जिससे  हम  अच्छी  फसल  उगाने  और  हस  सबसे

 कठिन  समय  में  जो  हमारे  सामने  गुजर  ईँः

 झी  के०  पो  ०  सिह  :  मैं  अपने  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  को  बधाई  देता  हूं
 कि  वह  इस  चर्चा  को  आदेश  पत्र  में  कराने  में  संसद  के  तीसरे  सप्ताह  में  सफल  हुए  हैं  ।

 मेरी  बधाई  माननीय  मंत्री  के  लिए  भी  हैं  जिन्होंने  मानसून  विफलता  के  वास्तविक  तथ्यों  के
 बारे  में  स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  है  ।  लेकिन  अड़ियल  मानसून  के  बारे  में  तथ्यों  को  35  भौसम
 विज्ञान  सम्बन्धी  उपखण्डों  में  स ेकेवल  उपखण्डों  में  सन््तोषजनक  वर्षा  होने  परिणाम
 तथ्य  अभी  तक  वही  है  कि  बरसात  में  यद्यपि  मौसम  वैज्ञानिकों  के  अनुसार  हसे  पर्याप्त  समका  जा
 सकता  तथापि  अन्य  बातों  के  साथ  इससे  घान  का  पौधा  लगाने  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पढ़ा

 मेरे  अपने  उड़ीसा  ज॑से  कुछ  राज्यों  में  बरस।त  होने  में  देरी  और  अन्तर  के  कारण  लम्बा  शुष्क
 अन्तराल  पड़ा  जिसके  परिणामस्वरुप  जल  का  हुआ  है  जिससे  धान  की  पौध  लगाने
 के  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  |  यह  कार्य  उड़ीसा  में  दो  बार  स्थगित  किया  गया

 इसलिए  उड़ीसा  जैसे  राज्य  का  हमारे  मूतपूर्व  मंत्रो  जी  ने  विधोष  रूप  से  उल्लेख  किया

 सैनिक  संसदविज्ञ  कंप्टन  राव  बीरेन्द्र  सिह  को  उड़ीसा  का  बहुत  अधिक  ज्ञान  यह  राज्य  आपदाओं  से

 सूझे
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 उड़ीसा  राज्य  में  न  केवल  वित्तीय  क्षमता  और  संसाधन  जुटाने  को  कम  किया  बल्कि  यह  एक  ऐसा  राज्य
 है  जहां  सबसे  अधिक  लोग  गरीबी  की  सुख  के  नीचे  रहते  आप  उड़ीसा  जेसे  राज्य  की  दुदंधा
 और  विपत्ति  का  अनुमान  लगा  सकते  उड़ीसा  की  तरह  मध्य  राजस्थान  और  बजरात
 तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  सबमें  अधिक  जनसंख्या  है  -  जैसा  मेरे  मित्र  श्री  रणजीत  सिंह  जी  कहते  हैं  --

 यह  सभी  क्षेत्र  अत्यधिक  प्रभावित  हुए  हैं  और  संकट  से  पिछले  20  वर्षों  से  जहां  तक  मुर्
 याद  आता  कोई  भी  ऐसा  वर्ष  नहीं  गया  जब  हमने  सूखे  बाढ़  या  समुद्री  तूफान  की  इस  पुनीत
 सदन  या  दूसरे  सदन  अर्थात्  राज्यप्षभा  में  चर्चा  न  की  हो  ।

 मंत्री  महोदय  राज्य  सरकार  के  साथ  बंठक  करने  के  लिए  बहुत  तत्पर  रहे  उन्होंने  विभिन्न
 अनुदेश  और  सलाह  भी  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  महोदय  से  वित्त  मंत्रालय  से  और  अधिक  धन  के  लिए  अनुरोध
 करने  का  प्रयास  करें  ।

 झरौ  के०  पी०  सिंह  :  क्या  आप  मुझे  बोलने  की  अनुमति  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  आप  बोल  सकते

 करो  के०  पी०  सिह  देव  :  कया  मंत्री  महोदय  विरोध  में  सदन  से  बाहर  जा  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  वित्त  मंत्री  से  धन  लेने  जा  रहे  हैं  ।  चिन्ता  न  कीजिए  ।

 क्री  के०  पो०  सिह  :  वह  इन  बैठकों  को  करने  में  बहुत  तत्पर  रहे  हैं  लेकिन  उनके  वक्तथ्य

 पढ़ने  से  लगता  हैं  कि  सम्पूर्ण  दायिश्थ  राज्य  सरकार  पर  प्रधानमंत्री  जी  भी  मंत्रिमंडल  में

 स्थिति  प्रबन्ध  ग्रुप  बनाने  में  अत्यत्रिक  तत्पर  रहे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सूखे  के  इस  गंभीर  प्रइन  पर

 समेकित  दृष्टिकोण  और  प्रणालीगत  दृष्टिकोण  अपनाया  जायेगा  क्योंकि  यह  प्रश्न  केवल  कृषि  मंत्रालय

 से  संबंधित  प्रदन  नही  है  जैसा  प्रतिष्ठित  वक्ताओं  श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  और  राव  बीरेन्द्र  सिह  ने  उल्लेख

 किया  जल  संसाधनਂ  राज्य  के  हरिजन  और  आविद्रासी  कल्याण  विद्युत  सहकारिता

 वित्त  मंत्रालय  और  योजना  आयोग  को  इन  सब  कार्यों  में  सम्बद्ध  करना  पड़ेगा  अगर  हमें  प्रगति

 करनी  है  ।

 जब  ऐसी  स्थिति  उत्पन्त  हो  जाती  है  तो  उसके  बाद  प्रतिक्रिया  ओर  कारयवाही  करने  से  कोई

 फायदा  नहीं  क्योंकि  हम  इन  आपदाओं  से  घिरे  हुए  होते  मैं  प्राकृतिक  आपदाओंਂ  वाद  का  प्रयोग

 नहीं  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  एक  प्राकृतिक  आपदा  नहीं  है  ।  इन  तीमों  में  कम्  से  कम  दो  अर्थात्

 खुदा  ओर  बाढ़  परिस्थितिकी  वर्यावरण  और  प्रकृति  के  साथ  मानव  के  हस्तक्षेप  फलस्वरुप

 इससे  पिछले  वाद-विवाद  मैं  भी  यही  बात  उठाई  गई  थी  जब  पर्यावरण  विधेयक  पर  चर्चा  की

 जा  रही  1981  में  नेरोबी  में  नधीकरणीय  ऊर्जा  पर  संयुक्त  राष्ट्र  के  सम्भेलन  में  यह  कहा  बया  है

 कि  अगर  वतंमान  प्रवृति  जारी  रहती  है  जैसी  कि  जारी  है  तो  भारत  में  शताब्दी  के  अन्त  अति

 शत्ताब्दी  दक्षिण  पूर्व  एशिया  और  अफगानिस्तान  रेगिस्तान  में  बदल  चेरापूंजी  में  भी

 जहां  सबसे  अधिक  वर्षा  होती  है  बह  स्थान  भी  राजस्थान  के  रेगिस्तान  की  तरह  बन  जायेगा  ।

 यहापि  इस  वर्तमान  सूखे  के  लिए  हम  मूतल  भर  मूमिगत  जल  संसाधानों  का  उपयोग  करने  के
 *

 लिए  कुछ  तात्कालिक  और  अल्पकालीन  उपाध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  बैशॉभिक  जल  प्रवन्ध  के
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 के०  पी०  सिंह

 लिए  राज्य  सरका रों  को  अतिरिक्त  घन  और  मार्गोपाय  जुटाने  होंगे  क्योंकि  खरीफ  फसल  ही  ऐसी  फसल

 है  जो  किसानों  के  लिए  आमदनी  पैदा  करने  वाली  है  और  जंसा  कि  ठीक  कहा  गया  हमारी  खरीफ

 की  72  प्रतिशत  खेती  वर्षा  पर  निर्मर  करती  है  और  इस  वर्ष  और  भी  अधिक  गम्भीर  सूखा  पड़ा  है  और

 वर्षा  बहुत  कम  हुई  है  इसलिए  इस  कारण  ये  केवल  कठिनाई  ही  नहीं  होगी  बल्कि  किसान  के  लिए

 दरिद्रता  और  कम  आमदनी  अब  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  किसानों  क ेलिए  यह  ठोस  तथा

 दर  त  कदम  रबी  की  फसल  तक  ही  नहीं  बल्कि  आगे  के  लिए  भी  उठाने  होंगे  ।  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने

 अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  उन्होंने  राज्य  सरकार  को  रबी  की  फसल  के  लिए  जल  का  संरक्षण

 करने  के  दिशा  निर्देश  अनुदेश  जारी  किये  हैं  यह  केवल  मनोवंज्ञानिक  प्रभाव  है  किसानों  को  अपनी

 आर्थिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  रबी  कार्यक्रम  तक  स्थिति  से  निपटता  पड़ेगा  ।  हमें  उसके

 लिए  कुछ  ठोस  कार्यवाही  करनी

 अब  पिछले  तीन  चार  वर्षों  से  लगातार  मध्य  प्रदेश  सू्  से

 प्रभावित  हुए  हैं  और  पहली  बार  पंजाब  में  भी  मूमि  के  नीचे  जल  तथा  मिट्टी  की  कमी  हो  गयी

 पंजाब  और  हरियाणा  भी  सूख्षे  की  चपेट  में  हैं  जहां  भारत  के  अन्न  मंडार  और  अब  इनमें  तमिलनाडू

 और  आंध्र  प्रदेश  भी  शामिल  हो  गये  हमारे  सामने  यह  बहुत  खराब  स्थिति

 कालीन  उपायों  को  छोड़कर  हम  लोगों  का  निकट  भविष्य  बहुत  उज्जवल  नहीं  है  और  इसके  साथ  82

 प्रतिशत  लोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  इस  सूखे  से
 वे

 सब  केवल  प्रभावित  ही  नहीं  हुए  लेकिन  उनकी

 आमदनी  कम  हो  गई  है|

 अब  जहां  तक  रोजगार  उपलब्ध  कराने  ओर  लाभदायक  रोजगार  का  सम्बन्ध  है  एक  बात  ध्यान

 में  रखनी  होगी  कि  पिछले  20-25  वर्षों  से  हमने  इन  कार्यक्रमों  को  अपनाया  और  1985  में  जब  गम्भीर
 सखा  पड़ा  था  तो  प्रधानमंत्री  जी  ने  वित्त  मंत्रालय  और  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  को  उन

 सुरक्षा  खाद्यान्न  मंडारों  का  जो  हमारे  पास  लाभ  उठाने  का  अनुदेश  दिया  था  और  यह  खाद्यान्त

 सुरक्षा  हमारे  साहसी  किसानों  के  कारण  थी  जिन्होंने  खराब  मौसम  और  खराब  मानसून  के  बावजूद
 भी  सूखे  की  स्थिति  में  खाद्यान्न  उत्पादक  का  एक  रिकार्ड  कायम  इसलिए  बाद्यान्न  सप्लाई

 व्यवस्था  या  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  सस्ता  खाद्यान्न  काफी  हद  तक  प्राप्त  हो  मैं  इसे  एक

 प्रशंसनीय  टिप्पणी  के  रूप  में  कहता  हूं  क्योंकि  अधिकांश  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रभारी

 संगठन  विद्योषतया  आई०  टी०  डी०  पी०  खण्ड  क्षेत्र  बिना  प्रभारी  के  है  या  किसी  एक  पर  विद्योष

 जिम्मेदारी  या  जवाबदेही  नहीं

 अभी  परसों  हमने  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  संकल्प  पर  चर्चा  की  थी और  समाज  कल्याण  उपमंत्री

 ने  स्वीकार  किया  था  कि  कोरापुट  जैसे  में  भी  जहां  80  प्रतिशत  आदिवासी  1985  में  आई०

 टी०डी  ०  पी  ०  खण्ड  निष्क्रिय  थे  क्योंकि  कोई  नहीं  जानता  था  किसी  को  क्या  करना  हसलिए  इस

 प्रकार  की  अस्थिरता  हमें  भारी  कठिनाई  में  डाल  सकती  हर  रोज  आदिवासी  क्षेत्रों  में  लोगों  के

 भूख  से  मरने  के  समाचार  हम  पढ़ते  हैं  चाहे  यह  आंध्रप्रदेश  हो  राजस्थान  या  गुजरात  हो

 लेकिन  राज्य  सरकार  इस  विषय  में  तुरन्त  इन्कार  कर  देते  हैं  क्योंकि  मुखमरी  से  हुई  मौतों  को  कोई

 स्वीकार  नहीं  करता  ।

 प्रो०  सणुवडबले  :  कुछ  कहते  हैं  वे  दिल  के  दौरों  से  मरे
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 19  1909  देश  में  सूले  की  स्थिति  के  बारै  में  चर्चा

 थ्रो  के०  पो०  सिंह  देव  :  कुछ  कहते  हैं  कि  व ेअधिक  खाने  के  कारण  मरे  हैं  यह  व्यंग्य  स ेअधिक
 कुछ  नहीं  हो  सकता  चाहे  यह  कुपोषण  या  घटिया  या  खराब  भोजन  हो  सच्चाई  यह  है  कि  हमारे  लोग
 मरे  हैं  वास्तव  में  मैं  राज्य  सरकार  या  प्रेस  पर  अक्षेप  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  लेकिन  सचाई  यह  है
 कि  हम  सांसद  केवल  अपने  निर्वाचन-मषेत्रों  मे ंजाकर  देख  सकते  हैं  या  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के बाहर  के
 क्षेत्रों  के  बारे  में  समाचार-पतन्नों  से  पढ़कर  जान  सकते  कल  एक  समाचार  में  किसी  एक  विषय  राज्य
 के  विशेष  राहुत  आयुक्त

 एक  साननोय  सदस्प  :  उड़ीसा  ।

 भरी  के०  पी०  सिह  देव  :  मैं  उनका  नाम  नहीं  बताना  भाहूंगा  यह  उचित  नहीं  है  यह
 समाचार-पन्नों  में  छपा  है  |  उन्हें  दोषी  ठहराया  गया  उनके  प्रति  विधान  सभा  अध्यक्ष  ने  और  सभी
 पार्टियों  की  एक  हाउस  कमेटी  जिसमें  सत्ताधारी  दल  और  विरोधी  दल  भी  हैं  एक  प्रत्यक्ष  दोषी  मामला
 पकड़ा  है  ओर  दोषी  ठहराया  है  और  उनके  खिलाफ  लागउरवाही  के  कारण  मुखमरी  से  हुई  मौतों  का
 प्रत्यक्ष  मामला  बनता  यह  बहुत  दु:ख  की  बात  है  ।

 मेरे  विचार  से  हम  सबको  हर  से  अपने  सिर  झुका  लेने  चाहिए  क्योंकि  हम  हस  प्रक्रिया  के  अंग
 हैं  और  यह  संसनीय  लोकतंत्र  का  सर्वोच्च  मंच  होने  के  कारण  हमें  लोगों  के  विचारों  को  प्रकट  करना
 होता  लेकिन  हमें  यह  नहीं  मूलना  है  या  यह  नहीं  कहना  होगा  कि  जब  हम  इस  समस्या  का  सामना
 कर  रहे  हैं  जब  हम  कई  अस्थाई  उपायों  या  अल्पकालिक  उपाय  अपना  रहे  हैं  लोग  मर  रहे  हैं  क्योंकि  हम
 दीघंकालीन  उपायों  या  हम  सूखे  या  बाढ़  के  लिए  स्थायी  हल  प्रस्तुत  करने  में  असफल  हो  गए
 नि:सन्देह  समुद्रों  तूफानों  के  लिए  कोई  स्थायी  हल  नहीं  हो  सकता  |  वे  दबाव  विभिन्नता  के  कारण  आते

 जहाँ  कहीं  हवा  का  कम  दवाब  होता  है  तो  भंकावत  उच्च  ठवाब  वाले  क्षेत्रों  में  आते  हैं  तब  व॒क्षों  के
 अंधाधुन्ध  काटने  और  वनों  के  विनाश  के  कारण  कम  दवाब  का  विकास  होता

 ऐसे  खराब  वातावरण  में  हम  चर्चा  कर  रहे  मैं  मंत्री  महोदय  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  वे
 इनपर  विचार  करें  तथा  अपनी  मध्यस्थता  करें  क्योंकि  यहां  अन्य  कोई  मंत्री  उपस्थित  नहीं

 अब  हम  सातवीं  योजना  के  मध्यकाल  में  हैं  और  हमारे  लिए  यह  उपयुक्त  समय  है  कि  हम  इसका
 मध्यावधि  मूल्यांकन  करें  और  मेरे  विचार  से  योजना  आयोग  के  पास  इस  योजना  का  मध्यावधि
 कन  है  क्योंकि  सातवीं  योजना  को  लाये  हुए  ढाई  वर्ष  या  दो  वर्ष  से  कुछ  कम  हुए  यदि  इस  तथ्य  को
 ध्यान  में  रखें  हैं  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  अक्तूबर  1985  से  शुरू  हुई  हमें  यह  सुनिश्चित
 करना  है  कि  मध्यम  और  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  कै  लिए  आबंटित  धन  पूरी  तरह  से  व्यय  किया
 गया  है  या  नहीं  और  इन  परियोजाओं  को  कंसे  यथाशीघ्र  पूरा  किया  जा  सकता  है  जिससे  हम  कम  से
 कम  28  प्रतिशत  मूमि  को  जो  निदिचत  सिंचाई  के  अधीन  आती  है  को  बढ़ा  सके  ।

 मेरे  अपने  राज्य  और  निवचिन  क्षेत्र  में  रंगाली  बहुउ॒दह  शीय  परियोजना  को  230  करोड़  रुपये
 की  लागत  से  शुरू  किया  गया  था  लेकित  अब  उसकी  लागत  बढ़कर  700  करोड़  रु०हो  गई  है  ।  बांध  बनकर

 तैयार  हो  गया  है  लेकिन  जल  निकासी  और  नहर  प्रणाली  नहीं  बनायी  गयी  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 के  पास  उन्हें  पूरा  करने  क ेलिए  धन  नहीं  है  क्योंकि  उसके  पास  संसाधनों  की  कमी  अगर  यह

 प्रणाली  के  विकास  का  प्रयास  भी  करता  है  तो  न  तो  योजना  आयोग  ओर  न  ही  केन्द्र  सरकार  धन  को

 क्तिपूर्ति  करती  इसलिए  विकास  कार्य  कठिन  है  और  अंशादान  देने  का  कोई  लाभ  नहीं  उससे
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 देक्ष  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  10  अगस्क  1987

 के०  पी०  सिंह

 कोई  अस्थाई  हल  नहीं  निकलता  यही  बात  कोसी  और  नगंडक  परियोजनाओं  के  साथ  प्रावकलन
 समिति  ओर  लोक  लेखा  समिति  के  सदस्य  होने  के  नाते  हमने  उनका  दोरा  किया

 जहां  तक  सलाल  परियोजना  का  संबंध  है  जोकि  एक  भौगोलिक  आदइचयं  प्रथम  योजना  मे  इसकी

 अनुमानित  लागत  7  करोड़  रुपये  थी  लेकिन  अब  यह  बढ़कर  500  करोड़  रुपये  हो  गई  यही  बात

 नागाजु  नसागर  परियोजना  के  साथ  इसलिए  ये  बातें  हैं  जिनपर  हमें  ध्यान  देना  है  और

 त्मक  कार्यवाही  करनी  है  और  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  धन  का  पूरा  उपयोग  हो  सके  ।  लेकिन
 लोगों  को  परियोजनाओं  का  लाभ  होना  चाहिए  ।

 अन्य  मुह  छोटी  और  मध्यम  परियोजनाओं  का  वर्तमान  प्रचलित  नियमों  के  अनुसार  जहां

 कहीं  भी  बड़ी  परियोजनाओं  के  कमान  क्षेत्रों  में  वे  लगाई  गई  ये  परियोजनायें  पहली  योजना  से

 लेकर  सातवीं  योजना  तक  चलती  आ  रही  है  लेकिन  अभी  तक  अधूरी  पड़ी  उन  क्षेत्रों  क ेलोग  इन

 छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लाभ  से  भी  वंचित  उन  क्षेत्रों  क ेलोगों  को  कुछ  वर्षो  तक  कभी

 पानी  नहीं  मेरे  विचार  से  उन  क्षेत्रों  तक  जल  पहुंचने  से  पहले  शायद  सम्पूर्ण  पीढ़ी  समाप्त

 हो  जायेगी  ।  इसलिए  इस  पहलू  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  चाहे  यहां  मध्यम  सिंचाई  है  या  बड़ी
 सिंचाई  परियोजनायें  हैं  या  नहीं  ॥  अगर  यहां  बारहमासी  नदियां  हैं  तो  क्रास  बांध  और  छोटे  बांध

 बनाए  जा  सकते  हैं  ।  इन  बाँबों  को  छोटे  आयकर  या  कुछ  आवाह  क्षेत्रों  से  विकसित  किया  जा
 सकता  है  ।

 इस  प्रकार  के  छोटे  क्षेत्रों  में  मानसून  की  अनिश्चितता  के  कारण  अधिक  भन  दिया  जा  सकता

 है  क्योंकि  विशेषकर  जून  से  अक्सूबर  महीनों  के  दौरान  जल  का  समान  रूप  से  वितरण  नहीं  किया

 जाता  ।  जल  का  न  तो  समान  रूप  से  वितरण  किया  जाता  है  और  न  ही  यह  सिंचाई  के  लिए  पर्याप्त

 होता  इसलिए  ऐसा  अनुभव  द्वोता  है  कि  ऐसे  कुछ  क्षेत्र  हैं  जोकि  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  हैं  और  मधिक  वर्षा

 होने  और  वर्षा  न  होने  के  कारण  सूल्ला  और  बाढ़  साथ-साथ  आते  हैं  ।  इस  पहलू  पर  अवश्य  विचार
 किया  जाए  जोकि  इसमें  लोगों  को  ही  कष्ट  होता  है  और  उनको  एक  मध्यम  परियोजना  अथवा

 एक  बड़ी  परियोजना  लगाने-की  आशा  रहती  है  जिसमें  कि  काफी  पूंजी  खर्च  होती  जब  वर्षा  नहीं

 होती  शो  वे  बेकार  हो  जाती  और  उसमें  बिजली  की  कमी  हो  जाती  जब  वर्षा  होती  भीर
 उनकी  बिजली  उत्पादन  को  छोड़कर  बिल्कुल  आवषयकता  नहीं  हौती  और  कभी-कभी  जैसे  महानदी  में  भी

 बाढ़  आ  जाती  है  |  यहां  ऐसी  बहुत  सी  मध्यम  सिंचाई  परियोजनायें  हैं  और  लघु  सिंचाई
 परियोजनायें  जोकि  वन  संरक्षण  अधिनियम  की  वजह  से  रोक  दी  गई  उनको  पर्यावरण  फी

 दृष्टि  से  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  ।

 जब  गत  दमन  में  पर्यावरण  विधेयक  पर  चर्चा  चल  नहीं  तो  मैंने  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  सपुरा  बारजोर  में  एक  समेकित  मध्यम  परियोजना  का  उल्लेख  किया  राज्य  सरकार  से

 उसके  प्रस्ताव  संबंधी  पत्र  काफ़ी  समय  से  पर्यावरण  मंत्रालय  की  स्वीकृति  के  लिए  पढ़े  हैं  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  किसो  विकास  परियोजना  के  लिए  पर्यावरण  संबंधी  प्रभाव  का

 विश्लेषण  आवद्यक  है  लेकिम  इसका  यह  आशय  नहीं  है  कि  परियोजना  की  स्वीकृति  के  लिए  हम  फाइलों

 को  दबाकर  बैंठ  जिससे  कि  लोगों  को  सत्काल  लास  होता  है  ओर  उस  पर  धन  राशि  कम  छर्च
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 होतो  ।  इसलिए  वास्तविकता  यह  है  कि  जब  कभी  भी  सूल्ला  पड़ा  है  अथवा  बाढ़  आई  एक  पांच  क्यों
 के  आंकड़े  यह  बताते  हैं  कि  वर्ष  1980  से  1986  तक  2000  करोड़  रुपए  से  अधिक  बाढ़  राहत  के  लिए
 दिए  गए  हैं  भौर  1874  करोड़  रुपए  से  अधिक  घनराशि  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  दी  गई
 ये  4000  करोड़  रुपए  जोकि  राहत  के  लिए  दिए  गए  है  उससे  कार्य  स्थायी  हल  नहीं  निकला  अथवा
 न  ही  उससे  समुदाय  परिसम्पति  ही  बनी  |  इस  धनराशि  से  हम  बहुत  से  छोटे  सिंचाई  आड़  बांध
 बना  सकते  उससे  हम  बहुत  से  क्ष त्र  चंनलों  का  विस्तार  कर  सकते  थे  और  हम  उठाऊ
 सिचाई  स्क्लों  की  मरम्मत  कर  सकते  आज  हम  यहां  तक  कि  लिफ्य  सिंचाई  स्थलों  के  स्रोतों  से  भी
 जल  के  उपयोग  के  बारे  में  सोच  रहे  अब  बिजली  के  उत्पादन  के  बिना  ये  लिफ्ट  पिचाई  स्थल  किस
 प्रकार  कार्य  करेंगे  ?  सूखे  स ेअधिकतर  पन-बिजली  परियोजनाओं  पर  प्रभाव  पड़ा  आज  दिल्ली
 सहित  हर  जगह  बिजली  की  कमी  है  ।  केवल  विश्वास  और  मार्गनिदेश  देने  की  पावन
 आशा  से  ओर  राज्य  सरकारों  को  परामश्षं  देने  में  वास्तविकता  नहीं  आ  जाएगी  क्योंकि  वस्तुस्थिति  यह्
 है  कि  मानसन  के  न  आने  से  बिजली  के  उत्पादन  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  मानसून  के  न  आने  से  वन
 और  वनस्पति  का  विनाश  हुआ  है  जिसके  परिणामस्वरूप  जल  तालिका  नीचे  चली  गई  2  ।  इसलिए
 भूमि  तल  के  नीचे  वर्तमान  स्रोतों  से  यहां  तक  कि  उत्तर  प्रदेश  और  अन्य  उपजाऊ
 स्थानों  से  पानी  का  उपयोग  किया  जाना  काफी  कठिन  होता  जा  रहा

 जंसाकि  मैंने  कहा  जल  संसाधनों  की  देखरेख  ओर  प्रबन्ध  के  प्रश्न  के  लिए  समेकित

 दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  क्योंकि  जल  संसाधनों  के  प्रबन्ध  हम  काफो  धीमे  चलते  रहे  हैं  क्योंकि  जल
 संसाधनों  को  94  मानव  अथवा  जानवर  के  किसी  उपयोग  बिना  समुद्र  में  बहकर  चला  जाता

 है  ।  उनके  अलावा  दृष्टि  क्रांति  जिसकी  हम  बात  करते  हैं  और  हमें  उस  पर  गवं  वह  भी  केवल

 सिखित  क्षेत्रों  में

 समय  को  मांग  यह  है  कि  हमें  शुष्क  भूमि  पर  छती  करनी  ऐसे  क्षंत्रों  में  जहां
 कोई  निदिथत  सिंचाई  सुजिधाए  नहीं  ह ैओर  जो  वर्षा  पर  निमंर  रहते  शुष्क  मूमि  पर
 झोती  जोकि  मानसून  की  ऐसी  लहरों  पर  आधारित  बहुत  ही  कठिन  है  और  हरित  क्रांति  की

 तुलना  में  कहीं  अधिक  पेचोदा  जहां  सिचाई  सुविधाएं  निश्चित  हुई  इसलिए  कृषि  मंत्रालय  ने  वर्ष

 1986  में  भारत  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  जंसे  पश्चिम  बंगाल  और  अन्य  सात  राज्यों  के  लिए

 एक  योजना  तैबार  की  ओर  शुष्क  मूमि  पर  खेती  करने  के  दालों  के  लिए  और  खरीफ  की

 अप्य  जितके  लिए  पानी  की  अधिक  आवध्यकता  नहीं  उनके  लिए  सही  मुख्य  मुद्दा

 होबा  |  .

 मुझे  आज्षा  है  कि  हस  मुददे  पर  मंभीरता  से  विधार  किया  जाएगा  क्योंकि  निदिचत  विभार्थ

 सुविधाओं  के
 दिना  शुष्क  भूमि  पर  खेती  करना  ओर  मानसून  की  लहरों  से  निराशा  हो  सकती  है  और

 उससे  लोगों  की  और  कठिनाइयां  और  बढ़जाएगी  ।  इस  वर्ष  जिन  लोगों  को  बीज  निगम  से  बीज  लेने  के

 लिए  ब्रोत्साहित  किया  खराब  मोसम  के  कारण  वह  बेकार  हो  गए  क्योंकि  कभी  बीज  मिगम

 उनको  ऐसे  बीज  देते  हैं  जो  किसानों  तक  पहुंचने  तक  बेकार  हो  आते  हैं  |  मेरे  अपने  जिले  में  और  मेरे

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  ऐसी  बातें  होती  हैं  और  हमें  राज्य  के  कृषि  मंत्री  को  हस्तक्षेप  करने  के  लिए

 कहता  पड़ता  है  कि  वह  सुनिश्चित  कहें  कि  किसानों  को  उसका  दंड  न  मुमतना  क्योंकि  राष्ट्रीय
 बेंक  इसकी  गारंटी  देते  इसलिए  बे  नुकसान  सहन  करते  यदि  इस  प्रकार  बहुत  से  लोय  प्रभावित

 होंगे  तो  ऐसा  संभव  नहीं  होभा  क्योंकि  अधिकतर  राष्ट्रीपकृत  बेंक  उस  घनराक्षि  की  प्रतिपरर्ति  करने  की
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 के०  पी०  सिंह

 स्थिति  में  नहीं  हो  यह  आलू  उगाने  का  क्षंत्र  है  जिसे  बेंगुर  सिंहा  क ेनाम  से  जाना  जाता

 जोकि  आलू  के  कारण  गत  कई  वर्षों  से  जाना  जाता  लेकिन  इस  समय  किसान  पूरी  तरह  से  दूसरी
 जगह  उनको  प्राप्त  कर  रहे  थे  और  आलू  की  फसल  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई  जन  क्षेत्रों  में  इस
 बार  पहली  बार  कपास  और  मू  गफली  की  खेती  शुरू  की  गई  है  वहां  भी  फसल  नष्ट  हो  गई
 यदि  कृषि  आदान  ठीक  नहीं  है  उन्हें  समय  पर  उपलब्ध  नहीं  कराया  तो  इसका  नुकसान  भी
 किसानों  को  ही  जोकि  बहादुर  और  साहसी  हैं  भौर  जो  म।नसून  की  लहरों  और  उसकी  अनिवायंता
 के  विरुद्ध  संघ  कर  रहे  हैं  और  फिर  भी  देश  के  लिए  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ताकि  देश  खाद्य  सुरक्षा  को
 प्राप्त  कर  सके  जोकि  उसने  गत  कई  वर्षों  से  प्राप्त  की

 अन्य  मुद॒दों  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  उसको  मैं  जल्दी  से  कहूंगा  क्योंकि  में  सदत  का  अधिक
 समय  नहीं  लेना  चाहता  वह  मुद्दा  है  सामाजिक  आशिक  जोकि  पानी  की  कमी  के

 स्वरूप  है  |  एक  स्वास्थ्य  का  पहलू  है  यह  विद्वेषकर  लोगों  के  सबसे  निर्धत  वर्गों  को  प्रभावित  करता
 जो  कुपोषण  से  पीड़ित  है  और  इससे  जल  संक्रामक  और  जल  की  कमी  से  अतिमार  जैसी
 बीमारियां  पैदा  होती  हैं  और  उनसे  मौत  भी  हो  सकती  है  गौर  ऐसा  काफी  समय  तक  सूखा  पड़ने  तथा

 कुपोषण  के  कारण  होता  है  ।  इसके  अलावा  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  हैं  और

 अत्यन्त  दरिद्व  उन्हें  उत्पादकता  और  उत्पादन  प्रक्रियाओं  में  बलपू्वंक  बाहर  कर  दिया  गया  है  और

 इसलिए  वे  समाज  पर  आधिक  दृष्टि  से  बोक  बन  गए  हैं  ।  बीमारी  के  फंलने  से  स्थिति  और  गंभीर  हो
 गई  इसके  अतिरिक्त  राहत  कार्यों  पर  धन  खर्च  किया  जाता  है  जोकि  गैर  उत्पादक  व्यय  इससे
 न  तो  लोगों  के  लिए  और  न  ही  देश  के  लिए  कोई  स्थायी  परिस्थिति  बनती  इसके  अलावा  जल
 संसाधनों  का  गलत  विवरण  किया  जाता  है  जिसका  कई  राज्यों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  इस  बात  को
 देखना  होगा  क्योंकि  कुछ  राज्य  जिनका  आशिक  दृष्टि  से  स्थान  सबसे  नीचे  है  और  जिनकी  संसाधन

 जुटाने  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  उनकी  भाथिक  स्थिति  में  सुधार  सांना  अम्यथा  क्षंत्रीय

 असन्तुलन  जिसे  हम  अपनी  योजना  प्रक्रिया  से  माध्यम  से  दूर  करने  के  लिए  समबठ्ध  वह  केवल

 प्रशंसनीय  उद्देष्य  बनकर  रह  जाएगा  ओर  क्षेत्रीय  असन्तुलम  दूर  होने  की  बजाए  ओर  बढ़

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  बारे  में  एक  धाब्द  इन  क्षेत्रों  का  कई  वर्ष  पहले  पता  लगाया

 गया  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  उस  क्षेत्र  के  सम्पूर्ण  पर्यावरणीय  स्वास्थ्य  के  बारे  में  देखा  जाता

 है  जोकि  मुख्यतया  वर्षा  के  कम  होने  अथवा  के  लिए  उत्तरदायी  हमें  इसका  नए  सिरे  से  न  होने  देखना

 होगा  और  यह  सुनिष्चित  करना  होगा  कि  से  क्षेत्र  जिनमें  काफी  समय  सूखे  की  स्थिति  रहती  है  ओर

 जिनमें  बाढ़  आती  रहती  है  और  जिन्हें  इस  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  उन्हें  इसमें

 सम्मिलित  किया  जाए  ताकि  ऐसे  लोगों  को  जो  अपना  कार्य  सन््तोषजनक  ढंग  से  कर  रहे  हैं  उनको  इस

 कार्यक्रम  में  लाभ

 हमें  सूले  से  प्रभावित  लोगों  को  क्रम  शक्ति  देनी  चाहिए  क्योंकि  जीवन  की  आधथिक  आवश्यकताओं

 को  तब  तक  प्राप्त  नहीं  किया  जा सकता  जब  तक  कि  रबी.का  मौसम  समाप्त  नहीं  हो  जाता  और  इस

 अवधि  को  समाप्त  होने  में  अभी  तीन  अथवा  चार  महीने  बाकी  इस  अवधि  किसान  भोर  ऐसे

 लोग  जो  कृषि  पर  निरमंर  रहते  हैं  जैसे  कृषि  श्रमिक  तथा  यहां  तक  कि  सफेद  पोश  कमंचारी  जो  अपनी

 आय  कृषि  से  पूरी  करते  उनको  भी  कठिताइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  जब  तक  कि  हम  उनको

 लाभप्रद  रोजगार  और  उनको  अपनी  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अन्य  अवसर  नहीं  देते  ।
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 मैं  यहां  यह  कहकर  अपनी  बात  समस्त  करना  चाहूंगा  कि  इन  सम्पूर्ण  बातों  को  अभी  युद्ध-स्तर
 पर  लेना  चाहिए  क्योंकि  युद्ध  जैसाकि  इसमें  स्पष्ट  एक  अल्प  तत्काल  समय  के  अन्दर  एक
 संकटकालौन  व्यवस्था  लेकिन  इस  तथ्य  के  अलावा  कि  जब  कभी  भी  सूखा  पड़ा  है  अथवा  बाढ़  आई
 है  या  तूफान  आया  हम  उस  अवसर  पर  खरे  उतरे  हैं  हमने  समस्या  से  तेजी  से  निपटने  की  कोशिश

 की  ।  लेकिन  समस्या  के  समाप्त  होते  ही  हम  इन  पहलुओं  पर  थोड़ी  मन्द  गति  से  चलने  लगते  हैं  और

 हम  आगे  पड़ने  वाले  सूख  अथवा  तूफान  या  बाढ़  की  प्रतीक्षा  करते  हैं  जो  हमें  युद्ध  स्तर  पर  काये  करने

 के  लिए  इसलिए  इसका  केवल  एक  ही  हले  है  और  वह  स्थायी  हल  है  ओर  इसके  लिए  मैं
 अपने  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  से  सहमत  हूं  कि  जल  प्रबन्ध  भारत  को  बनाए  रखने  और  उसके
 विकास  तथा  परिस्थिति  की  सन्तुलन  और  पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए  महत्वपूर्ण  ह ैजोकि  जल  संसाधनों
 के  प्रबन्ध  के  लिए  अनुपूरक  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 ओ  के ०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  मैंने  अपने  से  पहले  बोलने  वाले
 वक्ताओं  को  सुना  है  ।  उन्होंने  बहुत  ही  मूल्यबान  सुझाव  दिये  मानव  प्रकृति  पर  समस्त  नियंत्रण
 करने  की  कोशिश  कर  रहा  विज्ञान  ने  बहुत  प्रगति  की  है  जितसे  कि  प्रकृति  पर  उनका  पूरा  नियंत्रण

 हो  सके  ।  लेकिन  वेज्ञानिक  अनुसंधान  में  किए  गए  विभिन्न  कार्यो  के  बावजूद  भी  अरकृति  ने  अपना  काफी
 नियंत्रण  बनाया  हुआ  है  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  हम  कितने  बोने  हमारे  प्रयासों  के  बावजूद  भी

 हम  प्रकृति  पर  अधिक  नियंत्रण  नहीं  कर  पाए  हैं  ।

 अब  हम  देश  में  व्याप्त  भारी  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  देश  का  70  प्रतिशत  भाग

 सूखे  से  प्रभावित  हुआ  अर्थात  इन  क्षेत्रों  में  बहुत  कम  वर्षा  हुई  यह  वर्षा  बहुत  ही  अनिवायंत  रही
 है  और  यह  बहुत  लाभदायक  नहीं  यह  खेती  अथवा  फसलों  को  उगाने  के  लिए  बिल्कुल  भी  लाभदाक

 नहीं  कम  वर्ष  ने  कृषकों  को  असाधारण  स्थिति  में  डाल  दिया  है  और  फसलों  को  उगाने  की  उनकी
 क्षमता  कम  हो  गई  ऐसा  कहा  गया  है  कि  देश  में  उस  मौसम-विज्ञान  केन्द्रों  में  25  केन्द्रों  से
 भग  20  से  25%,  कम  वर्षा  होने  की  सूचना  दी  पूरे  देश  में  केवल  10  कंद्रों  में  सामान्य  वर्षा  होने  का
 समाचार  है  ।  जब  लगभग  20  से  30  Y%  वर्षा  कम  हुई  हम  इस  असाधारण  स्थिति  का  सामना
 कर  रहे  हैं  जहां  लगभग  70%  क्षेत्र  और  70%  लोग  इससे  प्रभावित  हुए  हम  गंभीर  स्थिति  का
 सामना  कर  रहे  हैं  जहां  आदि  एक  में  सभी  लोगों  के  लिए  खाद्यन््न  उपलब्ध  न  होने  की  संभावना

 खाद्य  तेल  एक  समस्या  बन  सकते  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  भी  कई  खामियां  हो  सकती

 हैं  और  आम  आदमी  इस  सूखा  वर्ष  में  काफी  दुख  भोगेगा  ।  इसलिए  जब  इस  प्रकार  की  बातें  हो  रहीं  हो
 तो  हमें.इन  सभी  बातों  पर  सूखे  के  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए  ।  निस्संदेह  प्रत्येक  वक्ता

 यह  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  है  कि  सूखा  समस्त  देश  के  विभिन्न  भागों  पर  सूखे  का  प्रभाव  एकदम
 भिलन  प्रभावित  लोगों  के  दुख  पूरी  तरह  से  भिन्न  इसलिए  सरकार  को  प्रत्येक  राज्य  में  सूखे  की

 स्थिति  का  जायज  लेना  स्थितियां  बिलकुल  भिन्न  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  में  ये  अन्य  राज्यों  से  भिन्न

 हैं  यहां  ।  तक  कि  एक  ही  राज्य  में  विभिन्न  क्षंत्रों  में  भी  बहुत  है  क्योंकि  स्वयं  वर्षा  एक  समान  नहीं  हुई
 हम  एक  अजीव  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वर्षा  सामान्य  से  20  से  25%  कम

 हुई  है  ।  जब  वर्षा  20  से  25%  कम  होती  है  तो  हम  कहते  हैं  कि  सूला  समस्या  देश  में  परन्तु  क्या  यह
 इस  ब्रात  को  जांचने  के  लिए  उचित  मानदण्ड  है  ?  यह  सरकार  के  विचार  करने  की  बात  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  ऐसे  क्ष त्र  भी  हैं  जहां  वर्षा  1000  मि०  मि०  या  इससे  अधिक  हुई  कुछ  क्षत्रों  में  वर्षा

 केवल  500  मि०मी०  या  इतनी  ही  हुई  है  उन  क्षत्रों  में  जहां  वर्षा  1000  मि०  मी०  हुई  है  वहां  भी  लोग
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 देश में  सूख  को  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  10  1997

 के०  रामघन्द्र  रेड्डी ]

 अपनी  आजीविका  कम
 पा  रहे  वे  जीवन-यापन  कर  पा  रहे  उन  क्षंत्रों  में  जहां  बर्षा  500

 मि०  भी०  हुई  है  वहां  भी  लोग  अपनी  आजीविका  चला  रहे  लोग  वहां  रह  रहे  परन्तु  जब  वर्षा
 से  25  प्रतिशत  का  अन्तर  हो  तो  आपको  सूखे  के  असर  पर  विचार  करना  बहां  ब्रे

 इससे  पीड़ित  ऐसे  स्थान  में  जहां  वर्षा  1000  मि०  मी०  जब  वहां  25  प्रतिशत  से  30  प्रतिशत
 भिन्नता  होती  है  तो  वहां  भी  औसत  वर्षा  घट  कर  700  मि०  मी०  रह  जाती  एक  वर्ष  में  औसतन
 700  मि०  मी०  वर्षा  होने  वे  लोग  एक  फसल  या  दूसरी  स्थिति  लेने  की  स्थिति  में  वे  अपनी
 आजीविका  चला  सकते  उनके  ऊपर  सूखे  का  इतना गं  भीर  असर  नहीं  पड़ता  उन  लोगों  का  दुख
 कम  से  कम  होगा  ।  वे  लोग  कुछ  आहार  प्राप्त  कर  पार्येंगे  ।

 अब  उन  क्षंत्रों  का  मामला  लें  जहां  वर्षा  एक  वर्ष  में  केवल  500  मि०  मौ०  या  इतनी  ही
 उदाहरण  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  में  रायल  सीमा  के  उन  भागों  को  जहां  औँसत
 वर्षा  500  से  600  मि०  मी०  के  बीच  जन  भिन्नता  25  से  30%  की  हो  तो  वे  मुश्किल  से  350  से
 400  मि०  भी०  वर्षा  प्राप्त  कर  पायेंगे  ।  ऐसे  भी  राज्य  हैं  जहां  वर्षा  भिन्नता  के  परचाल  25%  से  30
 प्रतिशत  क्या  आप  नहीं  समभते  हैं  कि  वे  बहुत  कष्ट  उठा  रहे  हैं  ?  वे  अपना  गुजारी  नहीं  चला
 सकते  आभ  आदमी  इस  स्थिति  में  बहुत  कठिनाई  महसूस  कर  रहा  है  उनके  लिए  कुछ  उपाय  किया
 जाना  चाहिए  ।  उन्हें  कुछ  राहत  दी  जानी  चाहिए  ।

 कृषशा  सन  राज्यों  के  लोगों  की  स्थिति  को  देखें  मो  केबल  250  मि०मी०  की  वर्षा  बाले  क्षोत्रों
 ये  रह  रहे  उन  लोगों  का  क्या  भविष्य  है--सूखे  की  इन  व्यक्तियों  पर  कम  वर्षा  होने  से

 सूर्ख  का  प्रभाव--कयोंकि  25  प्रतिशत  से  30  प्रतिक्षत  की  विभिन्नता  आम  इस  बिभिन्नता  का
 झमके  पेक्वार  पर  कुल  किसना  प्रभाव  है  ?

 700  मि०मी०  वर्धा  से  आप  कुछ  उपज  ले  सकते  वह  भी  केवल  कुछ  फसलें  खरीफ
 की  नहीं  तो  रबो  की  |  मूसिगत  जल  का  स्तर  जल  प्राप्त  करने  के  लिए  इतना  नीचे  नहीं  जल
 का  दयाव  ठोक  ही  पीने  के  पानी  की  स्थिति  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  को  तुलना  में  थोड़ी  ठीक
 होगी  ।

 कृपया  अब  ऐसे  क्षेत्र  की  बात  करें  जहां  पूरे  वर्ष  25  से  30  प्रतिशत  की  विभिन्नता  लिए  500
 नि०म्री०  वर्षा  होती  वे  एक  वर्ष  में  300  मि०मी०  वर्षा  से  अधिक  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  इससे
 क्या  वे  कोई  रूसल  उगा  पायेंगे  ?  क्या  ऐसे  में  कोई  रबी  की  फसल  उगाने  की  संभावना  है  ?
 प्रीबे के  पानी  पर  इसका  क्या  असर  है  ?  पशुओं  पर  इसका  क्या  असर  चारे  पर  कया  असर  है  ?
 इसलिए  आप  इन दो  क्षत्रों  की  तुलना  नहीं  कर  सकतें  हैं  ।

 आप  इन  दोनों  तरह  के  लोगों  को  एक  ही  तरह  से  राहत  नहीं  दे  सकते  आपको  इन दो  क्षेत्रों
 मैं  अभ्तर  करना  जहां  तक  इन  क्षंत्रों  का  सम्बन्ध  है  इन  क्षत्रों  पर  क्या  प्रभाव  जहां  वर्षा

 बहुत  कम  है  वहां  बहुत  भीषण  प्रभाव  पड़ा  पीने  के  पानी  की  समस्या  अत्यधिक  गंभीर  लोग  कुछ
 भी  महीं  कर  कृषि  छोटे  और  सीमान्त  किसान  पूरी  तरह  से  रोजगार-हीन  हो  जायेंगे
 डमका  दुख  मानव  की  सम  से  परे  है  ।  जब  ऐसे  क्षत्र  हैं  तो  सरकार  को  निद्िजत  रूप  से  इस  बात  पर
 विचार  करना  चांहिएं  कि  क्या  उपाय  किया  जायें  ।  आपकी  दोनों  प्रकार  के  लोगों  के  लिए  एक  ही  तश्ह
 का  उपाय  नहीं  कश्ना  चाहिए  ।  आप  दोनों  की  तुलना  नहीं  कर  सकते  आपको  उन  क्षेत्रों  पर  जहां

 बहुत  कम  वर्षा हुई  है  कई  वर्षों  स ेलोग  इस  तरह  की  स्थिति  में  रह  रहे  ध्यान  देना
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 19  1909  देश  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में

 भापको  इस  तरह के  क्षंत्रों  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  तत्काल

 ही  कुछ  किया  जाये  ।

 दूसरा  मुद्दा  यह  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  सूखा  केवल  पिछले  एक  वर्ष  से  उदाहरण  के

 लिए  उत्तर  पंजाब  को  इन  क्षत्रों  में  सूखे  की  स्थिति  इसी  वर्ष  से  आई  पिछले

 वर्षों  में  उन्हें  बहुत  अच्छी  फसलें  प्राप्त  हुई  उन्होंने  शायद  उनमें  से  कुछ  चीजों  को  बचा  लिया  था

 इसलिए  ऐसे  क्षेत्र  भी  अब  आप  रायल  तमिलनाडु  के  कुछ  भागों  को
 ये  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  सूखा  पिछले  10  वर्षों  स ेचला  आ  रहा  है  ।  क्या  आप  इन  दो  स्थितियों  की  तुलना

 हैं  ?  क्या  आप  समभते  हैं  कि  इन  दोनों  स्थितियों  से  एक  ही  तरीके  से  निपटा  जाना

 बन  स्थानों  में  यूले  ।  कितनी
 तीक़ता  है  ?  इन  लोगों  की  कंसी  दशा  है  जो  पिछले  पांच  से  दस  सालों

 से  लगातार  सूले  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ?

 परन्तु  उन  क्षे  हों
 में  जहां  सूजा  केवल  एक  वर्ष  से  है  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  अतः

 अग्ज््ण्म  को  इस  बात#र  विचार  करना  चाहिए  और  यह  सुनिद्िचत  करना  चाहिए  कि  क्या  उपाय  किए
 जायें  क्या  राहतें  दी  क्या  सहायता  दी  जाए  और  उन  लोगों  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की
 जाये  ।  आपको  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  और  उन  क्षंत्रों  में  अन्तर  और  विभद
 करना  पड़  गा  तथा  इन  से  भिन्न  क्षत्रों  की  कठिनाइयों  को  समभना  होगा  ओर  इन  क्षेत्रों  में  सूखे  की

 के-पररिघाण  के  अनुंसार  ही  सहायता  देनी  चाहिए  ।  ऐसे  भी  क्षेत्र  हैं  जहां  सिंचाई  स॒विधायें  बहुत
 अधिक  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  लगभग  40  प्रतिशत  या  50  प्रतिशत  या  60  प्रतिशत  भूमि  में  सिंचाई  होती
 परन्तु  देश  में  ऐसे  कई  क्षेत्र  हैं  जहां  केवल  10%  से  15%,  भूमि  को  कम  सिंचाई  सुविधायें  प्राप्त  हैं  और

 धोष  के  लिए  इन  क्षंत्रों  में  लोग  वर्षा  से  सिचित  फसलों  के  सिंचाई  प्रयोजनों  हेलु  अपने  अलाशयों
 पर  निर्मर  रहते  इसलिए  जहां  तक  सिंचाई  स्रोतों  का  सम्बन्ध  है आप  इन  दो  मामलों  पर  ध्यान  दें  ।
 जल  संसाधनों  में  कमी  आई  है  अर्थात्  कुछ  क्षंत्रों  में  20%,  से  30%,  आप  कह  रहे  हैं  कि

 हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  क्या  हो  रहा  है  ?  जल  संसाधनों  में  20%  या  30%  कमी  हुई  क्या

 होने  जा  रहा  है  ?  मैं  उन  लोगों  की  दशा  को  समझ  सकता  हूं  जिन्हें  प्रकृति  ने  भाग्यशाली  बनाकर  संपन्नता
 प्रदान  कीजै और  के  इस  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  मैं  इस  बात  को  समझ  सकता  परन्तु  साथ

 ही  मैं  साफ  )/4  का  ध्यान  उन  क्षेत्रों  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जहां  सिचाई  केवल  10%  से  12%
 10%  से  12%  स्रे  अधिक  नहीं  है  और  अपनी  जमीन  की  सिंचाई  के  लिए  वे  जलाशयों  ओर  कुओं  पर
 निर्मर  देश  के  ऐसे  क्षेत्रों  क ेमामलों  में  जहां  जलाशयों  को  पिछले  10  वर्षों  से  जल  की  प्राप्ति  नहीं

 हुई  जहां  दशकों  से  जलाधय  लगभग  सूख  गये  हैं  और  देश  के  अन्य  भागों  में  जहां  सिंचाई  कुओं  पर
 निर्मर  उन  लोगों  का  क्या  होगा  ?  उदाहरण  के  लिए  आप  आंध्र  प्रदेक्ष  मे ंबित्तूर  और  अनन्तपुर  जिलों
 को  लें  |  इन  दो  क्षेत्रों  में  सिचाई  का  कोई  हथायी  स्रोत  महीं  हैं  और  केवल  10%  से  12%  क्षंत्र  में

 हो  सिंचाई  की  जाती  लोग  सिंचाई  के  लिए  इन  जलाशयों  और  छुओं  पर  निमंर  आंध्र  प्रदेश  के

 चित्तूर  और  अनन्तपुर  जिलों  में  1,50,000  कुएं  हैं  और  इन  दो  जिलों  में  वर्षा  बहुत  कम  होती
 वर्ष  औसतन  लगभवग  544  मि०मी०  होती  पिछले  10  वर्षों  से  इन  जिलों  में  ओसत  वर्षा  भी  नहीं  हुई
 है  |  उन्हें  लगभग  300  या  400  मि०मी०  वर्षा  मिली  इसलिए  पूरे  दशक  से  ये  समी  जलाशय  सूख
 गये  किसी  जलादाय  को  जल  नहीं  मिला  पूरे  दशक  में  लोग  जलाशय  सिंचाई  प्रणाली  के
 अन्तगंत  फसल  नहीं  उगा  सके
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 देश  में  सक्षे  की  स्थिति  के  धारेमें  चर्चा  10  1967

 के०  रामचन्द्र  रेडडी ]
 अगली  बात  यह  है  कि  जहां  तक  1,50,000  कुओं  का  संबंध  है  वे  इस  छुटम्पुष्ट  वर्षा  केकारण

 पूरी  तरह  सूख  गये  हैं  जो  कि  वर्ष  दर  वर्ष  से  हो  रही  है  इससे  लगभग  90  प्रतिष्यत  कुए  सूख  गये  हैं  ।
 इन  कुओं  में  जल  की  बहुत  थोड़ी  मात्रा  यह  जल  की  थोड़ी  मात्रा  भी  उस  भूमि  के  लिए  पर्याप्त  व॒

 जिसमें  उन्हें  सिंचाई  करनी  यह  उनकी  मूमि  के  प्रुद्दिकल  से  10  प्रतिक्षत  या  15  प्रतिशल्ष  भाग
 के  लिए  काफी  होगी  ।  यहां  तक  कि  इस  वर्ष  इसके  लिए  10  प्रतिशत  या  15  प्रतिशत  जल  भी  उपलब्ध

 नहीं

 मैं  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  एक  बहुत  ब्री  स्थिति  को  लाना  भाहूंगा  कि  इन  क्षेत्रों  में  करे  “

 साल  से  सूखे  पड़े  हैं  और  कई  कुओं  में  घास  उग  आयी  है  और  कई  दुओं  में  पेड़  भी  उग  छव  सैंगभंग

 6  फूट  से  7  फूट  ऊंचे  पेड़  इन  कुओं  में  उग  गये  आप  लोगों  की  sent
 ५

 समझ  सकते  हैं-ओर

 लगातार  5  से  10  वर्षों  से  वर्षा  नहीं  हुई  है  तथा  इन  स्थितियों  में  कु/हों  में  केवलेघेड़  उगेंगे  ।  इसके  बाद

 कुओं  में  केवल  पेड़  ऐसी  स्थिति  में  आप  इन  लोगों  को  इन  असहाय  लोईों  के  लिए  षया
 उप

 फरने  जा  रहे  हैं  ?  कृप  ।  इन  लोगों  की  तुलना  उम  क्षेत्रों  के  लोगों  से  करें  जहां  40  भ्रीतैशत  या  50
 प्रतिशत  सुविधायें  पहले  से  उपलब्ध  हैं  लेकिन  इस  वर्ष  क्योंकि  वर्षा  कम  हुई  है  अतः  वहां  सूखा  पड़ा
 क्या  आप  इन  दो  किस्क  के  लोगों  की  तुलना  एक  ही  तरह  से  करते  हैं  और  फिर  वही  उपाय  और  राहत
 उपलब्ध  करते  हैं  ?  इसलिए  ये  दो  चीजें  एकदम  भिगन  वह  जिससे  आपको  इस  समस्या  को

 हल  करना  है  उस  तरीके  से  पूरी  तरह  से  भिन्न  होना  चाहिए  जिसंसे  आपको  अन्य  सूखा  प्रपण  क्षैत्रों  से
 निपटना  है  जहां  यह  सखा  केवल  एक  या  दो  वर्ष  से  नि:संदेह  वे  सारे  भारत  के  लिए  भोजन  उपलब्ध
 कर  रहे  परन्तु  इस  क्षेत्र  क ेलोगों  को  भी  जीवित  रहना  है  और  उरहें  जीवन-यापन  करना  कम

 बर्षा  होने  के  बावजूद  लगातार  सूखे  और  अकाल  की  स्थितियों  के  तबाही  वाली  परिस्थितियों
 के  बावजूद  लोग  उस  क्षेत्र  में  अधिकांश  छुष्क  फसलें  पूरी  तरह  से  वर्षा  पर  निर्मर  जब  कभी  वर्षा

 होती  तो  वहां  कोई  फसल  उगाई  जाती  है  और  यदि  वहां  अगले  तीन  या  चार  सप्ताह  कोई  वर्षा  नहीं

 होती  है  तो  ये  फसलें  नष्ट  हो  आयेंगी  ।  इस  लिए  कृषकों  पर  फसलों  के  लिए  अधिक  धन  खर्च  करने  पर
 दबाव  डाला  जाता  वह  जमींदार  या  व्यापारी  या  किशी  बैंक  के  पास  जाता  है  और  उससे  कुछ  धम
 उधार  लेता  है  और  फिर  वह  कुछ  फसलें  उगाता  यह  फसल  उगाने  के  पदथात  यदि  यहुनध्ट  हो  जाती

 है  तो  वह  फसल  से  हाथ  होता  है  और  उसका  ऋण  भी  बढ़  जाता  उसे  व्यापारी  था  बेंक  से उधार  लिए
 ऋण  को  वाउस  करना  है  क्योंकि  वे  चुप  नहीं  इसलिए  इन  क्षेत्रों  की  स्थिति  जहां  वर्षा  पर
 निर्भर  फसलें  उगाई  जाती  हैं  सिथित  क्षेत्री  की  स्थिति  से  एकदम  भिन्न  ये  दो  स्थितियां  एकदम
 भिन्न  हैं  ।

 जब  ऐसी  स्थिति  हो  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  भाग्रह  करूंगा  कि  वहां  एक  विशेषज्ञी  का
 दल  भेजें  न  कि  सामान्य  सूक्षा  आकलन  दल  को  उन्हें  हम  क्षंत्रों  में  जाने  उन्हें  उन  कुओं  को

 देखने  दें  जहां  पेड़  उग  आये  घास  उग  गई  है  और  उन्हें  वह  कुएਂ  देखने  दें  जो  पूरी  तरह  से  सूख  गंये

 उन्हें  वे  क्षेत्र  देखने  दें  जहां  पिछले  5  या  6  वर्षों  स ेसिचाई  नहीं  की  गयी  उन्हें  देखने  दें  कि  इन
 लोगों  पर  इस  निरस्शर  पड़ने  वाले  सूखे  का  क्या  असर  पड़ा  ओर  फिर  उन्हें  ऐसी  किसी  योजना  को
 बनाने  दें  जिससे  क्रंसे  इन  लोगों  को  बचाया  कंसे  उमके  पशुओं  की  बचाया  इसलिए  एफ
 व्यापक  योजना  बनायी  जाती  आपको  कुछ  तरीके  ओर  समाधान  यह  सुनिद्िच्रत  करने  के  लिए
 बचाने  चाहिए  कि  हन  लोगों  के  लिए  कुछ  किया
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 19  1909  देश  में  तुले  फी  स्थिति  के  धारे में  चर्चा

 समय  के  लिए  उन  लोगों  के  बारे  में  मूल  जायें  जहां  सिचाई  सुविधायें  उपलब्ध  की  गई
 वे  एक  वर्ष  से  पीड़ित  हो  सकते  परंतु  उन  स्थितियों  को  देखें  जहां  लोग  लगातार  10  वर्षों  से  पीड़ित

 इस  मामले
 में
 अपने  कया  किया  है  ?  यह  एक  मामला  है  जहां  आपको  श्यायी  सिंचाई  सुविधायें

 उपलब्ध  करनी  हैं  ।  वहां  स्थायी  सूखा  और  स्थायी  अकाल  पड़ा  आपको  स्थायी  हल  खोजना

 है  ।  यह  बहुत  आवश्यक  है  ।  हमारी  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षों  के  बाद  भी  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  परियोजनायें
 और  रेगिस्तान  विकास  परियोजनायें  केवल  कागज  पर  रह  गयी  हैं  ।  जब  कभी  सूखा  पड़ता  है  तो  कौन
 से  ऐसे  लोग  हैं  जिन  पर  असर  पड़तो  है  ?  ये  बड़े  लोग  बड़े  जमींदार  नहीं  ये  केवल  छोटे  किसान
 ओर  सीमान्त  किसान  और  मजदूर  हैं  जिन  पर  असर  पड़ता  उन्हें  कोई  कार्य  नहीं  मिल  पाता  है  ।
 जब  उन्हें  कोई  कार्य  नहीं  मिलता  है  तो  उनकी  खरीददारी  की  शक्ति  कम  हो  जातो  जब  उत्तकौो
 खरीदने  की  क्षक्तिਂ  लगभग  खत्म  हीਂ  जाती  है  तो  उन्हें  एक  वक्त  का  भोजन  भी  शसीब  नहीं  हो  पाता

 इसलिए  उन्हें  सर्बश्रथ्मਂ  अपने  पशञों  को  बेचना  पड़ता  है  ।

 जब  कोई  काय॑  नहीं  होता  है  तो  अपने  बूढ़े  मां  बाप  को  छोड़कर  उन्हें  दूर-दराज  के

 बड़  और  बड़े  दहरों  जहाँ  उन्हें  कुछ  कार्य  मिल  सकता  जाना  पड़ता  है  ।  इस  तरह  वे  अपनी
 आजीविका  कमाले  यह  पिछले  10  वर्षों  में  सूखा  प्रवण  क्ष  त्रों  मे ंलगातार  हो  रहा  ये  सक्ष्य
 सरकार  के  ध्यान  में  प्रश्येक  वर्ष  लाये  जाते  हैं  परन्तु  सरकार  ने  किसी  भी  प्रकार  के  स्थायी  उपाय  करने
 पर  विचार  नहीं  किया  जहां  तक  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  वहां  पर्याप्त  मूमिगत  जख
 उपलब्ध  है  ।  कुएं  की  गहराई  लगभग  30,  40  फूट  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कितना  समय  चाहिए  ?

 क्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  लगभग  15  मिनट  और  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपको  मिनट  देता  आपको  अपना  भाषण  खत्म  करने  की
 कोशिश  कीजिए  ।  बहुत  से  वक्त  हैं  ज  जो  कल  बोलना  चाहते  इसलिए  भाषण  समाप्त  करने  की
 कोशिश  करिए  ।

 थ्रो  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  आप  5000  रुपए  में  बोरਂ  लगाते  इन  क्षेत्रों  के किसान
 कर्ज  से  दवे  हुए  हैं  ।  कि  वे  वेख  बोरਂ  लगवाने  के  लिए  पांच  हजार  का  क्षय  वर्दादत  नहीं  कर
 सकते  |  अगर  100  फूट  गहरे  कुए  में  बोरਂ  लगाया  जाए  तो  पर्याप्त  पानी  होगा  ।  भर  किसान
 2-3  एकड़  मूमि  पर  सिंचाई  कर  सकता  अगर  उस  व्यक्ति  को  ऋण  या  राज  सहायता  के  रूप

 चाहे  जो  भी  5000  रुपए  दें  तो  वह  उस  क्षेत्र  में  बोरਂ  लगा  सकता  है  । और  उससे  कम
 से  कम  दो  या  तीन  किसान  के  और  दो  खेतिहर  मजदूरों  के  परिवारों  को  सहायता
 मिलेगी  ।  मूमि  तेयार  अन्य  आधारमूत  संरचना  तैयार  किसान  भी  फसल  बोने  के  लिए  तैयार

 अगर  आप  इन  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  कुए  के  लिए  5000  रुपए  खर्च  करें  तो  इन  लोगों  को  बड़ी  सहायता
 कृपया  सुनिद्िचत  करें  कि  अकाल  की  स्थितियों  पर  काबू  पाने  तथा  मजदूरों  को  अमीर

 जमींदारों  के  शोषण  से  बचाने  के  लिए  कुछ  किया  जाए  ।

 जहां  तक  अगले  पानी  की  ब्यवस्था  करने  सम्बन्ध  है  हम  परियोजनाओं  पर  हजारों
 रुपया  खबं  कर  रहे  हैं|  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  में  10-15  साल  लग  जाते  आप  लघु  सिचाई
 पर  अधिक  द््॑  करते  लघु-सिंचाई  क्या  होती  है  ?  यह  जलाशयों  पर  ही  निर्मर  करतो  बहुत
 से  जलाशय  इनका  निर्माण  400  साल  पूर्व  राजाओं  द्वारा'किया  कई  आर  जरा  भी
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 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र  10  1987

 सिंचाई  नहीं  होती  ।  इन  जल।दायों  का  उदंध्य  मूमिगत  जल  सुविधाओं  में  सुधार  करना  बारिग

 होने  पर  उसका  पानी  जलाशयों  में  इकट्ठा  हो  जाता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  जर्नादन

 6°03  स०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 दो  पहियों  बाले  मोहर  वाहनों  के  निर्माण  हेतु  संघटकों  पर  मूल  सोमा  शुल्क  को

 रियायत  निर्धारित  करने  में  कतिपय  संझोधन  करमे  से  संधंधित

 अधिसूचना

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  मैं  सीमा-शुल्क  1962  की
 धारा  159  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  शु०  जो  10  1987  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  25  1983  की  अधिसूचना  संरुया  30/83  सी०

 हा०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  उद्योग  मंत्रालय  के  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वारा

 अनुमोदित  एक  चरणबद्ध  निर्माणकारी  काययेक्रम  के  ईंधन  दक्ष  दो  पहियों  वाले  मोटर  वाहनों  के
 निर्माण  हेतु  संघटकों  पर  10  प्रतिशत  मूल  सीमा  छुल्क  की  रियायत  निर्धारित  की  जा
 सके  की  एक  प्रति  तथा  अग्र॑जी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टो०  4583/87  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  कल  11  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 604  म०  प०

 तल्पदचात  लोक  सभा  11  1987/20,  भावण  1909  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 मुद्रक  :  सन  लाईट  दिल्ली  6
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